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क्या बाजारवाद (पूँजीवाद) तथा 
राज्यवाद (साम्यवाद) विचारधाराएँ आधुनिक 
मानव को भीतरी सुख दिला सकती हैं ? क्या 
इस देश के करोड़ों लोग पश्चिमी अवधारणाओं 
के अनुसार ही जीवन जीने को अभिशप्त हैं ? 
क्या भारत की प्रजा के पास इसका कोई 
समाधान नहीं है ? भारत के एक युगऋषि पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय ने इन सवालों, इन खतरों 
को दशकों पहले ही भाँप लिया था और भारतीय 
परंपराओं के खजाने में ही इनके उत्तर भी खोज 
लिये थे। उन्होंने व्यष्टि बनाम समष्टि के 
पाश्चात्य समीकरण को अमानवीय बताया था 
तथा व्यष्टि एवं समष्टि की एकात्मता से ही 
मानव की पहचान की थी। उन्होंने इस पहचान 
के लिए "एकात्म मानवदर्शन' के रूप में एक 
दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 

पर विडंबना, उनकी यह खोज, उनका 
यह दर्शन आगे न बढ़ सका। प्रयास कुछ अधूरे 
रहे। दोष शायद परिस्थितियों का रहा। लेकिन 
इस शताब्दी के प्रारंभ में कुछ सामाजिक व 
अकादमिक कार्यकर्ताओं ने इस धारा को आगे 
बढ़ाने का संकल्प लिया। इस समूह का अनुभव 
रहा कि गहन अनुसंधान एवं व्यावहारिक 
परियोजनाओं का सूत्रपात करने से ही इसे आगे 
बढ़ाया जा सकता है। उसी विचार व अनुभव में 
से उत्पत्ति हुई “एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान 
एवं विकास प्रतिष्ठान! की। इसके विभिन्न 
आयामों व पहलुओं पर नियमित परिचर्चाओं व 
प्रकाशनों के माध्यम सेजो वातावरण बना, 
मानवदर्शन' देश में बैचारिक बहस की 
सु शरधारा का अहम हिस्सा बन गया है। 
स्तर पर ले जाने का। 


0 Menaji Desh 


दीनदयाल उपाध्याय 


संपूर्णवाइमय 
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पं. प्रेमनाथ डोगरा 
(23 अक्तूबर, 884 से 2 मार्च, ॥972) 
तीसरे अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ 
को समर्पित 
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प. प्रेमनाथ डोगरा 
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बाद जनसंघ के द्वितीय अखिल भारतीय अध्यक्ष बने 
° (तकनीकी अर्थ में ये तृतीय अध्यक्ष थे, क्योंकि बीच में कुछ काल पं. मौलिचंद्र 
शर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष रहे |) पं. प्रेमनाथ डोगरा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक 
समाजसेवी, कुशल प्रबंधक, राजनेता ही नहीं बल्कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत 
में राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता थे। उनका जन्म 23 अक्तूबर, 884 को जम्मू-कश्मीर 
रियासत के सांबा तहसील स्थित सुमद्दलपुर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम 
पं. अनंतराम था। शिशु अवस्था में ही माता के स्वर्गवासी हो जाने के कारण वे मातृ सुख 
से हमेशा वंचित रहे। उनकी परवरिश नानी माँ की गोद में हुई, जहाँ उनका लालन- 
पालन बडे लाड़-प्यार से हुआ। 
स्व. प्रेमनाथ का प्रारंभिक जीवन लाहौर में बीता । उनके पिता पं. अनंतराम महाराजा 
हरि सिंह की लाहौर स्थित संपत्ति के संरक्षक नियुक्त किए गए थे और वे लाहौर स्थित 
राजा ध्यान सिंह की हवेली में रहते थे। यहीं पीर मिट्ठा विद्यालय से उर्दू माध्यम से 
उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे स्थानीय मॉडल स्कूल में भरती हुए। 
जहाँ से सन्‌ 904 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे एक बेहतरीन धावक थे 
और दौड़ के विभिन्न वर्गों में उनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। सन्‌ 908 में उन्होंने 
लाहौर स्थित फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। 
तत्पश्चात्‌ वे सन्‌ 909 में अखनूर तहसील के तहसीलदार नियुक्त हुए। सन्‌ 
970 में उन्हें उधमपुर में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफ़िसर नियुक्त किया गया तथा सनू 
7972 में मुनसिफ के अधिकार प्रदान कर जम्मू भेजा गया। सन्‌ 973 में कश्मीर के 
गवर्नर के सचिव बनाए गए; अगले ॥2 वर्षों तक कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की निजी 


जागीर में काम करने के पश्चात्‌ पुनः उन्हें जम्मू-कश्मीर सर्विस में ले लिया गया तथा 
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मुजफ्फराबाद में सैटलमेंट ऑफ़िसर बनाया गया। इसके कुछ ही समय बाद यहाँ का 
वजीर-वजारत (डिप्टी कमिश्नर) बना दिया गया। 
इसी दौर में अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक स्कूल शिक्षक शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को 
समूचे रियासत का कठपुतली प्रधान बनाकर कौमी विद्रोह (एजीटेशन) प्रारंभ कराया। 
पं. प्रेमनाथ ने वजीर-वजारत के रूप में अत्यंत संवेदनशील व्यक्तित्व और धैर्य का 
परिचय देते हुए दोनों ही कौमों के लोगों को जहाँ तक संभव हो सके, आपसी सौहार्द 
बनाए रखने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें सफलता मिली। अंग्रेजों की चाहत के 
अनुसार उन्होंने लोगों पर गोली चलवाने का आदेश नहीं दिया, अत: उन्हें अपने सरकारी 
पद से हाथ धोना पड़ा। 
जीवन के अगले दौर में उन्होंने अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में सक्रियता 
के साथ भाग लेते हुए हरिजन सेवा का महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाया। हरिजनों के मंदिर 
प्रवेश के लिए उन्होंने सफलतापूर्वक संघर्ष किया। वे ब्राह्मण सभा, सनातन धर्म सभा 
तथा डोगरा सभा आदि के प्रधान रहे। सन्‌ 940 में स्यालकोट से आए श्री केशव कपूर 
ने दिवान मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा प्रारंभ को, जहाँ पं. प्रेमनाथ डोगरा 
संघ के संपर्क में आए। देश के विभाजन के उपरांत शरणार्थियों की सहायता एवं उनके 
हितों की रक्षा के लिए देश भर में स्टेट रिलीफ कमेटियों का गठन किया गया। उन्होंने 
जम्मू और श्रीनगर के विभाग संघचालक रहते हुए पंजाब रिलीफ कमेटी के माध्यम से 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य किए। 
शेख अब्दुल्ला की साजिशी राजनीति के कारण कश्मीर एक राजनीतिक समस्या 
बन गया था। सन्‌ 946 में उनकी ही अध्यक्षता में जम्मू प्रांत के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने 
मिलकर प्रजा परिषद्‌ नामक संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से धारा 370 को 
भारतीय संविधान से हटाने, परमिट सिस्टम को समाप्त करना तथा “एक प्रधान एक 
विधान और एक निशान' की माँग की गई। 
गांधीजी की हत्या के उपरांत देश में जो राजनीतिक दमनचक्र चला, उसके निमित्त 
सन्‌ 948 में प्रेमनाथजी गिरफ्तार कर लिये गए। इसके बाद कई बार गिरफ्तारियों का 
दौर चला और श्री प्रेमनाथ डोगरा का व्यक्तित्व तथा जन नेतृत्व निखरता गया। सन्‌ 
॥956 के चुनाव में उनके ही नेतृत्व में प्रजा परिषद्‌ ने विधानसभा चुनाव में भाग लिया 
और पाँच सीट जीतीं। वे स्वयं भी दो बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। तकरीबन 7 
वर्षों तक वे जम्मू नगर पालिका के उप प्रधान रहे। सन्‌ 965 और 977 में पाकिस्तानी 
आक्रमणों के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा भारतीय सेना को मदद प्रदान करने के महत्त्वपूर्ण 
अभियान को सफल नेतृत्व प्रदान किया। 


अपने स्नेहिल स्वभाव, प्रबंधन एवं नेतृत्व कुशलता, विश्वसनीयता आदि के कारण 
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आप अनेक कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुरुष बने तथा उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में 
निष्ठापूर्ण योगदान के लिए प्रेरित किया। जीवन के अंतिम दौर में वे कैंसर से ग्रस्त हो 
गए, पर उन्होंने सामाजिक कार्य को नहीं छोड़ा। सन्‌ 972 के चुनाव में बीमारी की 
हालत में शय्या पर लेटे हुए ही कार्य करते रहे। दिनांक 2 मार्च, 972 को उन्होंने 
जीवन की अंतिम साँस ली। इसके पूर्व उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट 
बनाकर समाज सेवार्थ दान कर दिया और समाज के लिए अनंत समय तक प्रेरणा पुरुष 
बन गए | उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाला यह उद्धरण यहाँ उल्लेखनीय 
है : “राष्ट्र के स्वातंत्र्य की हर क़ीमत पर रक्षा करनी चाहिए। मतभेद एवं विभाजन 
अनियंत्रण की सीमा तक नहीं उभरने देने चाहिए। इतिहास इसका साक्षी है, जब-जब 
हमारे मतभेद एवं विभाजन तीखे हुए, हम कमज़ोर हुए तथा शत्रुओं ने हमें पद दलित 
किया। राष्ट्रवाद की जड़ें गहन एवं गहनतर हो जानी चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र प्रगति 


कर सके तथा समृद्ध हो सके |”! 
--डॉ. निर्मल सिंह 
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सः ॥956-57 दो वर्षो के कार्यकाल में दीनदयालजी द्वारा कहे गए एवं लिखे गए 

विचारों का यह संकलन संपूर्ण वाङ्मय का चौथा खंड है। राज्य पुनर्गठन आयोग 
की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का यह काल है। संविधान निर्माण के काल में ही 
दीनदयाल उपाध्याय ने विवेचित किया था, संघात्मकता को भारतीय संविधान की 
मौलिक भूल कहा था। पिछले खंड 954-55 में भी इस विषय में दीनदयालजी ने खूब 
लिखा था। उसी की निरंतरता का यह काल है। 

संसद्‌ में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था। जनसंघ को छोड़कर शेष सभी दल 
संघात्मकता के पक्षधर थे। इन राजनीतिक दलों व नेताओं का संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी 
चेहरा अपने विद्रूप रूप में सामने आ रहा था। कोई सुननेवाला नहीं था जनसंघ को। 
देश के हित में दीनदयालजी जो ठीक समझते थे, उसका तर्कयुक्त एवं भावप्रद विवेचन 
उनका स्वभाव था। प्रभुता व भीड़वाद के प्रभाव से निर्लिप्त रहते हुए वे जनसंघ को 
गढ़ रहे थे, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता भी प्रसन्नतापूर्वक दीनदयालजी की वैचारिकता 
के साथ थे। क्षेत्रीयता का दंश, एकात्म राष्ट्र की भावना पर आघात, भाषा को 
उपराष्ट्रीयतावादी विघटनकारी अवधारणा एवं नेताओं के क्षुद्र स्वार्थ के खिलाफ़ 
दीनदयालजी का पैनापन इस विषय में बढ़ता ही गया। हमारा एक देश है, हम किन्ही 
राज्यों के संघ नहीं हैं, हमें भारत का एक राज्य चाहिए तथा ऐतिहासिक काल में 
संजीदा रही भारत की जनपद संस्था को पुनर्जीवित कर, सत्ता का समुचित विकेंद्रीकरण 
होना चाहिए। तीसरे एवं चौथे खंड का यह सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है। 

भाषा के प्रश्न को भी इस खंड में रेखांकित किया गया है। आर्थिक विषय, जिनका 
विवेचन पिछले खंड में भी हुआ है, पर दीनदयालजी का चिंतन निरंतर आगे बढ़ता चला गया 
है। अगले खंड का यही मुख्य विषय होगा। विधायक रूप से आर्थिक विचारों के निरूपण के 
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साथ ही वे तत्कालीन आर्थिक घटनाचक्र पर भी संगत टिप्पणियाँ करते हैं। 

वे एक राजनीतिक दल के महामंत्री थे। राजनीतिक दल के लिए महानिर्वाचन सर्वाधिक 
महत्त्व का अवसर होता है। 957 में भारत का द्वितीय महानिर्वाचन हुआ। दीनदयालजी देश 
भर घूमे तथा कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित एवं जनता का प्रबोधन करते रहे। चुनावी वर्ष के 
कारण उनके वक्‍्तव्यों की भाषा में प्रहारकता आई है। नितांत विधायक दृष्टि के हमारे 
चरित्रनायक जब थोड़ी भी अपनी भाषा बदलते हैं तो वह ध्यान में आती है। चुनावी वर्ष 
की पूर्व संध्या पर उन्होंने लिखा 'नव-नेतृत्व की आवश्यकता '। यह बोधप्रद आलेख है। 
इन चुनावों के अवसर पर गठबंधन की राजनीति का दबाव बढ़ गया था, लेकिन दीनदयालजी 
ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे भारतीय जनसंघ को ही विकल्प के रूप में उभारने के लिए 
दत्तचित होकर लगे रहे । सिद्धांत एवं नीति की राजनीति का उनका संकल्प चुनावी जीत की 
आकांक्षा से ढीला नहीं पड़ा। राजनीति के क्षेत्र में यह अदभुत है। 

दीनदयालजी ने अपने कार्यकर्ताओं को नीतियों पर अटल रहने का आग्रह 
किया, भारतीय जनसंघ ने अपना क़दम आगे बढ़ाया। 7957 के महानिर्वाचन में 
जनसंघ ने लोकसभा के लिए 27 एवं विधानसभा के लिए 656 प्रत्याशी खड़े किए। 
इनमें लोकसभा में चार तथा विधानसभा में 5 सदस्य विजयी हुए। 6 प्रतिशत के 
लगभग मत प्राप्त हुए। ये 952 की तुलना में दुगने थे। दीनदयालजी “चरैवेति- 
चरैवेति' के अपने घोष के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। वे चुनावी विजय के लिए किसी 
लघु-मार्ग को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अत: इस खंड में चुनावी चर्चा वाले 
आलेख एवं वक्तव्य बहुत कम हैं, जिन विषयों में उनकी नीतिपरक रुचि थी, उन 
विषयों का विवेचन ही ज़्यादा है। 

' ऑर्गनाइज़र' की "वीकली डायरी” तथा ' पाज्चजन्य' का 'विचारवीथी ' स्तंभ 
सामान्यतः एक ही है। इस खंड में इन स्तंभों का बहुत बड़ा योगदान है। पूजनीय 
श्रीगुरुजी पर दीनदयालजी का विशेष आलेख है 'तत्त्वलीन विभूति'। सांस्कृतिक 
प्रवाह का उनका आलेखन तो सतत चल ही रहा है। संघ शिक्षा वर्गो एवं विभिन्न संघ 
शाखाओं पर उनके बौद्धिक वर्ग भी निरंतर चलते रहे । हालाँकि पाञ्चजन्य में प्रकाशित 
समाचारों के अलावा इन दोनों वर्षों का एक भी बौद्धिक वर्ग हम प्राप्त नहीं कर सके । 

क्रमशः दीनदयालजी का अंग्रेजी लेखन बढ़ता जा रहा है। इस खंड की लगभग 
आधी सामग्री का मूल लेखन अंग्रेजी में हुआ है। प्रथम खंड की भूमिका मा. मोहनराव 
भागवत, द्वितीय खंड की भूमिका मा. लालकृष्ण आडवाणी, तृतीय खंड की भूमिका 
मा. डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा तथा इस चौथे खंड की भूमिका मा. रंगा हरिजी लिखें, 
ऐसी अपेक्षा थी। मा. रंगा हरिजी ने यथासमय सांगोपांग भूमिका लिख भेजी। इसी 
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प्रकार प्रथम खंड का 'वह काल' श्री रामबहादुर राय, द्वितीय खंड का “वह काल ' 
आ. जवाहरलाल कौलजी तथा तृतीय खंड का "वह काल ' श्री ब्रजकिशोरजी ने लिखा 
है। इस खंड का 'वह काल' श्री अच्युतानंद मिश्र लिखें, उनसे निवेदन किया। उन्होंने 
कृपापूर्वक यथासमय 'वह काल' आलेख लिख दिया। 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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देर के लिए समर्पित अनेक सुमतियों की चिरकालीन प्रतीक्षा को साकार करते 
हुए ' दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाइमय' पंडित दीनदयालजी की शताब्दी कौ 
अवधि में जनता के समक्ष चरण रख रहा है। कर्मकुशल संकलनकर्ता डॉ. महेश चंद्र 
शर्माजी का अनुमान है कि वाडूमय के खंडों कौ संख्या दस पार करेगी, अर्थात्‌ वाङ्मय 
प्राय: समग्र ही होगा। बात जानकर मन प्रफुल्लित है और प्रतीक्षित खंडों में गोता मारने 
की लालसा भी है। 

मेरे सामने चौथा खंड आ चुका है। उसमें 54 प्रकरण हैं और इसकी कालावधि सन्‌ 
१956-57 की है। सभी खंड इसी प्रकार कालानुसार विन्यसित किए जा रहे हैं। इसका 
अर्थ यह होगा कि संपूर्ण वाड्मय के सघन वाचक को तत्कालीन परिस्थिति, प्रश्न, 
प्रतिक्रिया, समाधान, मार्गदर्शन, संगठन को पहल आदि का अवबोध प्राप्त होगा। साथ- 
ही-साथ उसके अविरत समग्र प्रवाह के कारण हेतुभूत व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व की गहराई और दिशा का भी ज्ञान होगा। विशेषतः जिस व्यक्ति के बारे में कहा 
जा सकता है कि उनका कार्य ही उनका जीवन था तथा उनका जीवन ही उनका कार्य था, 
उनके कृति साकल्य का इस प्रकार का विन्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और उपयोगी भी। 
इतिहास एवं वैयक्तिक मूल्यांकन की दृष्टि से उसका महत्त्व अधिक बढ़ जाता है। 

और एक बात जो है, थोड़ी सी सूक्ष्म। कृति का स्रोतकर्ता जब जन्मजात स्वभाव 
और संस्कारों से, गीता के शब्दों में “अमानित्वं अदम्भित्वं और अनहंकारिता' का धनी 
होता है, तब उनके जीवन की गहराई को नापना और जानना आम अनुसंधाता के लिए 
कठिन हो जाता है। उस अवस्था में इस प्रकार का सुव्यवस्थित सुसूत्रित संकलन उसका 


अन्वेषण सरल बनाता है। 
इस चौथे खंड के कालखंड के बारे में सुविज्ञ पत्रकार श्री अच्युतानंद मिश्र ने बड़े 
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विस्तार से “वह काल' अध्याय लिखा है। उसको फिर दोहराना पुनरुक्ति दोष होगा। फिर 
भी इतना तो कहना चाहूँगा कि 956 वह वर्ष था, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 
पूजनीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी गोलवलकर की 57वीं जयंती को निमित्त बनाकर आसेतु 
हिमाचल विशाल जनसंपर्क किया था। स्वतंत्र भारत में 952 के गोहत्या विरोधक 
आंदोलन के बाद यह था संघ का दूसरा जन-आंदोलन। उसके बारे में उस वर्ष की 
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव द्वारा रेखांकित किया है- “परम पूजनीय 
श्रीगुरुजी के 5॥वें जन्म दिवस समारोह में आयोजित राष्ट्रधर्म जागरण अभियान का 
जनता ने जो व्यापक स्वागत किया और सहयोग दिया, उसके प्रति अखिल भारतीय 
प्रतिनिधि सभा अपना संतोष व्यक्त करती है। भारत के सभी लोगों ने बिना किसी दलगत 
भावना के इस कार्य में हाथ बँटाया। इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी हिंदुओं का 
समान मंच होने को बात ही सिद्ध नहीं हुई अपितु भारत की मौलिक एकता में हमारी 
श्रद्धा भी पुष्ट हुई। जबकि बाह्य भेदों का दुरुपयोग कर कई दल और व्यक्ति अपने 
राजनीतिक अथवा दलगत स्वार्थो को सिद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं, यह समाधान का 
विषय है कि भारत की एकता की भावना जनता के अंतःकरण में इतनी व्यापक और 
गहरी है, जिसे तनिक से प्रयत्न से जाग्रत्‌ कर विघटनकारी प्रयत्नों का सफलतापूर्वक 
सामना किया जा सकता है।' (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रस्ताव : 950-2007, पृष्ठ-7) 
यही था वह वर्ष, जब देश में रूढमूल राजनीतिक दल, जैसे कांग्रेस, समाजवादी 
और साम्यवादी दल समूचे भारतवर्ष में प्रांतवाद, भाषावाद, पृथकतावाद को अपनी- 
अपनी रोटी सेंकने के लिए बढ़ावा दे रहे थे। उस विषाक्त वातावरण को शुद्ध व स्वस्थ 
बनाने का प्रयास कितना सफल था, इसका संकेत उपर्युक्त प्रस्ताव में मिलता है। 
इसी काल में, 957 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शताब्दी समारोह आया था। 
आम जनता ने देशप्रेम से प्रेरित होकर उसको सर्वत्र मनाने की तैयारियाँ कीं । परंतु उस 
समय का राजनीतिक नेतृत्व, विशेषत: साम्यवादी खेमा, उसे अटकाने के लिए योजनाबद्ध 
प्रयास कर रहा था। वैसे भी जन्म से ही उनके प्रयास निरपवाद राष्ट्रनिष्ठा के विरुद्ध ही 
रहे। उस समय के नेताओं के विचित्र रवैए के बारे में प्रणित हृदय से पूजनीय गुरुजी बता 
रहे हैं .: "परकीय शासकों की भाँति स्वार्थ तथा सत्तालोलुपता से ग्रस्त सद्यःकालीन 
शासकों के गुट भी अपने महत्त्व को बढ़ाने हेतु अपने ही प्रयत्न, अपने ही मार्ग, अपने ही 
सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने गुर के नेता ही राष्ट्र के सच्चे हितकारी आदर्श हैं, इस अप्रचार 
की धुन में उस महान्‌ क्रांति के महत्त्व को कम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। किंतु सत्य 
प्रबल है। उसे ढकने या विकृत करने के सब प्रयत्नों को विफल कर वह अपने पूर्ण तेज 
से प्रकाशित होता है। इस हेतु सन्‌ 857 के नरवीरों की पावन स्मृति का साक्ष्य रखकर 
दृढ निश्चय करें, निस्स्वार्थ हो निरलस प्रयत्नो में जुट जाएँ, व्यक्तिगत दलगत स्वार्थ से, 
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सत्रह 


स्पर्धाओं से विमुक्त होकर राष्ट्र के सम्यक्‌ पुजारी बनें।'' (पाञ्चजन्य, 20 मई, 957) । 
इस संक्षिप्त विवरण में हमारे सामने दो चित्र स्पष्ट दिखते हैं : इनमें एक है सत्ता भ्रांत 
नेतृत्व की मानसिक विकृति और दूसरा है राष्ट्रार्पित नेतृत्व का दिशादर्शन। 

सन्‌ 957 और एक चमत्कार का वर्ष है। इस वर्ष विश्व में प्रथम बार चुनावपेटी 
द्वारा साम्यवादी दल शिक्षा में प्रगत केरल में शासन में अध्यासीन हुआ था। साथ ही साथ, 
आधुनिक संसदीय लोकतंत्र के दावेदार कांग्रेसियों के अंत:करण में लोकतांत्रिक असहिष्णुता 
की विष-वल्लरी भी पनपने लगी । उन्होंने केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर 959 में चयनित 
सरकार को बरखास्त किया। सबको चकित करने की बात यह थी कि कम्युनिज्म के 
प्रतिबद्धित प्रतिस्पर्धी पूजनीय गुरुजी केंद्र शासन की इस पहल से सहमत नहीं थे । उन्होंने 
उस अलोकतांत्रिक व्यवहार की भर्त्सना की | पाञ्चजन्य के श्री देवेंद्र स्वरूप को उन्होंने 
लिखा, '“किसी को बलप्रयोग से, चाहे वह सत्याग्रहादि आंदोलनों के रूप में प्रयुक्त क्यों 
न हो, सत्ताधिष्ठित दल को अपदस्थ करना एवं स्वयं सत्ता प्राप्त करना ही उचित दिखता 
हो, संविधान के प्रति सर्वथा अनादर है। 'माइट इज राइट' जिनका सिद्धांत हो, उनकी 
दृष्टि से सब प्रकार के अनवस्थापूर्ण कार्यकलाप ठीक ही हैं। आजकल केरल में सत्ताधिष्ठित 
दल आराष्ट्रीय है, यह जब तक निःसंदिग्ध रूप से केंद्रीय शासन तथा संविधान घोषित 
नहीं करता, तब तक संविधान पर श्रद्धा रखने वाले अभी चल रहे आंदोलन का समर्थन 
कर सकेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। (श्रीगुरुजी समग्र-7; पृष्ठ 3।8) पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय जो स्वयंसेवक थे और प्रचारक थे, इन्हीं हितकर राष्ट्रीय संस्कारों में पोषित थे । 
इसका पर्याप्त प्रमाण हमें इन खंडों में मिलता है। 

इस चौथे खंड में 86 प्रकरण हैं। अंतिम दो परिशिष्ट छोड़कर शेष प्रकरण 84 हैं। 
अंतर्गत सामग्री के अनुसार उन्हें 5 विभागों में बाटा जा सकता है। सभी प्रकरण संपूर्ण 
साहित्य की दृष्टि से महत्त्व के हैं, फिर भी आम जीवन की व्यावहारिक दृष्टि से उसमें 
न्यूनाधिक अंतर होना स्वाभाविक है। सबसे छोटा विभाग पत्राचार का है, उसमें केवल दो 
प्रकरण हैं (73-78) । उसका एक विशेष महत्त्व प्रतीत होता है। उससे भारतीय जनसंघ 
के अखिल भारतीय संगठन मंत्री अपने संगठन के प्रति लापरवाही नहीं होने देते हैं। 
इतिहास की दृष्टि से वे सही विवरण देना चाहते हैं (प्रकरण 73 पढ़िए) 

समाचारों से संबंधित दूसरा विभाग 2 प्रकरणों का है। उसमें पंडित दीनदयालजी 
द्वारा दिए वक्तव्य, उनके प्रवास के विवरण तथा सार्वजनिक भाषणों के सार-संक्षेप 
उपलब्ध हैं। इसमें उल्लिखित विषय सामयिक हैं तथा पत्रकार परिषद्‌ के विषय प्रवेश के 
- बयान हैं। क आफ 
तीसरा विभाग है भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं का प्रबोधन। यहाँ आठ प्रकरणों 


में मार्गदर्शन उपलब्ध है (देखिए प्रकरण 4, 3, 36, 42, 60, 63, 65, 80) । संगठनात्मक 
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अठारह 


दृष्टि से यह विभाग अति महत्त्व का है। स्पष्ट लक्ष्य से नवजात संगठन के उत्साही युवा 
कार्यकर्ताओं को योग्य दृष्टि, दृष्टिकोण, दिशा और चेतना देने में दीनदयालजी कितने 
दत्तचित्त थे, इस विभाग से ज्ञात होता है। उदाहरणार्थ-- 


प्रकरण । 

१. ““विचार स्वातंत्र्य के विरोधी सोवियत रूस द्वारा सह-अस्तित्व के सिद्धांत की 
स्वीकृति साम्यवाद को सबसे बड़ी पराजय और भारतीय संस्कृति के समन्वयवाद की 
महान्‌ विजय है ।'' 

2. “ भारत के जीवनदर्शन की ही यह विशेषता है कि वह सत्य के साक्षात्कार के 
भिन्न-भिन्न रास्तों को स्वीकार करता है। भारतीय संस्कृति के समन्वयवाद की यही 
आधारशिला है | भारत की सनातन सहिष्णुता तथा उदारता का यही रहस्य है।'' 

3. “ आज नवनिर्माण को तो सर्वत्र चर्चा की जा रही है, किंतु उसके मूल आधार , 
पर विचार नहीं किया जा रहा। भारतीय जीवनदर्शन तथा संस्कृति के आधार पर ही हम , 
अपने राष्ट्र का वांछित विकास कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय संस्कृति तथा आदर्शो | 
की श्रेष्ठता पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास की आवश्यकता है।'' 

4. “हमारे विकास के मार्ग में एक ही अड्चन आ रही है, वह यह कि हम आत्म- 
साक्षात्कार तो करते ही नहीं, बल्कि दूसरों की परित्यक्त तथा तिरस्कृत रीति-नीतियों का 
अंधानुकरण करने का निष्फल प्रयत्न करते हैं।'' 

5. “कांग्रेस ने उनको भावात्मक एकता तथा देशभक्ति की कल्पना ही कभी नहीं 
दी। अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज विरोध पर ही उनका सारा आंदोलन आधारित रहा। अब 
अंग्रेज चले गए तो कांग्रेसी. आपस में ही लड़ने लगे।'' 

6. “गत चार वर्षो में जनसंघ का काम नारों में नहीं, प्रत्यक्ष जनसंपर्क और 
जनसंघर्ष से बँधा है। फिर भी हमारे कुछ नारे हैं, किंतु उनके पीछे हमारा बलिदान छिपा 
हुआ है, हमारा बल छिपा है और छिपी है सबकी निष्ठा।'” 


प्रकरण ३6 

7. “ हमारी पं. नेहरू के साथ चाहे जितनी मतभिन्नता हो और चाहे जितना हम 
उनकी नीति के विरोध में आंदोलन चला रहे हों, मैं अपने प्रधानमंत्री को, जिस समय वे 
विदेश यात्रा पर गए हैं, विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनसंघ की सद्भावनाएँ एवं पूर्ण 
समर्थन उस समय उनके साथ है, जबकि वे अपने देशहित तथा देश के सम्मान को बढ़ाने 
के लिए विदेशी शक्तियों से वार्तालाप करेंगे।'' 
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उन्नीस 


प्रकरण 42 

8. “किसी भी राजनीतिक दल की सच्ची शक्ति रहती है--समाज की निस्स्वार्थ 
सेवा। उत्कट आदर्श अपनाए बिना सच्ची सेवा कभी संभव नहीं। छोटे-छोटे उद्देश्य 
लेकर थोड़ी-बहुत देर समाज सेवा का ढोंग भले ही रच लें, पर समाज के हृदयस्थल पर 
तब तक आसीन नहीं हो सकते, जब तक हमारी नींव विशुद्ध आदर्श के आधार पर 
आधारित नहीं होती। आदर्श ही स्थायित्व का साधन है।'' 

9, “दल के लिए अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अनुशासन के 
समाज की सेवा कभी सुचारु रूप में संभव नहीं । अनुशासन का अर्थ है कि सर्व संगठित 
मत के समक्ष सबको झुकना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं कि अनुशासन के 
नाम पर लोगों के सही विचारों की हत्या कर दी जाए।'' 

0. “विरोधी दल का कार्य केवल गाली देना नहीं है। संसदीय जनतंत्र में विरोधी 
दल को इतना योग्य होने की आवश्यकता रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शासन का 
भार सँभाल सके । जिसके पास आदर्श नहीं, नीति नहीं, वह विरोधी दल नहीं बन सकता ।'' 


प्रकरण ७३ 

।7. ''जनसंघ का कार्य किसी व्यक्तिविशेष का नहीं, वरन्‌ एक सामूहिक चिंतन 
का परिणाम है। जनसंघ के इस कार्य को हमें जनता तक पहुँचाना है। गाँव का आदमी 
बे-पढ़ा हो सकता है, किंतु उसमें सूझ-बूझ की कमी नहीं है, वह अर्थशास्त्र अच्छी प्रकार 
समझता है। हमने मूल को सींचने का निश्चय किया है और इसी आधार पर वट वृक्ष के 
समान हम बढ़ना चाहते हैं ।'' 


प्रकरण 65 

॥2. ''हो सकता है कि जब भारत को जनता का ध्यान चुनावों की ओर लगा हो, 
उसी समय को, पाकिस्तान के नेता अपने दूषित मनसूबों की पूर्ति के लिए उपयुक्त समझें। 
हम आज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चुनावों में हमारी कांग्रेस के साथ अथवा दूसरे 
दलों के साथ कोई भी लड़ाई क्यों न हो, जहाँ तक भारत की सुरक्षा और कश्मीर व भारत 
की एकता का प्रश्न है, संपूर्ण भारत को जनता इस विषय पर एकमत है।'' 

3. “' भारतीय जनसंघ एक निश्चित सिद्धांत और कार्यक्रम लेकर चला है। हमारे 
संगठन का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी गुट के राजनीतिक उद्देश्यों को 


पूर्ति के लिए नहीं हुआ, बल्कि भारतीय संस्कृति और भारतीय मर्यादाओं की रक्षा के हेतु . 


हुआ है। हम देश की राजनीति को सिद्धांतपरक बनाना चाहते हैं, व्यक्तिपरक नहीं! 
चुनावों में हमें अपने सिद्धांतों को जनता तक ले जाने का मौक़ा मिलेगा। हम इस अवसर 
का पूर्ण लाभ उठाएँ।'' 
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प्रकरण 80 
॥4. ' “वास्तव में भारत के मूल सांस्कृतिक भाव और आज के समय में व्यावहारिकता 
दोनों का समन्वय आवश्यक है। आज का वह सिद्धांत कि संपूर्ण संपत्ति राज्य की है तथा 
प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, जिसके अनुसार संपत्ति को समाज समर्पित माना गया है, के 
अंतर को समझना चाहिए। 
यह आवश्यक है कि हम आधुनिक आर्थिक समस्याओं को समझें और उनको 
सुलझाने में जितना संभव हो, हाथ बढ़ाएँ ।”' 
चौथा विभाग पंडित दीनदयालजी के लेख और भाषणों का है। इसके दस प्रकरण 
हैं (7, 5, 45, 48, 5], 55, 62, 7), 74, 75), जिनमें विषय की विविधता दिखाई 
पड़ती है। परिस्थिति निरपेक्ष शाश्वत तत्त्वो का विवेचन इस विभाग की विशेषता है। मैं 
अवश्य कहूँगा कि यह विभाग इस चौथे खंड का दीपस्तंभ है। उसको संस्कृत शब्दों में 
“सौम्यं, सुन्दर, दीप्तं? कहने के लिए मन त्रसित होता है, वहाँ हमें पंडित दीनदयालजी की 
प्रतिभा की गहनता एवं उत्तुंगता, गंभीरता एवं सुभगता की झलक प्राप्त होती है। 
इस विभाग के तीन लेख (प्रकरण 7, 5, 77) राष्ट्र मीमांसा से संबंधित हैं। एक 
लेख (प्रकरण 62) नव नेतृत्व की आवश्यकता के बारे में है। इसमें वे कहते हैं-- 
“व्यवहार खरे निर्णय की कसौटी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के 
लिए इस गुण की अत्यंत आवश्यकता रहती है। राजनीति में इस गुण की हमें और भी 
अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे कार्यों का प्रभाव अनेक लोगों पर होता है। 
राजनीति, जिसका उद्देश्य सरकार को प्रभावित करना, निर्माण करना तथा व्यवस्था 
करना है, केवल काल्पनिक विचारों के आधार पर नहीं चल सकती | व्यवहार शासनकला 
को विज्ञान का रूप भी प्रदान कर देता है। विधिवत्‌ शासन या धर्मराज्य निश्चय ही एक 
प्रकार का व्यक्ति निरपेक्ष शासन होता है। यह एक प्रकार का यंत्र होता है, जो शासन 
करता है। वास्तव में इस प्रकार के यंत्र की योजना समाज कल्याण के निमित्त होनी 
चाहिए, न कि अंग्रेजों की भाँति जनता के शोषण या दासता के निमित्त ।'' 
नेतृत्व के निर्माण के बारे में उनका रवैया है--'' नेतृत्व के निर्माण के निमित्त जो 
उपाय अपनाए जा रहे हैं, उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नेतृत्व के विकास 
के निमित्त कोई सत्ता उपाय नहीं है। त्वरा कठोर परिश्रम का आह्वान करती है, गलत मार्ग 
अपनाने से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती । हमको पूरा मूल्य चुकाना होगा। प्रदर्शन, नारेबाजी 
तथा जय-जयकार किसी व्यक्ति का दिमाग फिरा सकते हैं, किंतु उसे जनता का सच्चा 
नेता नहीं बना सकते। मिट्टी के माधौ बहुत दिन तक नहीं चल सकते | जुलूसों और 
सभाओं की आवश्यकता समय-समय पर हो सकती है, किंतु वे ही किसी दल के 
आधारस्तंभ नहीं बन सकते। नेतृत्व को थोपने की अपेक्षा विकसित होने दें।'” 
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ध्येयवाद की दृढ शिला पर खड़े होकर उनका आह्वान है--' “हम तो नए क्षेत्र को 
विजय करने के लिए निकले हैं। हमारा उद्देश्य परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है। 
लेकिन हम रूढ़िगत परंपराओं को ज्यों-का-त्यों बनाए रखना नहीं चाहते। न तो हम 
भूतकाल के किसी स्वर्णयुग के उपासक हैं और न खोए हुए के लिए मातम मना रहे हैं। 
हमें विश्व समस्याओं का नया हल प्रस्तुत करना है और हम जानते हैं कि भारतीय 
संस्कृति यह करने में समर्थ है। यद्यपि हम शास्त्रों और ऋषियों के कथन के प्रति अगाध 
श्रद्धा रखते हैं, तथापि हमें इस हल की खोज उनमें नहीं करनी इसको खोज हमें उस 
मनुष्य के स्वेद में करनी है, जो श्रम करता है, कृषि करता है। यदि भारतीय जनसंघ 
प्रताड़ित, किंतु संघर्षरत मानवता की रक्षा में आत्म और उदर संतुष्टि का अनुभव कर 
सका तो वह युग का अग्रदूत बन सकेगा। हमारी संस्था पुरातत्त्व विभाग नहीं है। हम तो 
नव भवनों का निर्माण करेंगे ।'' 

इस विभाग का और एक लेख है-- भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था'। कई 
लोग विशेषतः मार्क्सपुत्र एवं मैकालेपुत्र शीर्षक को ही *विरोधाभास' कहेंगे । किंतु उनके 
लिए कल्पनातीत व्यक्तित्व के धनी दीनदयालजी, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, 
तत्त्वज्ञानी,कर्मकुशल, ध्येयवादी के नाते यहाँ उपस्थित होते हैं। उस अनोखे लेख में उनके 
चिंतन की चिनगारियों का संज्ञान लें- 

“जो यह बात सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति तो केवल अध्यात्मवाद पर ही जोर 
देती है तथा भौतिक उन्नति के लिए उसमें कोई स्थान नहीं, उनकी यह धारणा बिल्कुल 
ही निर्मूल है। भारतीय संस्कृति में भौतिक विकास के लिए उतना ही स्थान है, जितना 
आध्यात्मिक विकास के लिए। हमारे अपने आर्थिक मूल्य हैं; अपनी अर्थव्यवस्था है। 
उस अर्थव्यवस्था का देश और काल दोनों में ही संबंध है। इसलिए हमारे यहाँ युग-धर्म 
और राष्ट्र-धर्म दोनों की बात स्पष्ट रूप से कही गई है ।!' 

* अतः भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र ' ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ' की बात कहकर हम 
यह तो कह ही नहीं सकते कि इस संस्कृति में केवल अध्यात्म और ब्रह्म पर ही विचार 
किया जाता है तथा भौतिक विकास को पूर्ण रूप से उपेक्षित किया जाता है। अब जब 
भौतिक विकास की बात को हमारी संस्कृति प्रतिपादित करती है तो उसके लिए उसमें 
समुचित व्यवस्था भी की गई है। हमारा अपना एक आर्थिक दर्शन है, उसके आधार पर 
हमारे मनीषियों ने आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया है।'' 

५: भारतीय संस्कृति प्रकृति से भी ऊपर उस परम आदर्श पर बल देती है, जिसको 
गीता के कर्म के सिद्धांत में व्यक्त किया गया है- अर्थात्‌ फल को भावना से रहित होकर 
कर्म करो और उससे अर्जित फल को भगवतार्पण कर दो। भगवान अर्थात्‌ समाज | ईश्वर 
का प्रत्यक्ष और विराट्‌ स्वरूप आज समाज ही है। वही विराट्‌ पुरुष है, यही मानकर हम 
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चलें और अपने समस्त कर्मों के फल हम समाज को अर्पण कर दें।'' 

“अब जब समाज की बात उठती है तो उसके विषय में भी हमारी कल्पना स्पष्ट 
हो जानी आवश्यक है। भारतीय समाज रचना में व्यक्ति अर्थात्‌ व्यष्टि को प्रमुख स्थान 
दिया गया है। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। हम समाज में व्यक्ति और परिवार 
से लेकर ग्राम और अखिल विश्व तक की कल्पना करते हैं। इसलिए जो कुछ हम उत्पन्न 
करें, उसे संपूर्ण राष्ट्र के हित में व्यय कर दें। राष्ट्र ही हमारे कर्म को प्रेरणा का स्त्रोत रहे। 
यही भावना भारतीय संस्कृति के आर्थिक रूप का मूल आधार है।'' 

“दाँव लगाना सीखें' (प्रकरण-55) में उनका निरीक्षण है--'' स्वतंत्रता और साहस 
साथ रहते हैं। साहस से ही लक्ष्मी आती है। उसके लिए हैमलेट के समान फूँक-फूँक कर 
पाँव रखने वाला 'कैलक्युलेटिब' व्यक्ति नहीं, अपितु हिम्मत के साथ छलाँग मारने वाला 
व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही नरपुरुषों के सहारे भारत की श्रीवृद्धि हुई थी तथा ऐसे ही साहसी 
वीरों ने इंग्लैंड और अमरीका को आधुनिक वैभव प्रदान किया है।'' वीर भोग्या वसुंधरा 
के पक्षधर हैं दीनदयालजी। 

इस विभाग के शेष चार प्रकरण (75, 45, 48, 74) संघ संबंधित हैं । प्रकरण 48 

जन्माष्टमी और प्रकरण 74 विजयादशमी उत्सवों में दिए गए भाषण हैं । विजयादशमी के 
भाषण में पंडितजी कहते हैं : ''विजयादशमी विजय का पर्व है। हमारे अनेक पूर्व पुरुषों 
द्वारा प्राप्त की गई विजय का इतिहास इसके साथ संबद्ध हो गया है। वास्तव में, यह पर्व 
भारतीयों की विजिगीषु प्रवृत्ति का परिचायक है। जिसमें विजय की आकांक्षा नहीं है, 
जिसमें निराशा ने घर कर लिया है, वह व्यक्ति मृत समान है। निराशा किसी भी प्रकार 
मानवोचित नहीं। कितनी भी भीषण परिस्थिति हो, हमें विशवास रखना चाहिए, आशा 
रखनी चाहिए, विषमतम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।'' 
कर्मकांड के परे जाकर समाजसेवक दीनदयालजी इन वाक्यों से समाज के बंधुजनों को 
कर्मण्यता की ओर सचेत बना रहे हैं। 

प्रकरण 5 का विषय परम पूजनीय गुरुजी हैं। यह वह लेख है, जो गुरुजी के 5Iवें 
जन्म समारोह निमित्त लिखा गया था। उसका शीर्षक है 'तत्त्वलीन विभूति '। उसमें पूजनीय 
गुरुजी के बारे में उन्होंने तत्त्वत: जो कहा, बह स्वयं उन पर भी लागू होता है। वास्तव में 
वे भी गुरुजी के समान ' तत्त्वलीन विभूति' थे। लेख में दीनदयालजी द्वारा व्यक्त किए गए 
शब्द, “उन्होंने अपने संपूर्ण सामर्थ्य एवं विक्रम का संघ के साथ एकाकार कर दिया है। 
यही है उनके जीवन का लक्ष्य और उनकी महानता का रहस्य '', स्वयं उनके लिए भी 
संगत हो जाते हैं। 

अब शेष है प्रकरण 45 का लेख ' मैं और हम'। मेरी दृष्टि से यह है इस संपूर्ण चौथे 


खंड का सर्वोत्तम लेख। वह वाचक को विकासमान एवं उदात्त दृष्टिकोण प्रदान करता 
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है। व्यष्टि को वह समष्टि की ओर ले जाता है। व्यक्तिनिष्ठ मानव में क्रांतिकारी परिवर्तन 
लाने की क्षमता उसमें है। प्रतिपादन इतना सरल है कि प्यासे के मुख में शीतल पेय जैसे 
विलक्षण विचार मन में अनायास उतरते चले जाते हैं। उपर्युक्त ' सौम्यं सुन्दरं दीप्तम्‌' के 
साथ विशेषत: इस लेख के लिए मैं 'मधुरम्‌' भी जोड़ना चाहूँगा। 

वैसे तो यह लेख दीनदयालजी ने लखनऊ के राष्ट्रधर्म के सितंबर 956 अंक के 
लिए लिखा था, फिर भी मैंने उसको संघ संबंधी लेखों में डाल दिया। उसका एक कारण 
है। उस वर्ष के संघ शिक्षा वर्गों में पंडित दीनदयालजी का बौद्धिक विषय यही था। जब 
उस वर्ष दक्षिण के संघ शिक्षा वर्ग के लिए वे चेन्नै के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में 
आए और बोले, तब उस बौद्धिक का मलयालम भाषांतर केरल के शिक्षार्थियों के लिए 
करने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ था। आज मेरा अनुमान है कि यह बौद्धिक इस लेख 
जैसा सूत्रबद्ध नहीं था। परंतु उसमें बहुचर्चित एक नया बिंदु था, जो इस लेख में नहीं है। 
उस समय उन्होंने कहा था 'मम्‌' अर्थात्‌ मृत्यु है, “न मम्‌' अर्थात्‌ जीवन है। बौद्धिकोपरांत 
चर्चा के कालांश में उसकी व्याख्या भी हुई थी। 

आश्चर्य की बात, पचास वर्षो के बाद औपचारिक दायित्व से मुक्त होने पर जब 
मैंने 2006 में महाभारत मूलग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया, तब मुझे यह “मम्‌-न-मम्‌' 
दुबारा मिला। महायुद्ध के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर को 'सलाह देते हैं कि 
“युधिष्ठिर, दो अक्षर वाला शब्द मृत्यु है, तीन अक्षर वाला शब्द अमरता है, अर्थात्‌ 'मम्‌! 
यानी मृत्यु है, “न मम्‌' यानी अमरता है' (द्वयक्षरस्तु भवेन्मृत्यु: त्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतं, 
ममेति च भवेन्मृत्युः न ममेति च शाश्वतम्‌ अश्वमेधिक पर्व-3-3/5-29) । अर्धसदी 
के बाद मुझे पंडित दीनदयालजी की गहराई का अल्प सा आभास मिला। 

इतना ही नहीं, इसी वर्ष मान्यवर एकनाथजी रानाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर 
कार्यवाह बने। पश्चात्‌ के वर्षों में उन्होंने इस “मैं और हम' को आगे बढ़ाया। उनका 
आह्वान था संघ के स्वयंसेवकों को ' अहंकार से वयंकार' की ओर बढ़ना चाहिए। ' अहं 
से वयं' उनके शब्द थे। वही है न “मैं से हम?' 

'तत्त्वलीन विभूति’ में दीनदयालजी ने श्रीगुरुजी के जीवन का ध्येय वाक्य “मैं नहीं 
तू ही' का उल्लेख किया है। वास्तव में यह ' मैं नहीं तू ही, ' ' मैं और हम ' का रूपांतर ही 
है। दोनों में अर्थभेद नहीं, यद्यपि शब्दभेद है। संक्षेप में दीनदयालजी के इस ' मैं और हम' 
के सूत्र में उनका विरल ऋषित्व छिपा है। 

अंतिम अर्थात्‌ पाँचवाँ विभाग है विचार-वीथी का। यह सबसे बड़ा विभाग है। 
इसमें 47 प्रकरण हैं। अंग्रेजी में इस स्तंभ का नाम “पोलिटिकल डायरी? था। स्पष्ट है कि 
यह पूरा स्तंभ सामयिक राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों की टीका-टिप्पणी है। उसमें 
हमेशा दृष्टिकोण एक तपे हुए राष्ट्रनिष्ठ कर्तृत्ववान स्वयंसेवक का रहा, जो उस क्षेत्र में 
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सत्त्वसंशुद्धि लाने और शुद्ध राष्ट्रीयता का प्रभाव बढ़ाने के लिए भेजे गए थे । 
विचार-वीथी के प्राय: सारे विषय तत्कालीन राजनीतिक प्रवाह से संबंधित हैं। 
अत: दशकों बाद आज उसकी प्रासंगिकता बहुत कम प्रतीत होगी। संभवत: आज के 
आम आदमी को उसमें बासीपन तक लगता होगा। किंतु इतिहास की दृष्टि से उसका 
पर्याप्त महत्त्व है। राष्ट्र की प्रगति के लिए जो कटिबद्ध हैं उन शासक, प्रशासक, नेता, 
अनुयायी, सेवक, संगठक, परामर्शदाता, अध्यापक, अन्वेषक, छात्रच्छात्रा, सबको राष्ट्र- 
राज्य संबंधित सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उन टिप्पणियों में मिलेगी। 
जनता की अपेक्षाएँ तथा अनुभव, नेता लोगों के परिधान तथा अवधान, अवधारणाओं 
को स्पष्टता तथा भ्रष्टता, आदि की चिनगारियाँ यहाँ उड़ती दिखेंगी । उसमें हमारे देश की 
विकास यात्रा का दृश्य नज़र आएगा। कहते हैं कि उत्खनन में हस्तगत मरके का टुकड़ा 
भी पुरावस्तुविद्‌ के लिए मूल्यवान है। विचार-वीथी के विभाग की स्थिति भी यही है। 
एक संस्कृत कवि ने कहा है ' क्षुद्रं न किंञ्चिदिह नानुपयोगि किंञ्चित्‌' (यहाँ कुछ नहीं 
जो क्षुद्र है, कुछ नहीं जो अनुपयोगी है) । इस दृष्टि से भारतीय जनसंघ के कर्णधार 
दीनदयालजी को, उनके कार्यक्षेत्र जनसंघ को, उस कालखंड की गतिविधियों को, अन्य 
राजनीतिक खेमों की नीति-व्यवहारों को, कुल मिलाकर देश के राजनीतिक परिदृश्य को 
देखने और परखने में यह विभाग बहुत सहायक होगा। हम विशवास के साथ कह सकते 
हैं कि विचार-वीथी उस कालखंड का दर्पण है। 
गंगाजी का प्रवाह अभंग, अभेद और एक है, किंतु उसके किनारे, घाट अनेक हैं। 
एक घाट दूसरे से भिन्न है। उसी प्रकार का है पंडित दीनदयाल संपूर्ण वाड्मय भी। 
उसका विचार प्रवाह एक है, अखंड है। अव्यभिचारी राष्ट्रनिष्ठा से ओतप्रोत है। परंतु 
उसके घाट कालानुसार हैं प्रत्येक घाट का अलग प्रभाव किनारे के पानी पर पड़ेगा ही। 
कितु मझधार में कोई अंतर नहीं होगा। वहीं के तीर्थ से हम अपना कलश भर लेना चाहते 
हैं। संपूर्ण वाड्मय को स्वीकार करने का दृष्टिकोण यही है। विभक्त में अविभक्त को 
देखना, यही सात्त्विक ज्ञान है, कहती है भगवद्गीता (78-20)। उसी वृद्धि से, उसी 
दृष्टि से हम इस चतुर्थ खंड को भी निहारें, यही प्रार्थना है। 
शुभम्‌ 
--रंगा हरि 
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उजागर होते अंतर्विरोध 


भाः त के विभाजन और स्वाधीनता के बाद संविधान निर्माताओं और संसदीय 

लोकतंत्र के संस्थापकों को विघटन और विस्थापन से आक्रांत देश के भावनात्मक 
एकीकरण तथा आर्थिक विकास के आश्वासनों में कितनी सफलता मिली थी, इसका 
आकलन ]956-57 में घटी घटनाओं, प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों से किया जा सकता 
है। 957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 952 में की गई अपनी टिप्पणी को दोहराते 
हुए कहा, ' सबसे बड़ा दायित्व न केवल भारत का आर्थिक विकास है बल्कि उससे भी 
अधिक भारत के लोगों का मानसिक और भावनात्मक एकीकरण है।'' पाँच वर्ष पूर्व 
उन्होंने यह भी दायित्व लिया--' भारत की एकता का पालन-पोषण मेरा पेशा है।' उनके 
राजनीतिक दावों और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर्विरोध दशक के अंतिम 
वर्षो में उजागर होने लगा था । 95! में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ करते समय 
उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब से विदेशों से अनाज का आयात नहीं किया जाएगा। 
लेकिन यह सच्चाई थी कि अगस्त 7956 से अमरीका से पी.एल. 480 के अंतर्गत जो 
समझौता किया गया, उसमें 7067 करोड़ का गेहूँ खरीदना पड़ा, जबकि पूरी प्रथम योजना 
दो हज़ार करोड़ रुपए की थी। लेनिन के प्रशंसक और फेबियन समाजवादी प्रधानमंत्री . 
जवाहरलाल नेहरू जहाँ सामूहिक सहकारी खेती, औद्योगिक विकास, राष्ट्रीयकरण और 
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बिजली उत्पादन के पक्षधर थे, वहीं कृषि उत्पादन को लेकर उनकी उदासीनता आलोचना 
के केंद्र में थी। 7956-57 के वर्ष में जब चार हजार आठ सौ करोड़ की दूसरी पंचवर्षीय 
योजना शुरू हुई थी, उस समय भारत में विदेशी पूँजी निवेश और विदेशी व्यापार के क्षेत्र 
में भुगतान संतुलन की स्थिति बेहद ख़राब हो गई थी। भारत की आर्थिक मदद करने के 
लिए विश्व बैंक को 958 में एक सहायता कोष स्थापित करना पड़ा था। 
राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्वतंत्रता की गति तीव्र करने 
के लिए भी कार्यक्रम शुरू हुए थे। उनमें आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया ' भूदान 
आंदोलन' महत्त्वपूर्ण था, जिससे प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण सत्ता को राजनीति 
छोड़कर उसमें शामिल हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी के बेतूल अधिवेशन और उसके बाद 
'सर्वोदय' और 'जनता' में प्रकाशित अपने लेखों में जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, 
“ भारतीय कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भारत में जन-आंदोलन न चला पाए हैं और न चला 
सकते हैं। भूमि के पूर्ण वितरण का यदि कोई ठोस कार्यक्रम हो सकता है, जिसे क्रियान्वित 
किया जा सके, तो वह विनोबा का भूदान आंदोलन ही है।'' तेलंगाना से शुरू हुए इस 
आंदोलन के चार वर्ष बाद आचार्य विनोबा भावे 30 जनवरी, 956 को दूसरी बार पोचम 
पल्ली जिले में पहुँचे थे। उस दिन महात्मा गांधी की आठवीं पुण्यतिथि थी। उसी दिन 
विनोबा भावे ने सभा में कहा था, '' भूदान आंदोलन को सफलता नहीं मिली है। मैं अपनी 
असफलता, अपनी पीड़ा को स्वीकार करता हूँ। बिहार जहाँ सबसे ज़्यादा भूमि दान में 
मिली, वहाँ घनघोर अव्यवस्था है। उड़ीसा जहाँ ग्रामदान में सैंकड़ों ग्राम मिले, वहाँ गोलियाँ 
चली थीं ।'' आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ राजनीतिक परिदृश्य भी तेजी से बदल 
रहा था। प्रथम आम चुनाव में पराजय से उत्पन्न निराशा और बेतूल अधिवेशन में जब 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अशोक मेहता के इस प्रस्ताव को कि “पार्टी कांग्रेस के साथ 
मिलकर काम करे' ठुकरा दिया तो नेतृत्व के आपसी टकराव और विघटन की गति तेज़ 
हो गई थी। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने इस विरोध की अगुवाई की थी। उन्होंने एक 
लेख में लिखा, “जो लोग 948 में कांग्रेस छोड्ने के विरोधी थे, आज कांग्रेस के साथ 
मेल करना चाहते हैं । उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वे कांग्रेस में वापस चले जाएँ।'' 
सन्‌ 954 में जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति से अलग हटकर भूदान आंदोलन 
और पार्टी विहीन लोकतंत्र के लिए काम करने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से एक 
स्वावलंबी और वैकल्पिक पुननिर्माण की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन माँगा | 
था। लेकिन उन्हें समर्थन के स्थान पर नाराजगी ही मिली । चक्रवती राजगोपालाचारी, मीनू 
मसानी, आचार्य कृपलानी जैसे अनेक लोगों ने भी उन्हें पत्र लिखकर पाटी का नेतृत्व सँभालने 
का सुझाव दिया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने उनका मज़ाक उड़ाया था। उन्हीं के शब्दों 
में, दोस्तों और दुश्मनों ने मिलकर यह हवा बना दी है कि मैंने राजनीति रूपी सुंदरी की 
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ओर ललचाई आँखों से देखना कभी छोड़ा ही नहीं और ज़रा सा बढ़ावा देने की देर है कि 
मैं फिर उसके बाहुपाश में चला जाऊंगा ।'' उस दौर में प्रधानमंत्री और जयप्रकाश नारायण 
के बीच तीखे पत्र व्यवहार हुए थे।956 में राष्ट्र संघ में जब कृष्ण मेनन ने हंगरी में रूसी 
काररवाई का समर्थन किया था तो जयप्रकाश नारायण सहित देश के अनेक नेताओं ने कृष्ण 
मेनन को हमेशा के लिए राजनीति से हटा देने की माँग उठाई थी। इससे नेहरूजी की 
गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को भी गहरा धक्का लगा था। इससे पूर्व उनके ऊपर जीप स्कैंडल 
में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप था। सभी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री 
ने 956 में कृष्ण मेनन को बिना विभाग के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया 
था। सक्रिय राजनीति छोड़ देने और संसद्‌ के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी 
प्रधानमंत्री से दोस्ती के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में उन दिनों यह चर्चा आम थी कि नेहरू 
के बाद जयप्रकाश नारायण ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे । 955 में डॉक्टर राममनोहर लोहिया 
के प्रजा समाजवादी पार्टी से निष्कासन और उसी वर्ष आचार्य नरेंद्र देव के निधन के बाद 
समाजवादी पार्टी और आंदोलन के विघटन का दुखद अध्याय पूर्ण हो गया। 
सन्‌ १956 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपाख्य बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़कर 
अपने हज़ारों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।4 अक्तूबर, 956 को नागपुर 
में धर्म परिवर्तन का यह आयोजन हुआ था। अपनी स्पष्टवादिता और असहमतियों के बावजूद 
पूरे देश के दलितों, हरिजनों का नेतृत्व करने वाले बाबा साहेब का भी उसी वर्ष 6 दिसंबर 
को निधन हो गया। संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान करने वाले अंबेडकर पंडित 
जवाहरलाल नेहरू की सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में क़ानून मंत्री के रूप में शामिल हुए 
थे, लेकिन सितंबर 95 में उन्होंने सरकार की विदेश नीति की असफलता का और हरिजनों 
के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर त्यागपत्र दे दिया था। 955 में पहली बार श्रीमती 
इंदिरा गांधी को कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, 
जिनमें टी.टी. कृष्णमाचारी भी थे, ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि इंदिरा गांधी को 
मंत्रिमंडल में शामिल कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका सुझाव अस्वीकार कर दिया। 
आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ उस दौर में राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी तेज़ 
हो गई थीं । राज्य पुनर्गठन आयोग, क्षेत्रीयतावाद, राजभाषा विवाद और राजनीतिक भ्रष्टाचार 
के गंभीर आरोप मीडिया तथा विपक्षी दलों ने बढ़-चढ़कर लगाए थे । १957 में ही चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी ने यह भविष्यवाणी की कि “केंद्र सरकार पर सारी शक्तियाँ हावी हो जाएँगी 
और देश को अंतत: राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजरने के लिए मजबूर होना पडेगा ।' है 
आगे चलकर दो वर्ष बाद 7959 में राजगोपालाचारी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी, के.एम. 
मुंशी जैसे अनुभवी नेताओं ने नए राजनीतिक दल “स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। 
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पोट्टी श्रीरामलू के 
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आमरण अनशन से हुए निधन (76 दिसंबर, ॥952), मद्रास प्रेसीडेंसी में हिंसक दंगों 
और आंध्र के स्वतंत्र राज्य के रूप में निर्माण के बाद 22 दिसंबर, 953 को न्यायाधीश 
फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। आयोग ने अपनी रपट अक्तूबर 955 में दी थी। 
अपनी रपट में आयोग ने पुराने बंबई और पंजाब को भाषाई आधार पर बाँटने का विरोध 
किया था। आयोग को इस सिफ़ारिश के विरुद्ध सबसे तीव्र विरोध महाराष्ट्र में हुआ था। 
जनवरी ॥956 में अकेले बंबई शहर में 80 लोग मारे गए थे। छात्रों, किसानों, मजदूरों में 
बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी । इस आंदोलन के सामने झुककर भारत सरकार ने जून ॥956 
में यह निर्णय किया कि महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग-अलग राज्य और बंबई शहर 
केंद्र शासित प्रदेश होगा । महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति और गुजरात में महागुजरात 
परिषद्‌ ने इस फैसले का घोर विरोध किया था। अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों 
में हुए दंगों में पुलिस की गोली से सोलह लोग मारे गए थे और दो सौ से अधिक घायल 
हुए थे। 956 में ही इस प्रश्न पर केंद्रीय वित्तमंत्री सी.डी. देशमुख ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा 
दे दिया था। नवंबर 956 में संसद्‌ में जो राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था, उसमें 
चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य शामिल थे। केरल एक नया राज्य बन गया और 
तेलंगाना को आंध्र के साथ, विदर्भ को महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया था । राज्य पुनर्गठन 
विधेयक तो संसद्‌ में पास हो गया था, लेकिन आगामी पाँच वर्षो तक व्यापक आंदोलन 
चलते रहे और 960 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और अहमदाबाद को गुजरात की 
राजधानी बनाया गया। इसी तरह पंजाबी सूबे की माँग ने भी हिंसक आंदोलन का रूप ले 
लिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी और हिंदी के आधार पर राज्य के विभाजन 
को अस्वीकार कर दिया था। 956 में भारत सरकार ने अकाली दल के साथ समझौता 
करके पेप्सू का पंजाब में विलय कर दिया था। कांग्रेस और अकाली दल में आंतरिक 
मतभेद बढ़ता रहा। मास्टर तारासिंह को संत फतेह सिंह के गुर ने अकाली दल से निष्कासित 
कर दिया। अंत में मार्च 966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में काँगड़ा का विलय 
करने का निर्णय हुआ। मराठी भाषियों के लिए मुंबई दे दी गई, लेकिन चंडीगढ़ को आज 
तक केंद्र शासित क्षेत्र बनाकर रखा गया है। स्वाधीनता संग्राम के दौर में कांग्रेस ने यह 
निर्णय किया था कि स्वतंत्रता के बाद देश की प्रशासनिक इकाइयों का सीमा निर्धारण 
भाषाई सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। राज्यों की आंतरिक सौमाओं के पुनर्निर्धारण 
का मसला क्षेत्रीयता, संस्कृति, भाषा, आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय 
एकता से जुड़ा गंभीर मुद्दा था, लेकिन देश का नया प्रशासनिक मानचित्र बनाने के लिए 
जो लगातार विरोध और जनांदोलन चलते रहे, इससे राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों के बीच 
समरसता, भाषाई सौहार्द को गंभीर चोट पहुँची थी। 
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एक बड़े सांख्यिकीविद्‌ थे । इस मॉडल के निर्माण में प्रधानमंत्री नेहरू का भी बड़ा योगदान 
था। चार हज़ार आठ सौ करोड़ की इस योजना में कृषि को अवहेलना और भारी उद्योगों 
को प्राथमिकता दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में तीन-तीन इस्पात संयंत्र तो लगाए गए, 
लेकिन अन्न का आयात करने की मजबूरी दुखद साबित हुई | दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 
विकास और समानता की रणनीति पर आधारित थी, काफ़ी हद तक विफल साबित हुई। 
कृषि के द्वारा न तो पूँजी का उत्पादन हो सका और न उद्योगों में विदेशी पूँजी का निवेश 
ही हो सका। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से बनी इस योजना को अपेक्षित 
सफलता नहीं मिली थी। 'इसी दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाइसेंस-कोटा-परमिट 
का मज़बूत जाल बुना गया था और राजनेताओं तथा नौकरशाहों के गठबंधन ने प्रशासन 
में भ्रष्टाचार को और सुदृढ किया था। भ्रष्टाचार के आरोप से कांग्रेस को बचाने के लिए 
सबसे पहली चेतावनी महात्मा गांधी ने 928 में “यंग इंडिया' में एक लेख लिखकर दी 
थी। दूसरी चेतावनी उन्होंने एक पत्र के माध्यम से 75 अगस्त, 7947 को दी थी। 'पैसे 
बनाने वाले कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों के नैतिक पतन' का हवाला देते हुए गांधीजी ने 
लिखा था--'लोग तो अब यहाँ तक मानने लगे हैं कि अंग्रेज सरकार बहुत अच्छी थी।' 
पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में ही कृष्ण मेनन के अलावा वित्तमंत्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी, सिराजुद्दीन कांड में केशवदेव मालवीय, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वीरेन मित्रा, 
पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रतापसिंह कैरो जैसे अनेक लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित 
हुए थे। अदालती जाँच के बाद उन्हें इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था | अपराध और भ्रष्टाचार के 
मजबूत गठजोड़ की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जिसमें बाद में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों, 
मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को जेल तक जाना पड़ा। 

सन्‌ 957 में हुए दूसरे आम चुनाव का महत्त्व ऐतिहासिक था । मुख्य चुनाव आयुक्त 
के रूप में श्री सुकुमार सेन बड़े अनुभवी विद्वान्‌ और नौकरशाह थे। इस चुनाव में पहली 
बार कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनौती देकर केरल की सत्ता छीन ली थी। पहले आम चुनाव के 
मुकाबले दूसरे आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी अवश्य बढ़ी थी, लेकिन सीटों 
की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई । कांग्रेस शासित राज्यों में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों, 
निर्दलीयों ने विधानसभाओं में सीटें जीतकर अपना प्रभाव मज़बूत किया था। कम्युनिस्टें 
का प्रदर्शन मद्रास, ट्रावनकोर, कोचीन और हैदराबाद में भी प्रभावी था। दुनिया के इतिहास 
में पहली बार किसी देश की कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता मिली थी। 
पहले चुनाव की अपेक्षा राजनीतिक दलों की संख्या घट गई थी। लेकिन संसद्‌ और 
विधानसभाओं में भी कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के बावजूद बहस का स्तर बहुत ऊँचा था। 
विपक्ष में बड़े सम्मानित नेता मौजूद थे और उनकी आवाज़ ध्यान से सुनी जाती थी। एक 
ओर राजनीतिक दलों में “वोट बैंक ' को बढ़ाने और मज़बूत करने की अवधारणा बढ़ रही 
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थी तो दूसरी ओर प्रेस को सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता और न्यायालयों की स्वायत्तता, 
संसदीय समितियों के गठन और प्रभावी होने का यही दौर था। दूसरे आम चुनाव में श्रीमती 
इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई थी । प्रधानमंत्री नेहरू के निर्वाचन क्षेत्र 
फूलपुर (इलाहाबाद) के ग्यारह सौ गाँवों का उन्होंने सघन दौरा किया था । नए राजनीतिक 
दलों में भारतीय जनसंघ ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। पहले चुनाव में जहाँ उसको 
तीन दशमलव एक प्रतिशत मत मिले थे, अब बढ़कर पाँच दशमलव नौ सात प्रतिशत हो 
गए थे। पहली बार बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) से जीतकर श्री अटलबिहारी वाजपेयी लोकसभा 
में पहुँचे थे। अपनी गिरती लोकप्रियता, विघटन और आंतरिक गुटबंदी के बाद भी कांग्रेस, 
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी संसद्‌ में प्रभावी थीं । चुनाव के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत 
करने का दावा करने के बावजूद सरकार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 
असफल हो रही थी। सामुदायिक विकास और अवसरों की समानता की बात प्रधानमंत्री 
नेहरू बार-बार दोहरा रहे थे, लेकिन जब 957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक 
विकास की योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया तो यह असलियत सामने आ गई 
कि पूरी योजना नौकरशाही और भ्रष्टाचार में उलझ गई है। जनभागीदारी इसमें बिल्कुल 
नगण्य थी। 
॥956 के पालघाट अधिवेशन में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्वीकार किया 
कि भारत को ॥947 में जो स्वाधीनता मिली थी, वह असली है। इसके पहले पार्टी ने 75 
अगस्त को राष्ट्रीय गद्दारी दिवस और संविधान को दासता का घोषणा-पत्र क़रार दिया 
था। पी.सी. जोशी को हटाकर जब वी.टी. रणदिवे को महामंत्री बनाया गया था, उस 
समय जनवाद को लड़ाई के लिए सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की गई थी । तेलंगाना में सशस्त्र 
संघर्ष का यही दौर था । रणदिवे के स्थान पर महामंत्री बने अजय घोष ने भी सत्ता हस्तांतरण 
को गद्दारी बताया था । इसके प्रमाण अब सार्वजनिक हो गए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को 
लाखों डालर की धनराशि नकद सोवियत संघ से मिलती थी। इस छवि के बावजूद 957 
के चुनाव में कम्युनिस्टों को मिली सफलता उल्लेखनीय उपलब्धि है। उसे लोकसभा में 
आठ दशमलव नौ दो प्रतिशत वोट और 27 सीटें प्राप्त हुई थीं। आगे के वर्षो में कम्युनिस्ट 
और कांग्रेस दोनों में विभाजन के साथ जनाधार कमजोर हुआ। नए-नए क्षेत्रीय दलों के 
उभरने से राज्यों की राजनीति में सत्ता समीकरण बदलते रहे हैं। आत्मविश्वास, आदर्शवाद 
और अनुशासन के आधार पर भारतीय जनसंघ एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल था, जिसने 
अपनी अलग पहचान बनाई थी। आगे के वर्षों में दक्षिण और उत्तर-पूर्व में अपने जनाधार 


का विस्तार करके भारतीय जनता पारी के रूप में उसने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को 
कड़ी चुनौती दी। 


-—अच्युतानंद्‌ मिश्र 
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वाङ्मय सरी ०७०००७०१००० संरचना 


“एकात्म मानवदर्शन' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के आलेखों, भाषणों, 
बौद्धिक वर्गो, वक्‍तव्यों एवं विविध संवादों ने भारतीयता के अधिष्ठान पर तात्कालिक 
समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत 'किया। इन सबसे भी कालजयी 
साहित्य का निर्माण हुआ | उनके जाने के पाँच दशकों बाद उनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित 
हुआ है । विलंब से ही सही, लेकिन उनके शताब्दी वर्ष पर उसका प्रकाशन एक ऐतिहासिक 
अवसर है।5 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का यथासंभव संकलन हुआ 
है। आइए; हम उनका परिचय प्राप्त करें। 


खंड एक : वर्ष 940 से 950 की सामग्री इस खंड में है। संघ प्रचारक के रूप 
में एक दशक में उनके द्वारा सुजित साहित्य का इसमें संकलन है । यह ' राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ' के द्वितीय सरसंघचालक श्री मा.स. गोलवलकर परमपूजनीय श्रीगुरुजी को समर्पित 
है। श्रीगुरुजी का परिचय संघ के बरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरि ने लिखा है। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के ही वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत इस खंड के भूमिका- 
लेखक हैं । सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है “वह काल'।इस खंड में 
इसका लेखन वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री रामबहादुर राय ने किया हैं। 


खंड दो : यह दो वर्षो का है-95 तथा 952। यह “भारतीय जनसंघ' की 
स्थापना, प्रथम आम चुनाव तथा पंचवर्षीय योजना का काल है। यह डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को समर्पित है। 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान ' के निदेशक श्री 
अनिर्बान गांगुली ने डॉ. मुखर्जी का परिचय लिखा है। इस खंड की भूमिका विख्यात 
इतिहासवेत्ता श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखी है। “वह काल' अध्याय का आलेखन पद्मश्री श्री 
जवाहरलाल कौल ने किया है। 
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बत्तीस 


खंड तीन : वर्ष 7954-955 का है। यह ' गोवा मुक्ति-संग्राम ' का काल है। यह 
गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करनेवाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है; 
उनका परिचय भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलवीर पुंज ने लिखा है तथा इसकी 
भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्मकाल से कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ नेता डॉ. विजय कुमार 
मल्होत्रा हैं। 'वह काल' के लेखक हैं--राजा राम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के 
अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर शर्मा | 


खंड चार : वर्ष 956-957 का है। यह संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य 
पुनर्गठन का काल है। यह ' भारतीय जनसंघ' के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर में ' प्रजापरिषद्‌' 
के संस्थापक पं. प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय जम्मू-कश्मीर के 
उपमुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने लिखा है, भूमिका श्री रंगाहरि ने। 'वह काल' का 
आलेखन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री 
अच्युतानंद मिश्र ने किया है। 


खंड पाँच : एक ही वर्ष सन्‌ 958 के दो खंड हैं पाँच व छह | दीनदयालजी के 
आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का यह काल है। महान्‌ गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को खंड पाँच समर्पित है । ऑर्गनाइजर के संपादक 
श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता 


कुमार ने भूमिका-आलेखन किया है। प्रसिद्ध विचारक श्री के.एन. गोविंदाचार्य ने “वह 
काल' लिखा है। 


खंड छह : इसमें दीनदयालजी की पुस्तक 'टू प्लांस : प्रोमिसेज : परफोर्मेंस : 
परस्पेक्टिव' संयोजित है तथा डॉ. भाई महावीर के द्वारा लिखी पुस्तक की समीक्षा का 
समाहन किया गया है। रा.स्व. संघ के उत्तर क्षेत्र के संघचालक एवं अर्थवेत्ता डॉ. 
बजरंगलाल गुप्त ने भूमिका लिखी है । इस खंड में 'वह काल ' अध्याय नहीं है। यह खंड 
महान्‌ अर्थचिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित किया गया है। उनका परिचय अ.भा. 
विद्यार्थी परिषद्‌ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है । 


खंड सात : वर्ष 959 का है । चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण कर भारत की सीमा 
का अतिक्रमण किया गया। यह दीनदयालजी को संघ प्रचारक बनानेवाले रा.स्व. संघ के 
पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री भाऊराव देवरस को समर्पित है। उनका परिचय श्री अच्युतानंद 
मिश्र ने लिखा है। भूमिका-लेखन का कार्य “विश्व हिंदू परिषद्‌' 


न ' के राष्ट्रीय महामंत्री श्री 
चंपतराय ने किया है । वरिष्ठ पत्रकार डॉ. नंद किशोर त्रिखा ने वह काल” का आलेखन 
किया है। 
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तैंतीस 


खंड आठ: वर्ष 7960 का है । ' हमार ध्येय दर्शन' लेखमाला एवं “जनसंघ ही क्यों ' 
आलेख इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर 
सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को यह खंड समर्पित है। श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री मदनदास इसके भूमिका- 
लेखक तथा 'दीनदयाल शोध संस्थान' के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन 'वह काल' के 
लेखक हैं। 


खंड नौ : वर्ष 96॥ का है। लोकमत परिष्कार का आलेखन, दलों की आचार 
संहिता के मुद्दे इसमें प्रमुख हैं । दीनदयालजी के साथी रहे तथा उनके बाद महामंत्री बने 
श्री सुंदर सिंह भंडारी को यह खंड समर्पित है । जयपुर के श्री इंदुशेखर 'तत्पुरुष' ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश (भय्याजी) जोशी ने 
इसकी भूमिका लिखी है तथा “वह काल' का आलेखन श्री बलबीर पुंज ने किया है। 


खंड दस : वर्ष 962 का है। भारत चीन के आक्रमण से आक्रांत हुआ था। यह 
खंड लब्धप्रतिष्ठ राजनेता डॉ. संपूर्णानंद को समर्पित है, उन्होंने दीनदयालजी की “पोलिटिकल 
डायरी ' की भूमिका लिखी थी । इनका परिचय “पाञ्वजन्य' के संपादक श्री हितेश शंकर 
ने लिखा है। भूमिका आलेखन का कार्य सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने किया है। 
लब्धप्रतिष्ठ भारतविद्‌ श्री बनवारी ने “वह काल' लिखा है। 


खंड ग्यारह : वर्ष 963-64 का है। यह वही काल है, जब दीनदयालजी ने 
“एकात्म मानववाद' का व्याख्यान किया था। यह खंड महान्‌ भाषा एवं भारतविद्‌ आचार्य 
रघुवीर को समर्पित है। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉ. 
राजीव रंजन गिरि ने लिखा है । भारतमाता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के 
विद्वान्‌ शिष्य गोविंद गिरि महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है। भाजपा के राष्ट्रीय 
उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने "वह काल ' का आलेखन किया है। 


खंड बारह : वर्ष 7965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध, भारत की 
विजय एवं ताशकंद समझौते का यह काल है। संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर 
बलवंत (भैयाजी) दाणी को यह खंड समर्पित है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत 
सहसंघचालक अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने इनका परिचय लिखा है । बिहार राज्य के 
राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी भूमिका तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सीतेश 
आलोक ने “वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड तेरह : वर्ष 966 का हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निधन, गोहत्या के 
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चौंतीस 


ख़िलाफ आंदोलन | दीनदयालजी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के नियोजक दीनदयाल 
शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को यह खंड समर्पित है । उनका परिचय 
श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखा है । इस खंड की भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 
ने लिखी है। वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव 'वह काल ' के लेखक हैं। 


खंड चौदह : वर्ष 7967-68 का है। भारतीय राजनीति में एकदलीय एकाधिकार 
टूटने का यह काल है। दीनदयालजी अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। 
इस खंड को भूमिका गुजरात के राज्यपाल प्रो. ओमप्रकाश कोहली ने लिखी है। 'वह 
काल' का आलेखन श्री जगदीश उपासने ने किया है। यह खंड दक्षिण भारत में 'जनसंघ' 
के कार्य को प्रारंभ करनेवाले तथा ' भारतीय जनता पार्टी ' के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री जना 
कृष्णमूर्ति को समर्पित है। उनका परिचय श्री ला. गणेशन ने लिखा है। 


खंड पंद्रह : यह अंतिम खंड है। जिसकी तिथि ज्ञात नहीं, ऐसा साहित्य, इसमें 
संकलित है। महान्‌ गांधीवादी एवं भारतविद्‌ श्री धर्मपाल को यह खंड समर्पित है। डॉ. 
जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात 
पत्रकार श्री मा.गो. वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इस खंड में 'वह काल! नहीं है। 
दीनदयालजी संदर्भित 'अवसान' अध्याय का इसमें संयोजन किया गया है, जिसका 
आलेखन श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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जनसंघ अध्यक्ष श्री पीतांबर दास व 
विस्तार पर विचार. 


स उपाध्यक्ष अ वीदास घोष संगठनात्मक 


दके कते सक्ष जास पछ 


परिचय सात 


संपादकीय ग्यारह 
भूमिका पंद्रह 
वह काल (7956-7957) : उजागर होते अंतर्विरोध पच्चीस 
वाङ्मय संरचना इकतीस 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, जनवरी 2, 7956 ] 
--संसद्‌ सदस्यों के मन में प्रांतीयता के भाव का प्राबल्य 

राज्य-पुनर्गठन को समस्या पाञ्चजन्य, जनवरी 2, 7956 4 


शीत युद्ध में हमारी हिस्सेदारी से गोवा समस्या और उलझी 
--ऑर्गनाइज़र, जनवरी 2, 956 6 
भारतीय जनसंघ, उत्तर प्रदेश का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन 
पाञ्चजन्य, जनवरी 9, 956 7 
बंबई के उपद्रव के लिए केंद्र की अदूरदर्शिता उत्तरदायी 
—_पाञ्चजन्य, जनवरी 23, 7956 73 


विचार-वीथी --पाज्चजन्य, जनवरी 23, 956 7]5 
__पाकिस्तान का नया इसलामिक विधान 

__पाक स्थित हिंदुओं का भविष्य 

वीकली डायरी --ऑर्गनाइज़र, जनवरी 26, ॥956 78 


__पंचायतों और जनपदों से युक्त एकात्मक राज्य के पक्ष में जनसंघ 
विचार-वीथी --पाउचजन्य, जनवरी 30, 7956 27 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१2. 


१3. 


१4. 


१5. 
१6. 


१7. 


१8. 


१9. 


20. 


--बंबई की घटनाओं से नेहरूजी के नेतृत्व को धक्का 

__नंगाल तथा बिहार के मुख्यमंत्रियों का सराहनीय कार्य 

--बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण उचित क़दम 

विचार-वीथी --पाज्चजन्य, फरवरी 3, 956 
_राय-सिन्हा प्रस्ताव ने भड़कती आग पर पानी छिड़का 


' पंजाब के भविष्य के निर्णय के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए 


पाञ्चजन्य, फरवरी 3, 956 


, विचार-वीथी पाञ्चजन्य, फरवरी 20, 956 


जनसंघ और हिंदू महासभा के विलय को वार्ता 

बिक्री कर के मामले में सरकार का अजनतांत्रिक रवैया 

विचार-वीथी पाञ्चजन्य, मार्च 5, 956 

--पाक का भारतीय सीमा स्थित प्रदेश पर आक्रमण 

--श्री मोरारजी का भ्रामक आरोप 

देश में हुई अशांति के लिए कांग्रेस तथा केंद्रीय शासन उत्तरदायी 
पाञ्चजन्य, मार्च 5, 956 


वीकली डायरी --ऑर्गनाइजर, मार्च 2, 956 
--भारत-पश्चिम समस्या को प्रकृति 

—प्रबंधन समितियाँ क्या करेंगी? 

तत्त्वलीन विभूति -— पाञ्चजन्य, फरवरी 23, 956 
विचार-वीथी 


— पाञ्चजन्य, मार्च 26, 956 
पश्चिमी राष्ट्र रूस की चालों में फँसे 


- कश्मीर संबंधी भारत सरकार को नीति अनुचित 

-त्रिवांकुर-कोचीन में संकट 

वीकली डायरी 

--इसलामिक गणतंत्र और भारत 

विचार-वीथी 

- राज्य पुनर्गठन विधेयक 
--बंबई इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन 

दीनदयालजी को दक्षिण भारत की यात्रा 
--ऑर्गनाइज्र, अप्रैल 9,।956 

—पाञ्चजन्य, अप्रैल 6, 956 


--आऑर्गनाइज़र, अप्रैल 2,॥956 


— पाञ्चजन्य, अप्रैल 9, 7956 


विचार-वीथी 
—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अनुचित 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


3]. 


32. 


33. 


--द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
--निष्कासितों को बसाने के लिए पाकिस्तान में भूमि माँगें 


जनसंघ नेता मंगलौर में --ऑर्गनाइजर, अप्रैल 6, 7956 66 
कश्मीर संबंधी भारत सरकार को नीति कायरतापूर्ण 
पाञ्चजन्य, अप्रैल 23, 956 68 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, मई 7, 956 69 
--राज्य पुनर्गठन विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द 
--त्रिवांकुर देवसोम बोर्ड का पुनर्गठन हो 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, मई 4, 7956 73 
सरकार की नई औद्योगिक नीति 
वीकली डायरी --ऑर्गनाइजर, मई 4, 956 76 
--हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भ्रांतिपूर्ण है 
नेहरूजी का कश्मीर-विभाजन संबंधी प्रस्ताव राष्ट्र भक्ति शून्य 
पाञ्चजन्य, मई 4, 956 78 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, मई 2, 956 82 
--जनसंघ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसान प्रदर्शन 
--रिज़र्व बैंक राष्ट्रीयकरण की ओर 
संयुक्त मोरचे के पक्ष में जनसंघ 
--ऑर्गनाइजर, मई 27, 956 85 
विचार-वीथी — पाञ्चजन्य, 4 जून, 7956 87 
योजना आयोग के अध्यक्ष पं. नेहरू बनाम प्रधानमंत्री पं. नेहरू 
जनसंघ की गोवा और तानाशाही प्रवृत्तियों के प्रति चिंता 
--ऑर्गनाइज़र, जून 4, 7956 90 
विचार-वीथी -— पाञ्चजन्य, जून ], 7956 92 
--खड़गपुर कांड के संबंध में श्री नेहरू का वक्तव्य 
वीकली डायरी --ऑर्गनाइजर, जून 7,956 96 
--बंबई का निर्णय धन्ना सेठों के हितसाधन से प्रेरित 
--पंजाब और बंबई 
--दक्षिण में हिंदू विरोधी आंदोलन 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, जून 8, 7956 700 


--पंजाब में सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा 
अधिकारियों की नियुक्ति नियमों में वेतन का भेद अनुचित 
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36. 
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39. 


40. 
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43. 


विचार-वीथी पाञ्चजन्य, जुलाई 2, 956 704 
—होशियारपुर में महापंजाब समर्थकों पर बर्बर अत्याचार 

विचार-वीथी पाञ्चजन्य, जुलाई 9, 956 707 
--श्री देशमुख का त्याग पत्र काफ़ी खेदजनक 

--नागा प्रदेश में सेना को कार्रवाई के पूरे अधिकार दिए जाएँ 


कांग्रेस शासन द्रुतगति से तानाशाही की ओर 

पाञ्चजन्य, जुलाई 9, 956 777 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, जुलाई 23, 956 773 
हिंदी का विरोध निराधार 


--बिहार कांग्रेस विधानसभाइयों को अनुशासनहीनता 

--विदर्भ कांग्रेस प्रस्ताव से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को धक्का 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, जुलाई 30, 956 78 
- स्वयंसेवक संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण अनुचित 

= राज्य पुनर्गठन के विषय में प्रवर समिति के निर्णय भ्रामक 


वीकली डायरी --आऑर्गनाइज़र, जुलाई 30,]956 722 
-विदेशी सहायता और राजनीतिक अंकुश 

- कश्मीर का चुनाव 

— प्रशासन का विकेंद्रीयकरण 

वीकली डायरी 


--आऑर्गनाइज़र, अगस्त 5, 7956 725 
--देशमुख कौन-सा रास्ता अपनाएँगे, डॉ. मुखर्जी का या नियोगी का? 
—स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 
-हमें रुपए को ब्रिटिश पौंड से मुक्त करना चाहिए 
विचार-वीथी — पाञ्चजन्य, अगस्त 20, 7956 729 
--द्विभाषी बंबई राज्य का औचित्य ४ 
--पंजाब में जन भावनाओं की उपेक्षा 
. कांग्रेस आदर्श व अनुशासनविहीन 
--पाउचजन्य, अगस्त 27, 956 ]33 

जनसंघ एक हज़ार स्थानों पर चुनाव लडेगा 
— पाञ्चजन्य, अगस्त 27, 956 737 
. विचार-वीथी -— पाञ्चजन्य, अगस्त 27, 956 39 

~ द्वितीय पंचवर्षीय योजना अधिनायकवाद की प्रेरक : जॉन स्ट्रेची का प्रतिवेदन 
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52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


6]. 


--विश्व बैंक आयोग की रिपोर्ट 


“मैं' और 'हम' --राष्ट्रधर्म, सितंबर 5, 956 
विचार-वीथी --पाउचजन्य, सितंबर 0, 956 
--राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दुष्परिणाम 

विचार-वीथी पाञ्चजन्य, सितंबर 7, 956 


-राष्ट्रघाती मुसलिम सांप्रदायिकता का प्रदर्शन 
भगवान्‌ कृष्ण की शिक्षाएँ कार्यरूप में परिणत करें 


पाञ्चजन्य, सितंबर 7, 956 

श्री घोष की गिरफ्तारी अनुचित --पाञ्चजन्य, सितंबर 24, 956 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, सितंबर 28, 956 
ईसाई मिशनरी 
अगस्त '47 बनाम अगस्त '56 --पाञ्चजन्य, अक्तूबर ।, 956 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, अक्तूबर , 956 

कांग्रेस टिकट के लिए दौड़-धूप 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, अक्तूबर 8, 956 
--विदेशी सहायता के बल पर पलने 

वाले दलों तथा पत्रों के नाम नेहरूजी क्यों नहीं बताते? 

विचार-वीथी पाञ्चजन्य, अक्तूबर 5, 956 
कांग्रेस और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 
--सिद्धांत विहीन संयुक्त मोरचा 
दाँब लगाना सीखें पाञ्चजन्य, दीवाली, 7956 
विचार-वीथी __पाञ्चजन्य, नवंबर 5, 956 
कश्मीर का पृथक संविधान अनुचित 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, नवंबर 26, 956 
__पिछले सात मास में स्टर्लिंग कोष से भारत ने 55 करोड़ रु. निकाले 
प्रादेशिक आधार पर चुनाव समायोजन संभव 


पाञ्चजन्य, दिसंबर 3, 956 
विचार-वीथी __पाञ्चजन्य, दिसंबर 3, 956 
--मूल्यों में वृद्धि का कारण, घाटे की अर्थ योजना 
प्रत्येक को काम का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो 

पाञ्चजन्य, दिसंबर 7, 956 
विचार-वीथी पाञ्चजन्य, दिसंबर 7, 956 
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--नए कर 
नव नेतृत्व को आवश्यकता -— पाञ्चजन्य, दिसंबर 3, 956 
आगामी चुनाव योजनाबद्ध आधार पर लड़े जाएँगे 
पाञ्चजन्य, जनवरी 4, 957 
7000 प्रत्याशी उतारने की जनसंघ को योजना 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया, जनवरी 75, 957 
पाक ने हमला किया तो मुँह तोड़ उत्तर दिया जाएगा 
पाञ्चजन्य, जनवरी 28, 957 
भारतीय जनसंघ किसी गुट से मिलना नहीं चाहता 
-— पाञ्चजन्य, जनवरी 25, 7957 
भारत सरकार तिहाई कश्मीर को मुक्त कराए 
पाञ्चजन्य, मार्च 4, 957 
पाक को अमरीकी सहायता भारत के लिए खतरा 
पाञ्चजन्य, अप्रैल 8, 7957 
हिंदी समर्थकों पर घोर अत्याचार 
पाञ्चजन्य, जुलाई , 957 
हिंदौ आंदोलन : सरकार की भ्रांत नीतियों को चुनौती 
पाञ्चजन्य, अगस्त 5, 957 
पंजाब को भाषा समस्या : विश्लेषण और सुझाव 
> पाञ्चजन्य, अगस्त 5, 957 
भारतीय प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बिलासपुर, महामंत्री प्रतिवेदन 
¬ भारतीय प्रतिनिधि सभा अधिवेशन, अगस्त 77-78, 957 
सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष का वक्तव्य निराधार 


-— पाञ्चजन्य, सितंबर 9, 7957 
विजय को आकांक्षा ले हम आगे बढ़े 


न ¬ पाञ्चजन्य, अक्तूबर 7, 7957 
भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था 


-— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 2, 957 
वीकली डायरी -— ऑर्गनाइज़र, 28 अक्तूबर, 957 
--जुआरी को मनोदशा-अर्थशास्त्र में शब्दाडंबर 

= वेज बोर्ड का निर्णय 


वीकली डायरी ¬ ऑर्गनाइज़र, अक्तूबर 28, 957 
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78. पत्र : रामेश्वर दयालजी को 
79. वीकली डायरी —_ऑर्गनाइजर,नवंबर 7], 7957 
मद्रास सरकार को नीति 
80. सरकारी कर-नीति नितांत भ्रामक 
पाञ्चजन्य, नवंबर 8, 957 
8. वीकली डायरी --ऑर्गनाइज़र, नवंबर 25, 956 
--योजना आयोग ने स्वीकारा कि दूसरी योजना का 
निरूपण राजनीति को ध्यान में रखकर हुआ 
82. कश्मीर से पहले भारत-विभाजन के प्रश्‍न पर मत-संग्रह हो 
पाञ्चजन्य, नवंबर 25, 957 
83. आंग्ल-अमरीकी गुट कश्मीर में अड्डे बनाने को प्रयत्नशील 
पाञ्चजन्य, दिसंबर 2, 7957 
84. जनसंघ ग्राहम-मिशन के विरुद्ध प्रदर्शन करेगा 
पाञ्चजन्य, दिसंबर 23, 957 


परिशिष्ट 
जनसंघ ने आर.टी.सी. से एस.आर.सी. रिपोर्ट पर निर्णय की माँग की 
--ऑर्गनाइज़र, फरवरी 27, 956 


ए. जयपुर में जनसंघ की प्रतिनिधि सभा 
--ऑर्गनाइज़र, अप्रैल 30, 956 
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विचार-वीथी 


I 


संसद्‌ सदस्यों के मन में प्रांतीयता 
के भाव का प्राबल्य 


यह लेख ऑर्णनाइज्र के 'वीकली डायरी” स्तंभ में 
2 जनवरी, 7956 को प्रकाशित हुआ था। 


रा ज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर संसद्‌ के दोनों सदनों में लंबी बहस 
समाप्त हो गई । विभिन्न प्रदेशों के विधानमंडलों में हुई बहस से वह किसी प्रकार 
भिन्न नहीं कही जा सकती, जिस प्रकार प्रदेशों में विधानसभाई सदस्यों ने प्रतिवेदन पर 
विचार करते समय अखिल भारतीय पृष्ठभूमि का परित्याग कर अपने-अपने प्रदेश एवं 
दलगत, वर्गगत एवं सांप्रदायिक-राजनीतिक मंतव्यों को ध्यान में रखकर विवाद में भाग 
लिया, उसी प्रकार की भूमिका संसद्‌ के अधिकांश सदस्यों की रही। 
यह अत्यंत ही शोचनीय है कि भारत की संपूर्ण प्रभुसत्तासंपन्न संसद्‌ के सदस्य भी 
भारतीय दृष्टिकोण की अपेक्षा प्रांतीय दृष्टिकोण से हीं विचार करते हैं। प्रधानमंत्री 
पंडित नेहरू एवं गृह मंत्री पंडित पंत ने जब-जब भारतीय एकता पर बल दिया, कांग्रेसी 
सदस्यों ने तालियाँ बजाकर उनका स्वागत किया, किंतु उसके आगे उनके मन और 
विचारों पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आज कांग्रेसी प्रांतीयता को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं दिखते। 
प्रधानमंत्री नहीं, पं. जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उनका भाषण व्यक्तिगत हैसियत 
से हुआ था, अपनी पिछली भूलों को स्वीकार किया है तथा अनुभव किया है कि भाषा 
के झगड़े तथा विभिन्न राज्यों की माँग को लेकर हम विरोधी दिशा में बहुत आगे बढ़ 
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चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब क़दम वापस नहीं लिया जा सकता फिर भी उन्होंने 
पुनर्गठित राज्यों की पाँच क्षेत्रीय परिषदों' का सुझाव रखा है। उनका विचार है कि यह 
क्षेत्रीय परिषदे पड़ोसी राज्यों में सहयोग एवं मिलकर काम करने की आदत डाल सकेंगी। 
पंडित नेहरू ने जिस सदभावना से यह सुझाव दिया है, हम उनका आदर करते हैं, किंतु 
ये परिषदें अधिक कारगर नहीं हो सकेंगी। अभी इन परिषदों की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। 
किंतु प्रधानमंत्री के अनुसार यह तो निश्चित दिखता है कि इनका अधिकार केवल 
परामर्शदात्री समिति जैसा होगा तथा प्रांतों की स्वायत्तता क्रायम रहेगी। स्वायत्त प्रांतों के 
रहते हुए ये समितियाँ केवल पारस्परिक वाद-विवाद का स्थायी अखाड़ा मात्र बनकर 
रह जाएँगी। 

आज की प्रादेशिकता के दो अवांछनीय स्वरूप हैं, जिनमें से एक आज विद्यमान 
है, किंतु दूसरे की संभावना भी कल्पनातीत नहीं । प्रादेशिक प्रेम के कारण पड़ोसी प्रदेशों 
के प्रति असहिष्णुता आज भीषण रूप में दिख रही है, किंतु यह प्रादेशिकता केंद्र के प्रति 
विद्रोह का रूप भी हो सकती है। अतः हमें भारत का राजनीतिक ढाँचा ऐसा बनाना 
चाहिए, जो इन दोनों बुराइयों से मुक्त हो। आज पहला रोग प्रबल है। अत: नेहरूजी 
उसी का इलाज करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य के गर्भ में बैठकर दूसरी 
संभावना का विचार नहीं किया। केंद्र से विलग होने की कल्पना छोटी इकाइयाँ नहीं कर 
सकती, ये क्षेत्रीय परिषदे हमारे लिए खतरा भी बन सकती हैं। 

किसी भी क्षेत्र के प्रांतों में काल्पनिक अन्याय का भाव उत्पन्न हो सकता है और 
वे केंद्र से अलग होने की माँग कर सकते हैं । पाकिस्तान की निर्मिति का यही कारण है 
तथा आज भी अकाली पंजाबी सूबा की, जो केंद्र से केवल तीन विषयों में संबद्ध होगा, 
इसी आधार पर माँग कर रहे हैं। 

उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न प्रांतों के बीच सद्भावना के अभाव में प्रभावहीन 
एवं निरर्थक तथा उनमें दूढ एकता की अवस्था में राष्ट्र के लिए संकट का कारण बन 
जाएँगी । अतः इनकी निर्मिति हमारे लिए उपादेय नहीं होगी। आज एक ही मार्ग है और 


7 क्षेत्रीय परिषद्‌ को स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 956 की धारा 5 के तहत की गई, जिसमें भारत के संपूर्ण 
राज्य क्षेत्र को पाँच हिस्सों में बाँटा गया है-- 
(१) उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्‌ (नई दिल्ली) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली व चंडीगढ़। 
(2) दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्‌ (चेन्नई) केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व पुदुचेरी। | 
(3) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्‌ (कोलकाता) बिहार, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल । 
(4) पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्‌ (मुंबई) महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन-दीव तथा दादर व नगर हवेली। 
(5) मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्‌ (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड। 


पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 972 में उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय परिषद्‌ (शिलांग) का गठन--आसाम, नागालैंड, मिजोरम, 
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर। 
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वह है एकात्मक शासन की स्थापना, तदनंतर प्रशासनिक इकाई के रूप में क्षेत्रों का 
निर्माण किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो प्रशासकों के साथ सलाहकार परिषदे. 
भी बनाई जा सकती हैं। उस हालत में वे केंद्र द्वारा नियुक्त होंगी, न कि केंद्र भी उनमें 
शामिल होगा। 

पंडित नेहरू देशवासियों को जब-तब राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक अखंडता 
का स्मरण दिलाते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि अब उनके शब्द किसी प्रकार 
का प्रभाव डालने में असमर्थ रहते हैं। कांग्रेसजन और उनके साथ समस्त राष्ट्र सन्‌ 
4947 में दहल गया था, जिस समय देश का विभाजन हुआ था। मातृभूमि के प्रति 
विद्यमान श्रद्धाभाव हिल उठा था। उस समय भारतमाता की अखंडता के लिए जूझने के 
बजाय हमने उसे भूमि का एक टुकड़ा मानकर खंड-विखंड करना स्वीकार कर लिया। 
यदि भारत एक भूखंड मात्र है तो बंगाल तथा पंजाब और कन्याकुमारी तथा हिमालय 
द्वारा निर्मित उसकी सीमाएँ केवल राजनीतिक सीमाएँ मानी जा सकती हैं और परिस्थिति 
के परिवर्तन तथा राजनीतिक नेताओं की इच्छा-अनिच्छा के आधार पर उन्हें कभी भी 
बदला जा सकता है । अत: कांग्रेसी नेता कभी भी अपनी गद्दयों से अधिक विचार नहीं 
कर सकते और उनके द्वारा दिए जाने वाले शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समान परंपरा, आर्थिक 
योजना आदि के तर्क थोथे सिद्ध होते हैं। यदि वास्तव में देश की एकता पुनः स्थापित 
करना चाहते हैं तो हमें कुछ दृढ एवं क्रांतिकारी पग उठाने होंगे। अधकचरे उपाय तथा 
समझौते किंचित्‌ भी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते । वर्तमान राज्य पुनर्गठन में भी अनेक 
कठिनाइयाँ हैं। इसलिए हमें कोई ठोस क़दम लेने में भय का अनुभव नहीं करना 
चाहिए। यदि हमें जोखिम उठाना है तो श्री कोदंड राव” के कथनानुरूप क्यों न महान्‌ 
उद्देश्य के लिए उठाया जाए! क्यों न भारत माता की पूर्ण एकता एवं अखंडता के लिए 
उठाया जाए! 

पाञ्चजन्य जनवरी 2, 7956 
O 


३2 2 क्ला 
2. पी. कोंदड राव (889-975) ने सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सुधारों के लिए लडाई लडी । राव 


बहुभाषीय भारतीय शैक्षिक प्रणाली के पक्षकार थे, वे साहित्य में मातृभाषा और विज्ञान तथा सरकारी कार्यों के 
लिए अंग्रेज़ी की वकालत करते थे, “English ever, Hindi never ! के नारे का सूत्रपात राव ने किया था। 
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2 
राज्य पुनर्गठन की समस्या 


इंदौर में दीनदयालजी द्वारा पत्रकार सम्मेलन में दिया 
गया वक्‍तव्य । 


रात पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात्‌ देश के विभिन्न भागों में जो अवांछनीय 

घटनाएँ हुई हैं तथा जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रदेशों के संबंध में माँगें रखी जा रही 
हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय एकता का भाव निर्बल होकर उसके स्थान पर 
प्रादेशिक एवं अन्य सांप्रदायिक भावनाएं प्रबल होती जा रही हैं । देश के सभी विचारक, 
पं. नेहरू सहित इस आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं कि आज का विधान, जो 
स्वायत्त अथवा अर्ध-स्वायत्त राज्यों की कल्पना एवं निर्मिति पर आधारित है, भारत की 
एकता और राष्ट्रीयता के उपयुक्त नहीं है । भारतीय जनसंघ प्रारंभ से ही राष्ट्रीय एकता 
पर श्रद्धा रखता है। भारत को एकता को बनाए रखने की जो अपील पं. जवाहरलाल 
नेहरू ने की है, हम उसका समर्थन करते हैं, और देश की सभी राष्ट्रीय शक्तियों से 
हमारा अनुरोध है कि वे इस विषय में प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। 

भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एकात्मक शासन में विश्वास करता 
है। आज के भाषा, सांप्रदायिकता एवं जातीयवाद पर आधारित विघटनकारी तत्त्वों का 
यदि मुकाबला करना है तो हमें संविधान में आधारभूत संशोधन करना पड़ेगा। भारत की 
एकता और अखंडता के प्रति हमारी श्रद्धा को विभाजन के कारण जो धक्का लगा है, 
उसे इस प्रकार से साहसी और क्रांतिकारी पग से ही पुनः प्रस्थापित किया जा सकता है। 
नेहरूजी ने राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत जिस प्रकार की परामशंदात्री समितियों के गठन 
का सुझाव रखा है, वे काररि नहीं हो सकेंगी। यह तो टाँग काटकर चलने के लिए. 
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बैसाखी देने के समान होगा। राज्य विधानसभाओं को समाप्त कर एकात्मक शासन के 
अंतर्गत इस प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्र अवश्य उपयोगी हो सकते हैं। 
भारतीय जनसंघ ने निश्चित किया है कि राष्ट्रीय एकता के जागरण के लिए प्रभावी 
प्रयत्न किए जाएँ और इस दृष्टि से आगामी गणतंत्र दिवस को समाप्त होने वाले सप्ताह 
को राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। हमारी सभी देशप्रेमियों से अपील है कि वे 
प्रांतों के संबंध में अपने झगड़ों को एक ओर रखकर इस कार्यक्रम में सहयोग दें। 
भूमिहीन बेकारों की समस्या वैसे तो देश में सभी जगह विद्यमान है, किंतु निमाड' 
के वनवासी क्षेत्र में वह बहुत ही विकट हो गई है । मध्य भारत शासन ने, जिन स्थानों पर 
वनवासी खेती करते थे, उन्हें उनसे वंचित कर दिया है। फलतः आज उनको जीविका 
का कोई साधन नहीं बचा। आवश्यकता है कि सरकार-- 
१. टोंग्या पद्धति? को पुनः चालू करे; 
2. वनहीन भूमि को खेती के लिए वितरित करे; 
3. छोटे-छोटे उद्योग-धंधे शुरू करे, जिससे वहाँ की समस्या सुलझे। 
इस क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता है। इससे हज़ारों लोगों को तुरंत काम मिल 
जाएगा और भविष्य में औद्योगीकरण में भारी सहायता मिलेगी। 
--पाज्चजन्य, जनवरी 2, 7956 
[] 


4. निमाड क्षेत्र : मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जिसके एक तरफ विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा व मध्य में 


नर्मदा नदी है। 
2. टोंग्या कृषि पद्धति की शुरुआत भारत में 890 में डॉ. ब्रांडिस ने की थी । इसके तहत वानिकी के साथ-साथ कृषि 
को भी समायोजित किया जाता है। इसमें दो वृक्षों के बीच बची ज़मीन में तब तक अनाज की फसल उगाई जाती 


है जब तक कि वृक्ष बड़े होकर फल-फूल-बीज न देने लगें। घने वृक्ष होने के बाद यही प्रक्रिया दूसरे क्षेत्रों में 
दोहराई जाती है। 
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शीतयुद्ध में हमारी हिस्सेदारी से गोवा 
समस्या और उलझी 


इंदौर में दिया गया दीनदयालजी का वक्‍तव्य / 


हाल की भारत यात्राओं के दौरान सोवियत नेताओं द्वारा व्यक्त विचारों के कारण 
भारत अनावश्यक रूप से और अपनी इच्छा के विरुद्ध शीतयुद्ध की भँवर में घसीट लिया 
गया। उनका विचार था कि गोवा समस्या शीतयुद्ध में हमारी हिस्सेदारी की वजह से 
उत्पन्न हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना न तो राष्ट्रीय है और न ही जनतांत्रिक । समय की 
आवश्यकता एक ऐसी विकासपरक योजना तैयार करने की है, जिसमें ग्रामीण एवं लघु 
उद्योग फलें-फूलें और निजी उपक्रम भी पूर लाभ उठा सके। निश्चित रूप से लघु 
उद्यमियों के संरक्षण और आय असमानताओं को कम करने के लिए नए क़ानून बनाने 
की आवश्यकता है | 
-ऑर्गनाइज़र जनवरी 2, 7956 
` (अंग्रेजी से अन्रूदित) 
[_] 
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भारतीय जनसंघ, 
उत्तर प्रदेश का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन 


उत्तर प्रदेश भारतीय जनसंघ का चौथा वार्षिक अधिवेशन 
लखनऊ में 37 दिसंबर, 796 को हुआ। इस अधिवेशन में 
पीतांबर दास उत्तर प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह 
भाषण आर्णनाइजर में Unitary Administration only Sotution’ 
शीर्षक के साथ 9 जनवरी, 7956 को प्रकाशित हुआ। दीनदयालनी 
का उद्घाटन भाषण ।/ 


सारवी रूस का प्रयोग असफल सिद्ध हुआ है। उसे अपनी नीति का 

परिवर्तन करने के लिए विवश होना पड़ा है। विचार स्वातंत्र्य के विरोधी 
सोवियत रूस द्वारा सह-अस्तित्व के सिद्धांत की स्वीकृति साम्यवाद की सबसे 
बड़ी पराजय और भारतीय संस्कृति के समन्वयवाद की महान्‌ विजय है। 


भारतीय जीवन के साक्षात्कार की आवश्यकता 

आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इस अधिवेशन में आए हैं । उत्तर 
प्रदेश का भारतीय जीवन में अपना स्थान है। राम और कृष्ण की यह अवतार-भूमि है। 
गंगा और यमुना का पवित्र संगम तीर्थराज प्रयाग यहीं स्थित है । जहाँ संपूर्ण देश के लोग 
आकर भारतीय जीवन का साक्षात्कार करते हैं। राम और कृष्ण केवल उत्तर प्रदेश के 
नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के श्रद्धा केंद्र हैं। उनके जीवन का संदेश भारतीय जीवन का संदेश है। 
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हमें इस संदेश को संपूर्ण विश्व को देना है। भौतिकतावादी अमरीका या रूस विश्व का 
मार्गदर्शन नहीं कर सकते। यह गुरुतर कार्य तो भारत ही कर सकता है। भारत के 
जीवनदर्शन की ही यह विशेषता है कि वह सत्य के साक्षात्कार के भिन्न-भिन्न रास्तों 
को स्वीकार करता है। भारतीय संस्कृति के समन्वयवाद कौ यही आधारशिला है। भारत 
की सनातन सहिष्णुता तथा उदारता का यही रहस्य है। 

विचार स्वातंत्र्य के विरोधी सोवियत रूस द्वारा सह-अस्तित्व के सिद्धांत की स्वीकृति! 
साम्यवाद की भारी पराजय व भारतीय संस्कृति की ज्वलंत विजय का प्रमाण है। 


नवनिर्माण का आधार भारतीय संस्कृति 
संसार के अन्य अनेक प्राचीन कहे जाने वाले देशों में उनकी पुरातन संस्कृति के 
दर्शन नहीं होते। उदाहरणार्थ चीन में आज उसकी प्राचीन संस्कृति विद्यमान नहीं है । 
किंतु भारत में आज भी प्राचीन संस्कृति तथा गौरवपूर्ण परंपरा के दर्शन किए जा सकते 
हैं। अभी भी काफ़ी लोगों की उस पर श्रद्धा है। किंतु यह बात दूसरी है कि वह जितनी 
मात्रा में चाहिए, उसका अभाव है। हमारी वर्तमान अनेक समस्याओं का भी यही मूल 

कारण है। 
आज नवनिर्माण कौ तो सर्वत्र चर्चा कौ जा रही है, किंतु उसके मूल आधार पर 
विचार नहीं किया जा रहा। भारतीय जीवनदर्शन तथा संस्कृति के आधार पर ही हम 
अपने राष्ट्र का वांछित विकास कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय संस्कृति तथा 
आदर्शो को श्रेष्ठता पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास की आवश्यकता है । 

हमें विचार करने पर पता चलेगा कि एक ही रास्ता है, सब समस्याओं का एक ही 
हल है और वह है भारतीय जीवन के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करना | राष्ट्रोन्नति का 
अन्य कोई उपाय नहीं है। हमारी वर्तमान अनेकानेक समस्याओं का यही कारण है कि 
कांग्रेस नेतृत्व देश की समस्याओं का हल भारतीय जीवन के भीतर न ढूँढ़कर उसके 
बाहर ढूँढ़ने का निरर्थक प्रयास कर रहा है । हमारे विकास के मार्ग में एक ही अडचन 
आ रही है। वह यह कि हम आत्म-साक्षात्कार तो करते ही नहीं, बल्कि दूसरों की 
परित्यक्त तथा तिरस्कृत रीति-नीतियों का अंधानुकरण करने का निष्फल प्रयत्न करते 
हैं। हम विदेशी सिद्धांतों तथा पद्धतियों को तो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते और 
१. जोसेफ स्टालिन (१878-१953) ने मास्को में हुए ही सौ.पौ.एस.यू. को कांग्रेस की केद्रीय समिति कौ 
राजनीतिक रिपोर्ट ' (954) में पूँजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के रख-रखाव को अनिवार्य बताते हुए 
'दो विपरीत प्रणालियों का सह-अस्तित्व संभव है' कहा। स्टालिन ने इस से पहले 2 अप्रैल, 952 को प्रावदा 


में अमरीकी संपादकों के सवालों के जवाब में दोनों विचारों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ अन्य राज्यों के 


आंतरिक मामलों में समानता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपालन तथा सहयोग करने की इच्छा पर बल 
दिया था। र 
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दूसरी ओर स्वयं अपने देश के प्राचीन सिद्धांतों तथा पद्धतियों पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास 
नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर क्‍या होगा? 

सत्तारूढ़ दल यह भी नहीं कहता कि वह गो-हत्या बंद नहीं करेगा, किंतु दूसरी 
ओर वह उसको बंद भी नहीं करता, इस प्रकार पुरातन भारतीय आदर्शों और जनमत की 
माँग के विरुद्ध खुलेआम जाने को भी वह हिम्मत नहीं करता, किंतु दूसरी ओर पश्चिम 
के सिद्धांतों और रीति-नीतियों के प्रभाव से भी वह अपने को मुक्‍त नहीं कर पाता। 


यह कैसी विचित्र बात है कि केंद्रीय सरकार गो-हत्या पर क़ानूनन प्रतिबंध तो 
लगाने के लिए तैयार नहीं है किंतु गो-संरक्षण की योजना का प्रचार करती है। हिंदू 
उत्तराधिकार विधेयक? भी सरकार की विचित्र रीति-नीति का उदाहरण है। इससे दहेज 
प्रथा तो हल नहीं होगी, उलटा झगड़ा बढ़ेगा। 


नेहरूजी और राष्ट्रीय एकात्मता 
नेहरूजी भारत की एकता को ख़तरे में डाल रहे हैं, यद्यपि आज ऐसा प्रतीत होता 
है कि नेहरूजी भी इस ख़तरे को समझने लगे हैं, किंतु गड़बड़ यही है कि रोग कुछ है 
और वे इलाज कुछ और कर रहे हैं। कांग्रेसी परस्पर लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है 
कि कांग्रेस ने उनको भावात्मक एकता तथा देशभक्ति की कल्पना ही कभी नहीं दी। 
अंग्रेज़ विरोध पर ही उनका सारा आंदोलन आधारित रहा। अब अंग्रेज चले गए तो 
कांग्रेसी आपस में ही लड़ने लगे। नेता की बात कोई नहीं सुनता। संसद्‌ में अभी हाल में 
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर जो विवाद हुआ उसने साबित कर दिया कि 
कांग्रेसजनों में अखिल भारतीय दृष्टिकोण का नितांत अभाव है। आज तो कांग्रेसजन देश 
का नहीं केवल अपने-अपने प्रांतों का विचार करने लगे हैं, जैसा कि आचार्य विनोबा” ने 
कहा है कि कल के देशभक्त आज के प्रांतभक्त हो गए हैं। 
गोवा आंदोलन" में तो कांग्रेसी शामिल नहीं हुए! किंतु अलग-अलग प्रांतों के 
निर्माण के लिए काफ़ी जोर-शोर से आंदोलन कर रहे हैं । यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य का 
2. हिंदू उत्तराधिकार विधेयक 956 के प्रावधानों में हिंदू परिवारों में संपत्ति का क़ानूनी हस्तांतरण व बँटवारे का 
वर्णन है। 4956 एक्ट के तहत ही महिलाओं को पिता की संपत्ति में स्वामित्व व बेटी को घर की संपत्ति में रहने 


का अधिकार प्राप्त हुआ। हा 
3. आचार्य विनोबा भावे (7895-7982) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सत्याग्रही थे। इन्होंने सर्वोदय समाज की 


परिकल्पना करते हुए 957 में “भूदान यज्ञ” आंदोलन की नींव रखी | विनोबा भारत कौ एकरूपता के समर्थक 


थे। वे किसी भी प्रकार के प्रांतवाद के प्रखर विरोधी थे। १ 
4. तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गोवा स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र हस्तक्षेप से इनकार करने पर जनसंघ ने * गोवा 
मुक्ति आंदोलन? चलाया व जगन्नाथ राव जोशी “कर्नाटक केसरी” (920-99) के नेतृत्व में “नेहरूजी अब 
क्या करें, पुलिस लेकर गोवा चलें, पुलिस लेकर गोवा चलें "नारे के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने 25 जून, 955 


को गोवा में प्रवेश किया था। 
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विषय है कि जो कांग्रेसजन कल देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते थे, वे आज 
एकता को खंडित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता कई स्थानों पर 
जिन्ना की नहीं तो अब्दुल्ला जैसी पृथकतावादी भाषा बोलते हैं । यह गलत रास्ता है। 
इसके भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं । “लखनऊ पैक्ट ' के दुष्परिणाम भारत-विभाजन 
के रूप में हम देख चुके हैं । इसी प्रकार अकाली सांप्रदायिकता* को भी अनुचित रूप से 
तुष्ट करने की कांग्रेस की नीति सर्वथा घातक है। इन सब बातों के मूल में विशुद्ध 
भारतीय भावना का अभाव ही मुख्य कारण है। 


नेहरूजी की बात कोर्ड नहीं सुनला 

नेहरूजी की बात आज कोई नहीं सुनता। नेहरूजी की स्थिति का विचार करने पर 
हमें बरबस मुगल इतिहास का स्मरण हो आता है। जहाँगीर के विरुद्ध शाहजहाँ ने 
विद्रोह किया और शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह का झंडा औरंगजेब ने उठाया। इसी प्रकार 
हम जानते हैं कि जिस प्रकार नेहरूजी ने गांधीजी की बात न मानकर भारत का विभाजन 
स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार आज नेहरूजी के अनुयायी स्वयं उनकी बात नहीं 
सुनते। विद्रोह का यह क्रम अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 

जिस प्रकार भारत को जमीन का एक टुकड़ा मात्र समझकर उसका विभाजन 
स्वीकार कर लिया गया, उसी प्रकार आज विभिन्न राज्यों के लिए देश को केवल जमीन 
का एक टुकड़ा समझने के कारण लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। देश की एकात्मता का 


साक्षात्कार न होने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आज तो जीवन की निष्ठा ही 
मानो हिल गई है। 


एक ही मार्ग 


क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण संबंधी नेहरूजी का सुझाव तो अव्यावहारिक है। इन 
अधूरी तथा अधकचरी योजनाओं से काम नहीं चल सकता। आज यदि एक प्रांत दूसरे 
प्रांत के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है तो कल प्रांत केंद्र के विरुद्ध भी विद्रोह कर सकते हैं । 
क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा राष्ट्रीय एकात्मता की रक्षा का प्रयत्न वैसे ही है, जैसे कि किसी 
5. लखनऊ पैक्ट : 976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 


कांग्रेस ने मुसलिम लीग की ' सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ' की माँग स्वीकार कर ली थी । मदनमोहन मालवीय सहित 
कई वरिष्ठ नेताओं ने लीग को बहुत महत्त्व देने और पैक्ट के गंभीर दुष्परिणाम भुगतने की आशंका से इसका 
विरोध किया था। र 

6. स्वतंत्रता के बाद पृथक्‌ पंजाबीभाषी राज्य निर्माण को लेकर अकाली नेताओं ने हिंसक आंदोलन शुरू किए। 
मास्टर तारा सिंह (885-7967) व संत फतेह सिंह (9-972) के नेतृत्व में 4955 में अकाली नेताओं ने 
भाषाई आधार पर पंजाब को बाँटने की माँग रखी। तारा सिंह ने सिखिस्तान की स्थापना के अपने लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए श्री जिन्ना से समझौता किया। अकालियों का आतंकपूर्ण प्रभाव संपूर्ण पंजाब में छा गया था। 
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भारतीय जनसंघ, उत्तर प्रदेश का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन ॥ | 


पेड़ के टुकड़े करके फिर जोड़ने का प्रयत्न किया जाए। अब एक ही रास्ता है। नेहरूजी 
हिम्मत के साथ ठोस क़दम उठाएँ। छुटपुट योजनाओं और अधूरे समझौते से काम नहीं 
चलेगा। क्रांतिकारी पग उठाने की आवश्यकता है। प्रांतों की विधानसभाएँ समाप्त की 
जाएँ। केवल एक केंद्रीय संसद्‌ रखी जाए। कहा जाता है कि.विधानसभाएँ ख़त्म करने से 
लोग नाराज़ हो जाएँगे। इस समय श्री कोदंड राव का तर्क स्मरण हो आता है। उन्होंने 
कहा है कि यदि लड़ना ही है तो क्यों न हंम राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए लड़ें। इस 
प्रश्न का निर्णय ही करना है तो हम मध्यस्थों को छोड़ें और सीधे जनता के सामने वस्तुस्थिति 
रखें । नेहरूजी को चाहिए कि वे एकता के सवाल को सीधे जनता के सामने रखें । हिम्मत 
के साथ राष्ट्रीय एकता के ख़तरे का सामना करने की आवश्यकता है। अब यही प्रश्न है 
कि क्या नेहरूजी में इस प्रकार की हिम्मत होगी? कश्मीर और गोवा की समस्याएँ तो 
उनमें एक प्रकार की हिम्मत के अभाव में ही अभी तक अधर में लटकी हैं । 


सोवियत नेताओं द्वारा भ्रामक प्रचार 

सोवियत नेताओं ने हमारे स्वागत-सत्कार का सही अर्थ नहीँ समझा। अतिथि- 
सत्कार तो भारत की सनातन परंपरा है, किंतु रूसी नेताओं ने भारत को अंतरराष्ट्रीय 
गुटबंदी में घसीटने की कोशिश की है। नेहरूजी ने कहा तो है कि वे किसी गुट में नहीं 
हैं और सबके मित्र हैं। किंतु इस बात को तनिक और साफ़-साफ कहने की आवश्यकता 
है। बात यह है कि रूसी नेताओं के कथनों और भाषाओं से इस संबंध में थोड़ा भ्रम 
उत्पन्न हुआ है। स्मरणीय है कि भारत से वापस आने के बाद सोवियत नेताओं ने हमारे 
लिए *4॥' शब्द का प्रयोग किया हैं और कहा है कि भारत की मित्रता उनके उद्देश्य 
के अनुकूल है। 


अमरीका और विश्व-शांति 

अमरीका रूसी नेताओं की भाँति ही शांति की बात करता है, किंतु कैसी शांति, 
शक्ति के बल पर शांति स्थापना की बात। यदि वास्तव में अमरीका शांति चाहता है तो 
उसे अपने अणुबम पर प्रतिबंध लगाकर स्वयं आदर्श उपस्थित करना चाहिए, फिर अन्य 
राष्ट्र अवश्य उसका अनुकरण करेंगे। 

भारत आज अपने हित गँवाकर विशव-शांति के लिए प्रयत्नशील है, किंतु रूस इस 
मार्ग पर नहीं चल रहा है। वह “शांति-शांति” चिल्लाता तो है, किंतु व्यवहार में अपने 
हितों को प्रमुखता देता है। 


राष्ट्रीय शक्तियों का संगठन 
इस समय हमारे सामने जो भी समस्याएँ हैं, उन सबका हल एक ही है। वह यह 
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कि हम राष्ट्रवादी तत्त्वों तथा शक्तियों को सुसंगठित तथा सुदृढ करें। यही समय की 
माँग है। आज अपने देश में कुछ ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है, जैसी 6वीं और 
॥7वीं शताब्दी में थी, जब अंग्रेज, पुर्तगीज तथा फ्रांसीसी यहाँ आए थे। इस स्थिति का 
सामना करने का एक उपाय है कि राष्ट्रवादी तत्त्वों को एक तथा मजबूत किया जाए। 

प्रजा समाजवादी दल को तो मिश्रित स्थिति है। एक ओर वे भूदान की बात करते 
हैं और दूसरी ओर वर्ग संघर्ष की। इस प्रकार गांधीवाद और मार्क्सवाद की खिचड़ी 
पकाने से कैसे काम चलेगा? 


भारतीय जनसंघ की मान्यता में 

भारतीय जनसंघ में हम 'समझौतों ' पर विश्वास नहीं करते। हम हिम्मत के साथ 
सारी बातें करते हैं। गोवा का सवाल, उर्दू का सवाल, भारतीय संस्कृति का सवाल सब 
पर जनसंघ का दृष्टिकोण सुस्पष्ट रहा है। उर्दू के विषय में हमने कहा कि उसकी 
आत्मा विदेशी है । उत्तर प्रदेश सरकार की उर्दू विषयक ढुलमुल नीति देश के हित में 
नहीं है। 

आज सरकार सांप्रदायिकता के नाम पर राष्ट्रवादी तत्त्वों तथा शक्तियों को दबाने 
की कोशिश करती है। किंतु जनसंघ तो हिम्मत के साथ सही बात कहता है। एकात्मक 
शासन ही हमारी वर्तमान समस्याओं का हल है। एकात्मक का अर्थ तानाशाही कदापि 
नहीं, जैसा कि कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं। क्या ब्रिटेन में एकात्मक शासंन होने से वहाँ 
तानाशाही है। 

गत चार वर्षो में जनसंघ का काम नारों से नहीं प्रत्यक्ष जनसंपर्क और जनसंघर्ष से 
बंधा है। फिर भी हमारे कुछ नारे हैं किंतु उनके पीछे हमारा बलिदान छिपा हुआ है, 
हमारा बल छिपा है और छिपी है सबकी निष्ठा। 

-- पाञ्चजन्य, जनवरी 9, 7956 
OD 
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बंबई के उपद्रव के लिए केंद्र की 
अदूरदर्शिता उत्तरदायी 


दिल्‍ली राज्य पुनर्गठन के विषय में सरकार के निर्णय पर 

दीनदयालजी का वक्तव्य। ऑर्गनाइजर में यह वक्तव्य 

26 जनवरी, 7966 को प्रकाशित हुआ। 
ब्दी हुई पृथकतावादी भावनाओं से देश में उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के 

लिए जिस समझ और समय सूचकता की आवश्यकता है, वह राज्य पुनर्गठन के 
संबंध में नहीं दिखाई गई । 

आज की परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार एकात्मक शासन 
स्थापना का साहसपूर्ण क्रांतिकारी पग उठाती । मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के जीवन और 
एकता को खोखला करने वाले भाषावाद, 'संप्रदायवाद एवं जातिवाद के रोग का प्रभावी 
रूप से मुकाबला केवल इसी प्रकार किया जा सकता है। 

एकात्मक शासन को स्वीकार न किए जाने की अवस्था में यह आशा कौ जाती थी 
कि कांग्रेस के नेता, नए राज्यों के गठन का निर्णय करते समय संस्थागत विचारों से ऊपर 
उठकर निर्णय करते | परंतु खेद है कि ऐसा भी नहीं किया गया। बंबई तथा अन्य राज्यों 
को केंद्रीय शासन के अधीन रखने के निर्णय का और कौन सा कारण है। जनसंघ का 
यह निश्चित मत है कि राजधानी होने के कारण केवल दिल्ली ही केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र 
होनी चाहिए। अन्य सब क्षेत्रों को, सीमा संबंधी सुविधाओं को ध्यान में रखकर आस- 
पास के राज्यों में विलीन कर देना चाहिए । 
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मेरे मत में बंबई के संबंध में सरकार का यह निर्णय ऐसी दुःखद भूल है, जो 
अव्यक्तव्य है। इससे देश का हित नहीं होगा। निर्णय के विरोध में जो हिंसात्मक 
प्रतिक्रिया कुछ लोगों ने प्रकट की है तथा जो हुल्लड़ और आग लगाने की घटनाएँ हुई 
हैं, उनसे स्थिति और बिगड़ी ही है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति प्रयोग 
का जनसंघ विरोधी है, परंतु जनता की भड़कती हुई भावनाओं को दबाने के लिए 
सरकार द्वारा किया गया अंधाधुंध बल प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता। बंबई के 
नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वे जनविरोधी तत्त्वों के हाथ के हथियार न बनें। 
बंबई जनसंघ के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी मेरा यही कहना है कि वे 
शांति और व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रभाव का उपयोग 
करें | बंबई के नागरिकों के जीवन और धन की रक्षा करने के लिए उन्हें साहसपूर्वक 
हर प्रकार को हुल्लड़बाज़ी और गड़बड़ पर नियंत्रण करना चाहिए। 
--पाउचजन्य, जनवरी 23 , 7956 
[] 
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पाकिस्तान का नया इसलामिक विधान* 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 30 जनवरी, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


पा में संयुक्त मंत्रिमंडल बनने पर हिंदुओं की सुरक्षा की जो आशा बन 

चली थी, वह पाकिस्तान संविधान सभा में प्रस्तुत हुए *प्रस्तावित-विधान” से 
छिन्न-भिन्न हो गई है। पाकिस्तान को 'इसलामी गणतंत्र ' घोषित किया गया है और यह 
कहा गया है कि वह पवित्र कुरान एवं सुन्नाह में प्रतिपादित इसलामी सिद्धांतों के ही 
अनुसार चलेगा। इसलामी सिद्धांतों के आधार पर मुसलिम समाज के पुनर्निर्माण के 
निमित्त विधान में राष्ट्रपति को इसलामी उच्च शिक्षण तथा अनुसंधानशाला नामक संस्थान 
स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। 

एक धारा यह भी है कि कोई भी नवीन अधिनियम कुरान और सुन्नाह की 
शास्त्रीय आज्ञाओं के विपरीत नहीं बनाया जा सकेगा एवं पारित अधिनियमों को भी 
तद्रूप प्रदान किया जाएगा | विधेयक में मुसलिम व गैर-मुसलिम का भेद रखा गया है, 
जिसके अनुसार कोई गैर-मुसलिम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं 
लड़ सकता। पाकिस्तान में इसलामी आदर्श व आचार-पद्धति नेताओं तथा सरकार पर 
भी लागू होगी। 


* देखें परिशिष्ट, पृष्ठ 267 । 

4. सन्‌_956 में पाकिस्तान का संविधान बना। इस देश की संप्रभुता अल्लाह में निहित है "के साथ ही इसलाम को 
सबसे ऊपर दर्जा दिया गया। पाकिस्तान ने प्रगतिशील और उदारवादी विचारधारा को त्यागकर अपना शासन व 
नियम-क्रानून कुरान और शरिया के अनुसार तय किया, तभी से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना बेहद दुश्वार 


हो गया है। 
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पाक स्थित हिंदुओ का भविष्य 


पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से दुगुनी से अधिक होते हुए 
भी, इसका विचार किए बिना संविधान में दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास 
किया गया है । यह धारा सरासर अन्याय एवं कपटपूर्ण है । पूर्वी पाकिस्तान के जनजीवन 
तथा कार्यकलापों पर छाए हुए हिंदू-प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास है। पाकिस्तानी 
नेता हिंदुओं को समान अधिकार देने को तैयार नहीं। वे यह भी भली-भाँति जानते हैं 
कि संख्या में अधिक होने पर भी पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान परंपरागत हिंदू जीवन 
परंपरा के अनुगामी हैं। 
हिंदू-विरोधी प्रचार एवं उग्र भावनाओं के वशीभूत होकर वहाँ के मुसलमानों ने 
लीगी नेताओं द्वारा प्रतिपादित निराधार सिद्धांतों को भले ही स्वीकार कर लिया हो, परंतु 
प्रतिक्रिया शांत हो जाने पर उन्हें यही अनुभव होगा कि उनके लिए उर्दू और अरबी 
विदेशी भाषाएँ (अपरिचित) हैं और बंगाली भाषा के प्रति अपेक्षाकृत उनकी अधिक 
रुचि है। यह संविधान पूर्वी बंगाल के लोगों पर इसलामी संस्कृति लागू करना चाहता है। 
पाकिस्तान के संविधान में पूर्वी बंगाल का नाम भी पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया 
है। उनको ज्ञात है कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान की अपेक्षा बंगाल पहले है। हिंदू जनसंख्या 
अधिक होने के कारण समानता का सिद्धांत पूर्वी बंगाल के लिए अहितकर है तथा 
उसका (पूर्वी बंगाल का) प्रभाव कम करने वाला है। पाकिस्तान विधानसभा में उनका 
प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं कम होगा। क्या पूर्वी बंगाल इस 
अन्याय के सम्मुख शीश झुकाएगा। 
जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में बहिष्कृत 
किया गया है । उनका वहाँ सम्मान तथा स्वाभिमान से रहना असंभव है। एक करोड़ से 
अधिक हिंदू पहले ही वहाँ से स्थानांतरित हो चुके हैं और भगदड़ अब भी बंद नहीं हुई 
है। 20,000 से अधिक प्रतिमास आज भी सीमा पार आ रहे हैं। यदि यह संविधान पारित 
हो जाता है तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जातियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। 
हम समझते हैं कि भारत सरकार इन अवैधानिक धाराओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान 
देगी। यह पाकिस्तान का निजी प्रश्न है, यह कहकर हम इसे दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। 
पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा से हमारा अतिनिकट संबंध है। हमारा कर्तव्य न केवल 
इतना है कि पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिंदुओं के अधिकारों का रक्षण करें, वरन्‌ यह भी 
कि हम उनके हृदय में अरक्षा का भाव उत्पन्न न होने दें। किसी भी प्रकार के परिवर्तन 
के कारण उनको अपने घर द्वार छोड़ भारत आने को बाध्य होना पडता है। शरणार्थियों 
के इस सतत आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तथा देश 
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की शांति को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि हमं दक्षिण-अफ्रीका के 

जातीय-प्रभेद प्रशन? को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा चुके हैं, लंकावासी भारतीयों को 

नागरिकता के अधिकार दिलाने का असफल प्रयास भी कर रहे हैं, अतः हम पूर्वी 
बंगाल के हिंदुओं को उनके भाग्याधीन नहीं छोड़ सकते। 

--पाज्चजन्य जनवरी 23, 7956 

DO 


लडी स 32 Te ST स 

2. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री डेनियल एफ मालान (948-54) द्वारा हमेशा के 
लिए गोरों का वर्चस्व स्थापित करने हेतु गोरे और कालों में अलगाव पैदा कर रंगभेद 'की नीति के विरुद्ध अपनी 
शिकायत दर्ज कराई थी। अंतत: 4 दिसंबर, 954 को संयुक्त राष्ट्र ने रंगभेद पर संकल्प 820(%) लेते हुए 
क़ानून पारित किया था। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वीकली डायरी 


7 
पंचायतों और जनपदों से युक्‍त 
एकात्मक राज्य के पक्ष में जनसंघ 

गाः सामाजिक जीवन की मूलभूत इकाई है। इसका आविर्भाव तब हुआ, जब 

मनुष्य ने यायावर (घुमक्कड्‌) जीवन छोड़ स्थायी निवास बनाकर रहना प्रारंभ 
किया। ग्रामीण जीवन उसके स्थिरता पाने का प्रतीक है। दूसरी ओर उसकी यायावरी 
वृत्ति और भौगोलिक परिस्थितियों के योग से राष्ट्र का आविर्भाव हुआ। राष्ट्र परिकल्पना 
इतिहास, जीवन विषय, परंपराओं और स्थायी समाज के आर्थिक ढाँचे से विकसित हुई। 
इस प्रकार गाँव और राष्ट्र की इकाइयाँ मानव समाज के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 
यह ठीक है कि राजनीतिक तथा अन्य कारणों से इन दो इकाइयों के बीच भी अनेक 
अन्य इकाइयाँ उत्पन्न हुई, परंतु उनका न तो सामाजिक जीवन पर कोई व्यापक प्रभाव 
पड़ा और न ही वे दीर्घजीवी बनीं। ऐसी इकाइयाँ या तो ग्रामीण जीवन का विस्तार मात्र 
हैं या फिर राष्ट्रीय जीवन का प्रतिबिंब हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये 
राष्ट्रीय जीवन में असंतुलन पैदा करती हैं और विभिन्न समस्याओं को जन्म देती हैं । 

भारत को गाँवों का देश केवल इसलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 
में गाँव हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के गाँव भारतीय जीवन की 
स्वायत्त इकाइयाँ हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का जन्म शहरों में न होकर गाँव में 
हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी गाँवों का महत्त्व शहरों से कम नहीं है। यह शहरों को कच्चे 
माल को आपूर्ति ही नहीं करते बल्कि उन पर किसी तरह आश्रित भी नहीं हैं । इनका 
आर्थिक ढाँचा आत्मनिर्भर इकाई का है। यहाँ तक कि पूर्णतया निर्मित पदार्थ भी गाँव में 
ही उपलब्ध थे। शहर परस्पर मेल-मिलाप के बड़े केंद्र थे और इन्हें यह दर्जा भी लंबे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पंचायतों और जनपदों से युक्‍त एकात्मक राज्य के पक्ष में जनसंघ I9 


समय के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से गाँव स्वशासी थे। इनको शासन 
ब्यवस्था राजा के हाथ में न होकर स्थानीय पंचायतों के अधीन होती थी। ग्राम पंचायत 
ऐसी संस्था है, जो वैदिक युग से चलकर हम तक पहुँची है। यह इतनी शक्तिशाली थी 
कि बड़े-बड़े राजाओं को भी इसके समक्ष सिर झुकाना पड़ता था। पंचों के अधिकारों 
का अतिक्रमण करने का साहस किसी राजा में भी न था। पंचायतों की इसी शक्ति के 
कारण ही गाँव प्रशासन, दिल्ली में होने वाली उथल-पुथल से प्रभावित हुए बिना चलता 
रहता था। इसी कारण हमारी परंपरा. हजारों वर्षों से शाश्वत रूप से चली आ रही हैं। 

अंग्रेजों ने हमारे जीवन की इन दोनों इकाइयों को नष्ट करने का प्रयास किया। इन 
दोनों के विषय में भ्रांतियाँ फैलाकर इन्हें नष्ट करने का प्रयास किया तथा जान-बूझकर 
भारत में बहुराष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रचारित किया। इसी तरह गाँव के आर्थिक ढाँचे और 
इसकी राजनीतिक स्वायत्तता को भी नष्ट किया गया। ग्राम पंचायतें नष्ट हो गई । गाँव 
छोटी-छोटी बातों के लिए शहरों पर आश्रित हो गए। 

जब भारत में आज्ञादी की माँग तेज़ हुई, तब स्थानीय स्वशासन स्थापित करने के 
लिए नगर पालिकाओं और ज़िला बोर्डों का गठन किया गया। जो बोर्ड बनाए गए, 
उनका गठन भी स्वशासन के आधार पर नहीं हुआ। सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से 
ये नौकरशाही के प्रति उत्तरदायी थे। इनमें मनोनीत सदस्यों का बहुमत रहता था और 
इनकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते थे। समय के साथ-साथ इस शासन व्यवस्था में 
भी परिवर्तन हुआ और मनोनीत सदस्यों की संख्या कम होती गई तथा अध्यक्ष भी 
निर्वाचित होने लगे। फिर भी ये लोग जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर सरकार के प्रति 
ही उत्तरदायी होते थे। इसका कारण यह था कि इन लोगों की शक्ति का स्रोत जन- 
परंपराएँ न होकर सत्तासीन लोग थे। 

वर्तमान में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी इनकी सत्ता का स्वरूप वही है। ग्राम 
पंचायतों का पुनः गठन हो गया है, परंतु इन्हें शक्तियाँ जनता से न मिलकर, प्रांतीय 
सरकारों से प्राप्त होती हैं। परिणामस्वरूप सभी ्रांतं में प्रांतीय सरकारें इन्हें नियंत्रित 
करती हैं और इनको कठपुतली बनाकर रखती हैं । इसलिए स्वशासन के विकास में ये 
असमर्थ हैं। 

प्रांतीय सरकारों पर निर्भरता के कारण इनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई 
है। करों से होने वाली इनकी आय अपर्याप्त है और इन्हें अपने खर्चा के लिए प्रांतीय 
सरकारों से प्राप्त अनुदानों पर आश्रित रहना पड़ता है। राज्य सरकारों को यह अधिकार 
है कि इन संस्थाओं के किसी सदस्य को अथवा पूरी संस्था को ही निलंबित कर दें। इसी 
का परिणाम है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर राज्य सरकारों 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं ब्रिटिश शासकों द्वारा स्थानीय संस्थाओं पर अंकुश लगाने को 
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बात समझ में आती है, क्योंकि उनका लक्ष्य भारतीयों को स्वशासन न देकर इसका 
दिखावा मात्र करना था। परंतु स्वतंत्र भारत में परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए। अब लोगों 
को भ्रम में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। 
स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वीकृति देकर पूरे देश में सुनिश्चित ढंग से 
मान्यता दी जाए। यदि एक बार स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक सत्ता का 
विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो राष्ट्र की केंद्रीय सत्ता को किसी अन्य स्तर पर विकेंद्रित 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तीन या चार ज़िलों की स्थानीय इकाइयों को 
एक जनपद के अधीन रखा जा सकता है। ऐसा करते समय प्राचीन भारतीय जनपदों को 
दृष्टिगत रखा जा सकता है, क्योंकि आज भी सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में इनका 
अस्तित्व है। वर्तमान राज्यों की तरह इन जनपदों को कोई स्वशासी शक्तियाँ नहीं दी 
जाएँगी और न ही इन्हें कोई संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, परंतु दिन-प्रतिदिन के प्रशासन 
को सामान्य शक्तियाँ, अधिकांश क्षेत्रों में काम चलाने के लिए इन्हें दी जा सकती हैं। 
यह एक निंदनीय तथ्य है कि वर्तमान में नए-नए राज्यों के निर्माण की माँगों से होने 
वाली अव्यवस्था के कारण स्थानीय संस्थाओं और जनपदों के विकास की ओर ध्यान 
नहीं दिया जा रहा। 
--आऑर्गनाइज़र, जनवरी 26, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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बंबई की घटनाओं से 
नेहरूजी के नेतृत्व को धक्का 


रा पुनर्गठन के विषय में केंद्रीय सरकार का निर्णय प्रकाशित होने के पश्चात्‌ बंबई, 

बेलगाँच, कोल्हापुर, उड़ीसा, बंगाल एवं बिहार में जो प्रतिक्रिया हुई है, वह सभी 
के लिए चिंता का कारण है। इन घटनाओं से पंडित नेहरू के नेतृत्व को एक भारी धक्का 
लगा है। यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसजन संकुचित प्रांतीयता को छोड़कर राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से विचार करने को तैयार नहीं। कांग्रेस के मंत्रियों तथा विधानमंडलों के 
सदस्यों के त्यागपत्रों का ताँता भी यह बताता है कि केंद्रीय आदेशों का वे कोई महत्त्व 
नहीं समझते | वैसे यह बात भी सत्य से परे नहीं कि वे कांग्रेसजन व्यापक जनभावना के 
कारण ही त्यागपत्र का तमाशा करने को विवश हुए हैं। आगे जब आम चुनाव आने वाले 
हों तथा प्रजा समाजवादी और साम्यवादी दल सक्रिय कार्रवाई के लिए ललकार रहे हों, 
कांग्रेस के सदस्यों, जिनका रचनात्मक कार्य शून्य के बराबर है और जिनका जन- 
समर्थन का विश्वास डिग चुका है, त्यागपत्र न देकर अपने निर्वाचन की संभावनाओं को 
समाप्त करने की त्याग भावना नहीं प्रदर्शित कर सकते । राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए प्रांतीय भावनाओं को उभारने तथा प्रांतीयता की व्यापक भावना के कारण 
नेताओं और दलों द्वारा अपनी राजनीतिक नीतियों एवं गतिविधियों के निर्धारण के कारण 
यह दूषित भावना प्रबल से प्रबलतर होती जा रही है। बंबई की आशोभनीय घटनाएँ ' 
os विद कल न कनक डी 


* देखें परिशिष्ट ], पृष्ठ 267 | ४ 
4. भाषागत आधार पर अलग मराठी व गुजराती प्रदेश की माँग को देखते हुए 9 अक्तूबर, ।955 को पं. नेहरू ने 


संयुक्त महाराष्ट्र, महा गुजरात व बंबई अलग-अलग तीन राज्यों का फॉर्मूला पेश किया, जिस पर जल्द ही 
कांग्रेस कार्यसमिति की मुहर लग गई! विरोध में वाम दलों व संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने 8 नवंबर को बंबई में 
हड़ताल कर हिंसक आंदोलन किया, पुलिस गोलीबारी 'में।05 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 250 घायल हुए थे। 
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इसका परिणाम हैं। बंबई में जो कुछ हुआ है, वह भारतीयता के नाम पर कलंक है। 
उसका कोई भी प्रायश्चित संभव नहीं । केंद्र सरकार के निर्णय एवं नीतियाँ असंतोषजनक 
हो सकती हैं, किंतु उनकी जो प्रतिक्रिया हुई, वह शर्मनाक है। आवश्यकता है कि भारत 
का प्रत्येक राष्ट्रीय इस समय आत्मनिरीक्षण करे। 


बंगाल तथा बिहार के मुख्यमंत्रियों का सराहनीय कार्य 

जब देश का वातावरण इतना दूषित हो चुका हो, बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों 
द्वारा बंगाल-बिहार के विलय का प्रस्ताव? सराहनीय है, ' स्वराज्य के पश्चात्‌ यह सबसे 
शुभ संवाद है।' यह प्रतिक्रिया कतिपय नेताओं ने व्यक्त की। मैं तो कहूँगा कि यह 
संवाद उससे भी शुभतर है । सन्‌ 947 में स्वराज्य आया, किंतु देश बँट गया। उस समय 
हम बँटवारे के धक्के को सहन कर सके, कारण स्वराज्य प्राप्ति का नया जोश था तथा 
मुसलिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों की प्रतिक्रियास्वरूप राष्ट्रीयता का भाव प्रबल 
था। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं। आज तो हमें अपने ही बल, अपने भावात्मक राष्ट्रीयत्व 
पर खडा होना पड़ेगा। बंबई की घटनाओं ने यदि हमारी सुप्त राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत्‌ 
कर दिया तो हर्ष का ही विषय है। दिशा बदलनी चाहिए और इसलिए इस विषय के 


अन्य पहलुओं का विचार हम इस समय नहीं करेंगे। अन्य प्रदेश भी इसका अनुकरण 
करें, यही पर्याप्त है। 


बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण उचित क़दम 


राज्यों के झगड़ों के कारण जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की ओर जितना ध्यान 
जाना चाहिए, उतना नहीं 


नियंत्रण कर लिया। इसलिए 
किंतु संबंधित व्यक्ति 


था कि सरकार विदेशों 
भारत में भी यह क़दम उठाया जा सकता है। गत 


6 जनवरी, 956 को नेहरू द्वारा बंबई को संघशासित राज्य बनाने की घोषणा के बाद दुबारा अराजकता का 

माहौल व्याप्त हो गया । बंबई को महाराष्ट्र में शामिल न करने और राज्य के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाते हुए 

22 जनवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री सी.डी. देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था ] 
RI 


2. देश में प्रांतीय स्तर पर अलग-अलग राज्य निर्माण की माँगो के बीच 25 जनवरी, 956 को प. बंगाल के 


मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय (882-7962) और बिहार के मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा (887-7967) द्वारा 
संयुक्त वक्तव्य में दोनों राज्यों के विलय का प्रस्ताव पेश किया गया था। 
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था। जनवरी के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने भी यह सिद्धांत स्वीकार कर 
लिया था कि राज्य को बीमा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। दिनांक 75 
जनवरी के ' ए.आई.सी.सी. इकोनोमिक रिव्यू' में तो यह स्पष्ट लिखा था कि सरकार 
शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय करेगी तथा यह भी सुझाया था कि निर्णय को कार्यान्वित 
करने के लिए तुरंत अध्यादेश जारी करना चाहिए। अत: हम यह नहीं कह सकते कि 
सरकार ने कोई अचानक ही छापा मारा है। बल्कि शिकायत तो यह है कि कांग्रेस के 
क्षेत्रों को यह सूचना पहले ही मिल गई । निश्चित ही संबंधित कंपनियों ने इसका लाभ 
उठाया होगा। 

3 दिसंबर, 954 को भारतीय जीवन बीमा कंपनियों की जीवन संपत्ति 307.63 
करोड़ रुपए तथा विदेशी जीवन-बीमा कंपनियों की 50.92 करोड़ रुपए की थी। इसमें 
से भारतीय कंपनियों का 764.90 करोड़ रुपए अर्थात्‌ 54.6 प्रतिशत तथा विदेशी बीमा 
कंपनियों का 430.4 करोड़ रुपए अर्थात्‌ 99.2 प्रतिशत धन केंद्रीय, राज्य सरकारें, 
म्युनिसिपल बोर्ड, पोर्ट और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की सिक्‍यूरिटियों में विनियोजित था। निजी 
उद्योगों में भारतीय कंपनियों का 48.57 करोड़ रुपया अर्थात्‌ 6.7 प्रतिशत लगा था। इस 
समय कुल 50 लाख पॉलिसियाँ हैं, जो वर्ष में 55 करोड़ रुपए का चंदा देती हैं तथा 380 
करोड़ की संपत्ति का 2 करोड़ वार्षिक की आय होती है। 

उद्योग मंत्री श्री कृष्णामचारी ने कहा कि जीवन-बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 
उनके धन का दुरुपयोग रोकने तथा सामाजिक समता की स्थापना के हेतु किया गया है । 
उनका यह मंतव्य पूरा करने के लिए यही मार्ग आवश्यक था, यह कहना कठिन है। 
सरकार नियंत्रण के अन्य मार्ग भी ढूँढ़ सकती थी। 

महत्त्व का प्रश्‍न तो यह है कि क्या इससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए पूँजी 
मिल सकेगी? वैसे यह कहा जा रहा है कि जब जीवन-बीमा कंपनियों का अधिकांश 
भाग सरकारी तथा अन्य सिक्योरिटियों में लगा हुआ है, तब इस पूँजी में बहुत भारी वृद्धि 
नहीं होगी। साथ ही जो थोड़ी सी पूँजी निजी उद्योगों में लगी है, वह भी आवश्यक है, 
क्योंकि अगले पाँच वर्षों में इस क्षेत्र में भी 77 करोड़ की पूँजी लगाने का निश्चय हुआ 
है। यदि उसके सभी साधन बंद कर दिए तो वह क्षेत्र योजना में पिछड़ जाएगा। कथन में 
सत्य हो सकता है, किंतु अनेक जीवन-बीमा कंपनियों के एक ही क्षेत्र में प्रतियोगी 
बनकर काम करने से जो व्यर्थ का ख़र्चा होता था, उसकी कमी होकर वह धन पूँजी के 
रूप में उपलब्ध हो सकेगा तथा पॉलिसी होल्डर्स को भी लाभ रहेगा। आज भारतीय 
बीमा कंपनियाँ 27.3 प्रतिशत प्रबंध पर व्यय करती हैं । पोस्ट ऑफिस बीमा योजना के 
अंतर्गत यह व्यय 74 प्रतिशत है। निश्चित ही राष्ट्रीयकरण के उपरांत खर्चा कट करके 

॥6 प्रतिशत या 8 प्रतिशत तक लाया जा सकेगा। 
(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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राष्ट्रीयकरण के कारण जीवन बीमा के क्षेत्र का भी विस्तार किया जा सकेगा। 
आज ॥0.5 करोड़ आत्मनिर्भर एवं 3.8 करोड़ कमाऊ निर्भर लोगों में से केवल 50 लाख 
का ही बीमा हुआ है, जो केवल 35 प्रतिशत है | निस्संदेह यह बहुत ही गुंजायश है तथा 
आज जब अन्य किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं, आवश्यक भी बहुत है । हम तो समझते 
हैं कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के साथ ही राष्ट्रीय जीवन-बीमा की योजना भी 

बननी चाहिए। बिना उसके संपूर्ण प्रयत्न अधूरा ही रहेगा । 
--पाज्चजन्य, जनवरी 30, 7956 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विचार-वीथी 


9 


राय-सिन्हा प्रस्ताव ने 
भड़कती आग पर पानी छिड़का 


रात पुनर्गठनायोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने और उसके संबंध में सरकार द्वारा निर्णय 
किए जाने के पश्चात्‌ देश में जो गरमा गरमी का वातावरण बना, उसे शांत करने में 
राय-सिन्हा प्रस्ताव ने काफ़ी सहायता प्रदान की। अत: इस प्रस्ताव के विविध पहलुओं 
का परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए | जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया था, उस समय यह इस भावना का ही द्योतक था कि पड़ोसी राज्यों के साथ 
होने वाले झगड़े समाप्त हों तथा वे एक-दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। डॉ. बी.सी. 
रॉय,' ने जो कि पश्चिम बंगाल के विस्तार के लिए की जाने वाली माँग के प्रमुख सेनानी 
थे तथा जिन्होंने पश्‍चिम बंगाल विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित भी करा 
लिया था, अंततोगत्वा अपनी ग़लती का अनुभव किया। भाषा के आधार पर क्षेत्र विभाजन 
की कठिनाइयों का अनुभव करते हुए डॉ. रॉय ने एक वक्तव्य में कहा है-- यदि बंगाल 
माँग करता है कि उस सीमावर्ती प्रदेश को, जिसमें बँगला भाषाभाषियों का बाहुल्य है, 
बंगाल में मिला दिया जाए तो यह असंभव है कि बिहार उस प्रदेश की माँग नहीं करेगा, 
जो कि उसकी सीमा के निकट है और जिसमें हिंदीभाषियों का बाहुल्य है । इस खींचातानी 
का एक ही परिणाम होगा कि एक पक्ष एक प्रदेश को भाषा के आधार पर मिलाने की 
माँग करेगा और दूसरा पक्ष उसे अपने साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा।'' भाषा 
के आधार पर सीमा निर्धारण की कठिनाइयों का अनुभव करने के पश्चात्‌ ही इस विचार 


4. डॉ. बिधान चंद्र राय (882--962) पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री (948-62) थे। इस दौरान बंगाल में 
विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिक हिंसा एवं शरणार्थियों की समस्या से व्यवस्थित ढंग से व शांतिपूर्वक निपटते हुए 
राय ने क्रानून-व्यवस्था को पुन: पटरी पर लौटाया। डॉ. राय ने भाषावार प्रांत रचना का विरोध करते हुए संयुक्त 


एकीकृत राज्यों का फॉर्मूला सुझाया था | 
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की उद्‌भावना हुई है। इस संबंध में राजगोपालाचारी का कहना है, '“ विलीनीकरण ही 
सीमा के प्रश्‍न को लेकर उत्पन्न होने वाले समस्त झगड़ों से बचने का उचित उपाय था।'' 
इसके साथ-साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के झगडे न केवल बंगाल 
और बिहार के बीच है, वरन्‌ उड़ीसा और आंध्र के बीच, आंध्र और कर्नाटक के बीच, 
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच और इसी प्रकार अन्य 
राज्यों के बीच भी विद्यमान हैं। ऐसे कोई भी दो पड़ोसी राज्य नहीं हैं, जो एक-दूसरे के 
प्रदेश पर अपना दावा न करते हों। इस प्रकार सब झगड़ों को समाप्त करने का एक ही 
उपाय है-समस्त राज्यों का एकीकरण अर्थात्‌ एकात्मक शासन को स्थापना । 
श्री बी.सी. रॉय ने संयुक्त बंगाल-बिहार राज्यों की भावी रूपरेखा भी प्रस्तुत की 
है। यह एक ऐसी द्वि-पंक्ति प्रणाली होगी, जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल होगा, एक 
राज्यपाल होगा, एक जनसेवा आयोग होगा और एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु हर 
एंक प्रदेश के लिए परामर्शदात्री समिति के समकक्ष एक प्रादेशिक परिषद्‌ होगी। हिंदी 
तथा बँगला दोनों ही क्षेत्रीय भाषाएँ होंगी। 
चित्र अभी अधूरा है। इस समय केवल यही समझा जा सकता है कि दो परामदर्शदात्री 
परिषदे, जो कि उस विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्मित होंगी, जो कि दोनों क्षेत्रों से आए 
होंगे, दो ऐसे विरोधी गुटों के रूप में परिणत हो जाएँगी, जो कि विधानमंडल में एक- 
दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे। योजना के फलस्वरूप सदस्यों में सहयोग की भावना निर्माण 
होने को संभावना नहीं कौ जा सकती। पंडित नेहरू की क्षेत्रीय योजना और प्रस्तुत 
योजना में केवल अंतर इतना है कि पंडित नेहरू की क्षेत्रीय परिषदें केवल परामर्शदात्री 
संस्थाएँ रहेंगी और राज्य स्वायत्त शासनाधिकार का उपभोग करते रहेंगे, जबकि प्रस्तुत 
योजना में स्थिति ठीक इसके विपरीत होगी। किंतु दोनों ही योजनाओं में वर्तमान राज्यों 
अथवा भाषा के आधार पर पुनर्गठित राज्यों का अस्तित्व ज्यों-का-त्यों बना रहेगा। इन 
प्रयासों का अभिप्राय इस प्रकार के राज्यों की शक्ति को क्षीण कर देना मात्र है । जब तक 
समस्या को जड़ से ही नहीं सुधारा जाता, तब तक हमारे लिए किसी भी प्रकार का 
पुनर्गठन उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में तो स्थिति यह है कि विभ्रांत वर्गों 
तथा अराजक तत्त्वों को हम जितना ही तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उन्हें बल प्राप्त 
होगा। प्रस्तुत योजना को देश का भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, फिर चाहे वह 
बंगाली हो या बिहारी अथवा राष्ट्रीय । 


डॉ. रॉय के फॉर्मूले के समान ही पंजाब, पेप्सूः तथा हिमाचल प्रदेश के लिए भी 


2. पेप्सू : The Patiala and East Punjab States Union (PEP). स्वतंत्रता के उपरांत आठ देसी रियासतों-- 
पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, फरीदकौट, कलसिया, मलेरकोटला और नालागढ़ को मिलाकर बनाया गया 
एक राज्य, जो कि 948 से 956 तक रहा। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राय-सिन्हा प्रस्ताव ने भइ़कती आग पर पानी छिड़का 27 


योजनाएँ सुझाई जा रही हैं। ऐसे तीन क्षेत्र निर्धारित करने की बात कही जा रही है, 
जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक स्वाधीनता प्राप्त हो। इस योजना से 
अकाली संतुष्ट तो होंगे ही नहीं, अपितु सिखों में पृथकतावादी भावना उत्पन्न करने का 
प्रोत्साहन उन्हें और प्राप्त होगा। जिस प्रकार से उन्होंने सच्चर-फॉर्मूले' का अनुचित 
लाभ उठाया, उसी प्रकार वे इस योजना का भी अनुचित लाभ उठाएँगे। रॉय-फॉर्मूला 
और पंजाब के संबंध में सरकार का सुझाव एक साथ प्रकाशित हुए, जिनके कारण कोई 
व्यक्ति सोच सकता है कि रॉय-सिन्हा प्रस्ताव का अभिप्राय पंजाब की घटनाओं को 
प्रभावित करना मात्र था। किंतु दोनों सुझावों के बीच कोई तुलना नहीं । बंगाल की माँग 
नितांत भिन्न प्रकार की है। वहाँ झगड़ा दो भिन्न भाषा-भाषी जन समुदायों के बीच है। 
किंतु पंजाब में समान भाषा-भाषी लोग ही एक-दूसरे के नितांत विपरीत माँग प्रस्तुत कर 
रहे हैं । बंगालियों अथवा बिहारियों की माँगों में आराष्ट्रीयता अथवा संविधान विरोधी 
भावना के दर्शन नहीं होते। किंतु अकालियों की माँग अग्राह्य है और धार्मिक राज्य 
स्थापना की मनोभूमि पर आधारित है। 
उपर्युक्त बातों से इस निर्णय पर पहुँचे बिना नहीं रहा जा सकता कि सरकार को 
अकाली दल से वार्त्ता तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अकाली दल का दृष्टिकोण 
सांप्रदायिक है तथा उसके नेता समय-समय पर धमकी देते रहते हैं कि यदि उनकी माँगें 
स्वीकार नहीं की गईं तो वे 'सीधी कार्रवाई ' करेंगे। कहा जा रहा है कि सरकार 
अकालियों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर रही, वरन्‌ अन्य दूष्टिकोणों के समान 
उनके दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयास कर रही है । किंतु हमको पता चला है कि 
अकालियों ने जब कांग्रेस की राज्य पुनर्गठन आयोग उपसमिति से वार्ता करना अस्वीकार 
कर दिया, उनके (अकालियों के) और सरकार के बीच बातचीत कराने का प्रबंध किया 
गया। यदि केबल दृष्टिकोण को भी समझने का ही प्रश्न होगा तो एक-दो बार की भेंट 
काफ़ी होती। किंतु स्थिति इससे कुछ भिन्न है। अब तक दोनों पक्षों के बीच कई बार 
भेंट हो चुकी है। हर बार एक पक्ष द्वारा कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और दूसरे पक्ष 
द्वारा उनके प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। 
इसके स्थान पर होना यह चाहिए था कि सरकार समस्त दलों को बुलाती और 
उनके मतभेदों को समाप्त कराके उन्हें एक सर्वमान्य हल तक पहुँचाती। यह अत्यंत 
आश्चर्य का विषय है कि सरकार पंजाब में राष्ट्रीय तत्त्वों की उपेक्षा कर रही है और 


RO We अमन याड 

3. भाषाई विवाद का निराकरण कर पंजाब को एकीकृत रखने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर 
(7894-7978) द्वारा अक्तूबर, 949 को ' सच्चर फॉर्मूला ' प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत हिंदी और पंजाबी 
को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देते हुए पंजाबीभाषी बहुल क्षेत्र के विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी व हिंदी भाषी बहुल 
क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। 
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अराजक शक्तियों को मान्यता प्रदान कर रही है। वास्तव में यह गुंडागर्दी और हिंसा को 
प्रोत्साहन प्रदान करना है। महापंजाब के समर्थकों की राष्ट्रीय भावना और शांतिप्रिय 
प्रवृत्ति को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यदि उनकी उपेक्षा करके उनके पीठ 
पीछे कोई निर्णय ले लिया गया तो राष्ट्र को सुरक्षा तथा एकता बनाए रखने के लिए 
उनके पास वैधानिक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग अपनाने के अतिरिक्त कोई उपाय 
नहीं रहेगा। 

पाञ्चजन्य, फरवरी 73, 7956 

[_] 
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पंजाब के भविष्य के निर्णय के लिए 
गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए* 


दिल्‍ली में दीनदयालजी का प्रेस वक्‍तव्य । 


सकर द्वारा पंजाब के भावी नक्शे पर वार्त्ता करने के निमित्त अकाली-शिष्टमंडल 
को आमंत्रित किए जाने का समाचार अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है । सरकार अकालियों के 
दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करे, इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता, परंतु जिस 
प्रकार वार्त्ता चल रही है, सुझाव रखे जा रहे हैं, फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं तथा स्पष्टीकरण 
माँगे जा रहे हैं, इस सबसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सरकार ग़लत रूप से अकालियों 
को तुष्ट करना चाहती है। यद्यपि समय-समय पर भिन्न-भिन्न फॉर्मूले समाचार-पत्रों में 
आते रहे हैं, पर यह अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता कि सरकार का इरादा क्या है? इससे 
पंजाब की जनता में गंभीर संशय उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जनता को यह आश्वासन 
दिए जाने की आवश्यकता है कि उसकी अवहेलना करके कोई भी निर्णय नहीं किया 
जाएगा । उचित निर्णय लिये जाने तथा इस बात के लिए कि बाद में विभिन्न मत के लोगों 
के बीच किसी प्रकार का दुर्भाव शेष न रहे, यह आवश्यक है कि बजाय इसके कि सरकार 
स्वयं सांप्रदायिक दल के मुक्राबले एक पार्टी बने, सब दृष्टिकोण के लोगों की गोलमेज 
कॉन्फ्रेंस बुलाए। प्रदेश में शांति बनी रहे, इसके लिए ऐसे निर्णय की आवश्यकता है, 
जिस पर अधिकतम मतैक्य हो। ऐसा निर्णय केवल, सब दृष्टिकोण के प्रतिनिधियों से 
गोलमेज कॉन्फ्रेंस द्वारा ही प्राप्त किया जाना संभव हो सकता है। 
--पाज्चजन्य फरवरी 73, 795८6 
[ml 


` * देखें परिशिष्ट 7, पृष्ठ 267 
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विचार-वीथी 


II 


जनसंघ ओर हिंदू महासभा के विलय की वार्त्ता 


त एक वर्ष से भारतीय जनसंघ, रामराज्य परिषद्‌ तथा हिंदू महासभा के एकीकरण 

को बातचीत चल रही है, किंतु अभी तक उनका अंत दिखाई नहीं देता। भारतीय 
जनसंघ प्रारंभ से ही इस मत का रहा है कि किसी ऊपरी लीपा-पोती के बजाय तीनों 
दलों का एकीकरण होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि तीनों 
दलों का विलय कर एक दल का निर्माण किया जाए। हिंदू सभा के लोग बिना समाधान 
कारक कारण दिए ही चाहते थे कि उनकी संस्था का अस्तित्व तो बना ही रहे, किंतु 
उसकी गतिविधियाँ केवल अराजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रहे। इसके कारण कठिन 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, क्योंकि इस अवस्था में नए दल में सम्मिलित होने पर भी 
हिंदू महासभा के सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में सदैव विभेदमूलक भाव काम 
करते और वह डैमोक्लीज की तलवार' की भाँति सदैव दल के सिर पर काल बनकर 
लरकते रहते। इसके कारण उन्हें सुविधा रहती कि जब चाहते वे दल को धमकी दे 
सकते तथा हिंदू महासभा को राजनीतिक क्षेत्र में उतार लेते। यह स्थिति न तो जनसंघ 


he US te AP OO Pe ३... 
१. चौथी शताब्दी ई.पू. में सायरेक्यूस के निरंकुश शासक रहे डायनिसियस द्वितीय का दरबारी डैमोक्लीज़ अकसर 
कहता था कि डायनिसियस सचमुच बहुत भाग्यशाली है। यह सुनकर डायनिसियस ने डैमोक्लीज के सामने 
प्रस्ताव रखा कि तुम एक दिन के लिए हमारी स्थिति में रहकर देखो और मैं तुम्हारी स्थिति में रहता हुँ। 
डैमोकिल्स ने पूरे दिन अपनी नई स्थिति का भरपूर आनंद लिया, लेकिन शाम को जब वह भोजन करने पहुँचा 
तो जैसे ही उसने सुस्वादु व्यंजनों की ओर हाथ बढ़ाया, उसे ठीक अपने सिर पर ही घोड़े के केवल एक बाल से 
बँधी तेजधार तलवार लटकती दिखी । इसके बाद वह तलवार उसे लगातार उसी तरह अपने सिर पर लटकती 
दिखने लगी | वह व्यंजनों का तो कोई आनंद नहीं हो ले पाया, महल का कोई और आयोजन भी उसे आकर्षित 
नहीं कर सका। अंतत: वह रात बीतने से पहले ही अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौटने को उतावला हो उठा। यहाँ 
इस मुहावरे का आशय ऐसी स्थिति से है, जिसमें उपलब्धि के साथ एक आसन्न संकट साफ़ दिखाई देता हो। 
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को और न ही रामराज्य परिषद्‌ को स्वीकार हो सकी । अनेक फॉर्मूले प्रस्तुत किए गए, 
किंतु वे कभी किसी को और कभी किसी को स्वीकार न हो सके । अंत में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्रीगुरुजी से मध्यस्थता कराने की बात सोची गई । 
श्रीगुरुजी तो देश की एकता के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं, अतः इस मामले में 
सहायता करने के लिए वे तुरंत तैयार हो गए और अपने अमूल्य समय के तीन दिन इस 
उलझनपूर्ण समस्या का कोई हल निकालने के लिए लगाए। 


श्रीगुरुजी का प्रस्ताव 

हरिजन-मंदिर-प्रवेश आदि संबंधी जिन विचारों के कारण रामराज्य परिषदू ने 
अपना हाथ खींच लिया और इस प्रकार सोचा जाने लगा कि कोई -न-कोई संतोषजनक 
हल निकल ही आएगा। श्रीगुरुजी ने शायद यह सोचकर कि इतने दिनों से दल के साथ 
संबंध होने के कारण और संपत्ति संबंधी हितों के कारण हिंदू महासभा के लोग संस्था 
का विलय करना नहीं चाहेंगे और यह विचार कर कि नए दल के नाम का प्रचार एवं 
प्रसार मतदाताओं में इतनी जल्दी नहीं हो सकता, दोनों दलों के विलय और नए दल के 
निर्माण के प्रश्‍न को सामने ही नहीं रखा। इसके स्थान पर उन्होने दोनों दलों के नेताओं 
के सामने सुझाव रखा कि एक दल दूसरे को अपना ही स्वरूप घोषित करे और राजनीतिक 
क्षेत्र में भारतीय जनसंघ और सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदू महासभा के नाम से कार्य करने का 
निर्णय करें। यह ऐसा सुझाव था कि जिसके कारण भी दल की भावनाओं को ठेस भी 
नहीं पहुँचती और साथ-साथ काम करने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके 
कारण किसी हिंदू महासभा को भी बल प्राप्त होता है और भारतीय जनसंघ को भी और 
जबकि दोनों दलों के काम मिल-जुलकर होते, विभेदमूलक भावना का प्रश्न ही नहीं 
उठता, क्योंकि सभी दोनों दलों के सदस्य होते। सुझाव दोनों ही दलों के नेताओं द्वारा 
स्वीकार कर लिया गया और यह आशा की जाने लगी कि कुछ दिनों में इसकी अधिकृत 
घोषणा कर दी जाएगी। 


हिंदू महासभा में मतभेद 
हिंदू महासभा के अनुयायी वर्ग ने अपने नेताओं के सामने समस्या उपस्थित कर दी 


है कि वे अपने वचनों को किसी प्रकार कार्यान्वित करें | सुना जाता है कि कार्यकारिणी 
के कुछ अत्यंत प्रभावी सदस्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं। दिल्ली प्रदेश महासभा ने तो यहाँ 
तक प्रस्ताव पारित कर डाला है कि भारतीय जनसंघ से किसी प्रकार की बातचीत न को 
जाए.। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि दिल्ली महासभा ने एक साल को बातचीत 
होने के पश्चात्‌ घोषित किया है कि उसके जनसंघ से मौलिक मतभेद हैं । हिंदू महासभा 
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के नेताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वे अपने अनुयायियों को एक बात पर 
सहमत कैसे करें? उनको सहमत करना मेंढकों को तौलने के समान है। यह भी सुना 
जाता है कि श्री एन.सी.चटर्जी? तथा श्री वी.जी. देशपांडे? ने इस संबंध में श्री विनायक 
दामोदर सावरकर' से भेंट की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में अपना 
प्रभाव काम में लाएँ। नेतृत्व वर्ग को स्थिति मान्य है, किंतु अनुयायी वर्ग उसे अमान्य कर 
रहा है। जब हिंदू महासभा की कार्यकारिणी ने एक बार अपने प्रधान और मंत्री को बातचीत 
करने का अधिकार प्रदान कर दिया तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे आदि से अंत तक 
उन्हें सहयोग प्रदान करें। इसके अतिरिक्त नेताओं को भी चाहिए कि वे ऐसे गंभीर विषय 
के संबंध में किसी प्रकार का वचन देने से पूर्व अपने अनुयायियों से विचार-विमर्श कर 
लें। खैर वे भरसक प्रयास कर रहे हैं और आशा की जा सकती है कि वे कार्यकारिणी तथा 
प्रतिनिधि सभा को आगामी बैठक में इस प्रश्‍न को उपस्थित करेंगे। 


विक्री-कर के मामले में सरकार का अजनताँत्रिक रवैया 

भारत सरकार समय-समय पर कोई-न-कोई अध्यादेश जारी कर दिया करती है। 
संविधान द्वारा प्रदत्त इस असाधारण शक्ति का उपयोग यदि बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण 
जैसे प्रश्नों के संबंध में किया जाए तो उपयुक्त भी माना जा सकता है। किंतु अप्रैल, 
॥95 से 6 सितंबर, 955 तक के काल में राज्य सरकारों द्वारा अंतरराज्य निक्री-कर 
क्रानून बनाकर और लागू करके वसूल किए गए कर को वैधानिक घोषित किया जाना 
किसी के, यहाँ तक कि घोर समर्थकों के, गले के नीचे भी नहीं उतर सकता । 6 सितंबर, 
॥955 का सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल इम्यूनिटी कंपनी के मामले में निर्णय देते हुए 
घोषित किया कि राज्य सरकार द्वारा बिक्री-कर लगाया जाना वैधानिक नहीं है। इस 
निर्णय के पश्चात्‌ राज्य सरकारों का कर्तव्य हो जाता है कि वे वैधानिक रूप में अब तक 
कर रूप में वसूल किए गए समस्त धन को वापस कर दें। किसी भी प्रकार हुआ हो, 
किंतु राष्ट्रपति ने राज्य सरकारों के कृत्य को वैधानिक घोषित कर दिया और लूटे हुए - 
धन को (सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के बाद उसे यही नाम दिया जा सकता है) 
अपने पास रखने की शक्ति उन्हें प्रदान की। 

'बिक्री-कर प्रामाणिक अध्यादेश' के कारण एक आधारभूत प्रश्‍न उपस्थित होता 
है। सरकार द्वारा अध्यादेश की अवहेलना करना क्या नैतिक कार्य है? संविधान में 


2. निर्मलचंद्र चरजी (१895-97) कलकत्ता उच्च न्यायालय के -्यायाधीश। बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष व 
प्रथम लोकसभा सदस्य (952-57) 


3. विष्णु घनश्याम देशपांडे, हिंदू महासभा के महासचिव व गुना लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा के सदस्य थे। 


4. विनायक दामोदर सावरकर (883-966), अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 937 से 942 तक अध्यक्ष 
रहे। 
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संशोधन करने और विंध्य प्रदेश के विधानसभाई सदस्यों की अयोग्यता को समाप्त 
करके सरकार इस प्रकार के कार्य पहले भी कई बार कर चुकी है। इन प्रश्नों का जहाँ 
तक संबंध है, वे या तो राज्य की नीति से संबंधित थे अथवा उनमें कोई तकनीकी त्रुटि 
थी। किंतु प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिक्रो-कर का राज्य के आधारभूत 
सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं। इतना ही नहीं तो वह हमारे संविधान की भावना के 
प्रतिकूल भी है। यह मामला नागरिकों के कर संबंधी दायित्व से संबंधित है। यदि 
सरकार कोई अवैधानिक कर वसूल करती है तो न्यायालय की शरण में जाने के अतिरिक्त 
कोई उपाय नहीं रहता। किंतु यदि किसी की, और वह भी राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय 
की व्यवस्था को अध्यादेश के द्वारा अमान्य कर दिया जाता है तो नागरिक की स्थिति 
बुरी हो जाती है, क्योंकि वे समझ ही नहीं सकते कि कर के संबंध में उनके क्या-क्या 
उत्तरदायित्व हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कल्पना सामने रखकर सरकारें अधिक- 

से-अधिक कर लगाने का विचार करने लगी हैं, किंतु धन के लालच में हम निश्चित 

नियम निर्धारण करने का दायित्व पूर्ण नहीं करते। ध्यान रहे, यह निश्चित नियम ही 


किसी समाज तथा वैधानिक सरकार के आधार होते हैं। 
पाञ्चजन्य, फरवरी 20, 7956 
[] 
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पाक का भारतीय सीमा स्थित 
प्रदेश पर आक्रमण* 


यह लेख ऑर्गनाइजर में 27 फरवरी, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


च्चाः स्थित भारतीय सेना की टुकड़ी पर पाकिस्तानी सेना के आकस्मिक एवं सुदृढ 
आक्रमण को एक बर्बर राष्ट्र का सीमोल्लंघन मात्र समझकर नहीं टाला जा 
सकता। पाकिस्तान हमारे राष्ट्र के अंगभूत प्रदेश को बलपूर्वक हथिया लेना चाहता था। 
इस सैनिक कार्रवाई के पूर्व पाकिस्तान ने उक्त प्रदेश के निवासियों से भारत सरकार को 
कर अदा न करने की बात कहकर विद्रोह करवाने की चेष्टा भी की थी। परंतु चाड 
स्थित भारतीयों के हृदय में विद्यमान राष्ट्रभक्ति की भावना को डिगाने में स्वयं को 
असमर्थ पाकर पाकिस्तान ने पाशविक शक्ति के बल पर अपने नापाक मंसूबों को पूरा 
करने का प्रयास किया। 
भारत सरकार की घोषणा के अनुसार वह भारतीय सीमा स्थित प्रदेशों की रक्षा के 
लिए सभी साधनों का प्रयोग करेगी। हमारी सेनाओं ने आक्रमणकारियों को खदेड़कर 
पीछे हटा भी दिया है। परंतु इस स्थिति के लिए भारत सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की 
आलोचना किए बिना नहीं रहा जाता। क्योंकि भारत सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के 
कारण ही पाकिस्तानी सेनाओं को भारत की सीमा पर आक्रमण करने का और दो-चार 
दिन बने रहने का साहस हो सका। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि भारत सरकार को 
*देखें परिशिष्ट ।, पृष्ठ 267 । 
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यह पहले ज्ञात हो चुका था कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में प्रविष्ट होने की 
ओर सीमा से चाडवेट तक पगडंडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं । इतना ही नहीं तो उक्त 
घटना के घटित होने के चार दिन बाद तक दिल्ली स्थित भारत सरकार विस्तृत सूचना 
प्राप्ति का इंतज़ार करती रही। इस समय प्रश्न यह उठता है, क्या हमारे बेतार के तार 
केवल शोरूम की शोभा बढ़ाने के लिए ही हैं? इस अवसर पर यह भी नहीं भूला जा 
सकता कि कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर अनावश्यक रूप से अमृतसर में अनेक 
चलते-फिरते बेतारों तथा संवादवाहकों का उपयोग किया गया था। वहाँ उनका कार्य 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन की सूचना प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ नहीं था। 
यह दुर्घटना इस बात की प्रतीक है कि पाकिस्तान सरकार अशांति और अव्यवस्था 
उत्पन्न करने पर उतारू है। भारत सरकार के विरोध पर जिस प्रकार उसने चाडवेट पर 
अपना अधिकार प्रकट किया है, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उक्त घटना कुछ 
सैनिकों की शरारत मात्र न होकर सरकारी स्तर पर रची गई पूर्व नियोजित योजना थी। 
इससे पता चलता है कि अमरीका से प्राप्त शक्ति को वह भारत के साथ आज़माना 
चाहती है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि राष्ट्रपति ने संसद्‌ के चालू अधिवेशन के 
उद्घाटन भाषण में सुरक्षा साधनों का उल्लेख तक नहीं किया। एकाध सदस्यों को ' 
छोड़कर अन्य किसी संसद्‌ सदस्य ने इस आवश्यक एवं गंभीर विषय की ओर ध्यान भी 
नहीं दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि हम प्रांतीय सीमा निर्धारण जैसे आंतरिक 
झगड़ों में इतने उलझ गए हैं कि देश को सीमा पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं की ओर 
से ही बेखबर हो गए हैं । अतएव देश में इस नारे को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है 
कि देश में राष्ट्रीय भावना का निर्माण हो, देशवासियों मे सैनिकवृत्ति का निर्माण हो। 


श्री मोरारजी का भ्रामक आरोप, बंबर्ड पर राष्ट्रपति शासन हो 

बंबई जैसे महत्त्वपूर्ण नगर के संबंध में सरकारी निर्णय की प्रतिक्रिया से उत्पन्न 
हुई परिस्थिति से प्रत्येक देशवासी का मस्तक लज्जा से झुक जाता है। इस संबंध में दो 
मत नहीं हो सकते कि लूटमार और हिंसा की ये घटनाएँ निंदनीय हैं, परंतु इस संबंध में 
पर्याप्त मतभेद है कि इस स्थिति की छानबीन की जाए अथवा नहीं । श्री एन.वी.गाडगिल' 
ने इन दंगों के संबंध में अदालती जाँच की माँग की है, जबकि श्री अशोक मेहता” ने 
इसका विरोध करते हुए कहा है कि इस प्रकार की जाँचों से पुराने घाव ही हरे होंगे। 


१. नरहर विष्णु गाडगिल (896-966) केंद्रीय लोक निर्माण, वाणिज्य व खनन मंत्री (947-52) तथा कांग्रेस 


कार्यसमिति के सदस्य (952-55) थे। 
2. अशोक मेहता (9-7984), A70९ के संस्थापकों में से एक थे। मेहता पहली, दूसरी और चौथी लोकसभा 


के सदस्य रहे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


36 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय (खंड चार) 


परंतु जबकि बंबई के मुख्यमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई का कथन? है कि ये दंगे 
सरकार को उलट देने के लिए रचे गए महान्‌ षड्यंत्र के अंग थे, इस जाँच की उपेक्षा 
कैसे की जा सकती है? यह एक गंभीर आरोप है कि किसी भी दल के व्यक्तियों द्वारा 
'की गई इस प्रकार की कुचेष्टा सहन नहीं की जा सकती। परंतु समझदार भारतीयों को 
श्री मोरारजी देसाई का कथन, इधर-उधर की चर्चा के अनुसार तब तक स्वीकार नहीं 
हो सकता, जब तक कि वे अपने आरोपों की यथार्थता को किसी न्यायालयी जाँच के 
द्वारा प्रामाणिक सिद्ध नहीं कर देते। किंतु श्री मोरारजी देसाई का वक्तव्य, जो केवल 
प्रचार ही हो सकता है, के अनुरूप किसी भी ऐसे दल ने, जिसने संयुक्त महाराष्ट्र 
आंदोलन* में भाग लिया हो, अराष्ट्रीय एवं अराजक साधनों का सहारा नहीं लिया। 
वास्तव में हमें अत्यंत खेद है कि केंद्रीय शासन के निर्णय के प्रति जनता के अत्यंत 
असंतोषपूर्ण रुख़ ने बंबई और महाराष्ट्र में निवास करने वाले गुजरातियों के प्रति विद्वेष 
का रूप धारण कर लिया। यदि कुछ लोग जाँच की माँग नहीं करते तो इसका अभिप्राय 
यह नहीं, कि वे श्री मोरारजी देसाई के उस व्यवहार को ठीक मानते हैं, जो उन्होंने 
दुर्घटनाओं के काल में और उनके बाद प्रदर्शित किया । बंबई में अंधाधुंध पुलिस शक्ति 
का प्रयोग हुआ और उसके कारण जो जन-हानि हुई, उसको किसी भी प्रकार से उचित 
नहीं ठहराया जा सकता। हमारी आकांक्षा है कि तनाव का वातावरण शांत हो तथा 
महाराष्ट्रीय तथा गुजराती पूर्ववत्‌ भाई-भाई के समान रहें--फिर राज्यों की सीमाएँ कुछ 
भी क्यों न निर्धारित हों। किंतु यह उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकेगा, यदि श्री 
मोरारजी जैसे व्यक्ति घृणा का राग अलापते रहेंगे? उन्होंने पुन: एक भारी भूल की है। 
यह बात निःसंकोच रूप से कही जा सकती है कि दुर्घटनाओं का कारण श्री मोरारजी 
कौ अनीतिमत्ता और अकुशलता रही है। वर्तमान परिस्थितियों में यह उपयुक्त दिखाई 
देता है कि जब तक पश्चिमांचल के निर्माणार्थ प्रांतो को निश्चित रूप नहीं प्रदान किया 
जाता, तब तक के लिए बंबई का शासन राष्ट्रपति द्वारा सँभाल लिया जाना चाहिए। 


--पाउचजन्य, मार्च 5, 7956 
[] 


3. मोरारजी देसाई (896-995), 952-956 तक बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। इनके ही शासनकाल में भाषाई 
आधार पर बंबई महाप्रांत के पुनर्गठन की माँग उठी और वामदलों व संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने एक बड़ा 
आंदोलन छेड़ दिया। उस समय इन्होंने बंबई के महाराष्ट्र प्रांत में विलय का विरोध करते हुए इसे अलग संघ 
राज्य क्षेत्र बनाने की बात उठाई। ' फ्लोरा फाउंटेन' पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश इन्होंने ही 

दिया था, जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 

4. स्वतंत्रता के बाद द्विभाषी बंबई राज्य से मराठीभाषी क्षेत्रों को लेकर एक अलग राज्य निर्माण की माँग के साथ 
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ । इसी क्रम में 955 में ' संयुक्त महाराष्ट्र समिति' की नींव रखी गई, जिसने 
मराठी राज्य व बंबई को इसकी राजधानी बनाए जाने को लेकर हिंसक आंदोलन 'किए। अंतत: मई, 960 को 
महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। 
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देश में हुई अशांति के लिए कांग्रेस 
तथा केंद्रीय शासन उत्तरदायी 


राज्य पुनर्गठन की समस्या पर बंबई जनसंघ कार्यकर्ताओं 
के समक्ष दीनदयालजी का भराषण। 


आए के समक्ष जनसंघ द्वारा एकात्मक शासन की माँग की गई थी। इसी के साथ 
राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में कुछ सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए थे। उसमें एक 
सिद्धांत यह भी था कि एक भाषाभाषी क्षेत्र दो हिस्से में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, 
परंतु आयोग ने विदर्भ (मराठी भाषाभाषी) रहित द्विभाषी बंबई राज्य (महाराष्ट्र-गुजरात) 
की सिफारिश की ।' यह उसकी भूल थी। हमने साधारणतः आयोग के प्रतिवेदन का स्वागत 
ही किया | कई महानुभावों ने तो यहाँ तक कहा कि यह प्रतिवेदन तो मोटे तौर पर जनसंघ 
की सिफ़ारिश के अनुसार ही तैयार किया गया है। 
देश में हुए उपद्रवों से एकात्मक-शासन ' की माँग बढती जा रही है। यह झगड़ों 
से पलायनवाद की नीति है। हमने पूर्व से ही इस माँग पर क्रियात्मक विचार करते हुए 
देश का रचनात्मक चित्र अपने समक्ष रखा था। हाल ही में हमने एक प्रस्ताव द्वारा शासन 
से माँग की कि “संघ राज्य' एवं ' राज्य' के स्थान पर क्रमश: ' केंद्रीय शासन' और ' प्रदेश ' 
का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह एकात्मक शासन की ओर एक क़दम होगा। साथ ही 
इनके प्रयोग से कुछ समस्याओं का भी निराकरण हो जाएगा। 
“राज्य पुनर्गठन” के नाम पर सभी झगडे कृत्रिम रूप में खड़े किए गए हैं। प्रत्येक 
. 0 अक्टूबर, 955 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में द्विभाषी 
बंबई प्रांत को बंबई व विदर्भ राज्य में बाँटने की बात कही थी। इसमें बंबई प्रांत को पुन: दो विभागों (गुजरात 
और महाराष्ट्र) में बाँटने की अनुशंसा की गई थी। 
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भाषा-भाषी देश के प्रत्येक हिस्से में निवास करता है । भाषावार सिद्धांत को स्वीकृत करना 
बहुत बड़ी भूल होगी । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो कि दूसरी भाषाओं का विरोध 
करे। सभी भाषाओं का विकास भी होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षण और बहुत सा प्रशासकीय 
कार्य भी अपनी-अपनी मातृभाषा में ही होना चाहिए। मातृभाषा का अपना एक महत्त्व 
है और व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। इसके साथ ही हमारी राष्ट्रभाषा 
हिंदी का भी प्रचार एवं प्रसार होना आवश्यक है। 
भारतीय जनसंघ ने अपने समक्ष एकात्मक शासन का सिद्धांत एवं आदर्श रखा है। 
परंतु इस सिद्धांत को अमान्य करने पर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम कोई अन्य 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस समय की परिस्थिति देखकर देशहित का विचार कर समस्या का 
समाधान करें। 
देश में हुई अशांति के लिए कांग्रेस और केंद्रीय शासन उत्तरदायी है। कारण कि 
कांग्रेस और शासन ने राज्य पुनर्गठन संबंधी निर्णय अपने दलहित को विचार में रखते 
हुए किए हैं। ऐसे प्रश्‍न पर उन्हें गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए था। क्या कांग्रेस को 
प्रत्येक प्रदेश में सुदृढ बनाने के लिए हर पाँचवें वर्ष राज्य पुनर्गठन होगा? कांग्रेस से 
त्रुटि हुई है, अतः उसे साहस के साथ अपनी त्रुटि को सुधार लेना चाहिए। 
बंबई को केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत रखने की घोषणा की पृष्ठभूमि का कोई आधार 
नहीं है और न ही ऐसा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिश ही है। इस घोषणा से ऐसा 
प्रतीत होता है कि हमारे नेताओं के सामने देश का नवशा ही नहीं है । यदि विभिन्न भाषा 
के आधार पर प्रांतों के निर्माण का सिद्धांत बंबई की पृष्ठभूमि में है तो अन्य स्थानों पर 
वहाँ की जनता दूसरे भाषा-भाषियों को आने ही नहीं देगी। 
शायद उस स्थान को भी केंद्र के अधीन कर लेना पड़ेगा। सरकार के इस अदूरदर्शी 
हे ने अमहाराष्ट्रियों को बता दिया कि वे महाराष्ट्रियों के साथ स्नेहपूर्वक नहीं रह 
सकते। 
यह निर्णय हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस प्रश्न का सीधा रूप हो सकता है 
महाराष्ट्र और गुजरात प्रांतों का निर्माण। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच कोई झगड़ा नहीं 
हो सकता। 
हमने सर्वप्रथम देश में पाँच अंचलों का प्रस्ताव रखा था। तदनुसार अगर पश्चिम 
प्रदेश का निर्माण किया जाता है तो निश्चित ही स्वागत योग्य है। आज कांग्रेस भी इस 
योजना का स्वागत कर रही है। यदि पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होता तो ऐसी परिस्थिति 
में दो प्रदेश बना दिए जाने चाहिए। 
--पाज्वजन्य, मार्च 5, 7956 
DO 
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भारत-पश्चिम समस्या की प्रकृति 


भाः त में ब्रिटिश उच्चायुक्त के अनुसार ब्रिटिश विदेश सचिव श्री सेल्विन लॉयड' 
की भारत यात्रा से, निर्णायक मोड़ पर पहुँचे भारत-ब्रिटिश संबंधों पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा, इसकी भविष्यवाणी करना निरापद नहीं है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने भी 
विशेष आशावादिता का परिचय न देते हुए कहा कि ' भारत-ब्रिटिश संबंध अत्यधिक 
सबल, अच्छे और पारस्परिक समझ-बूझ के हैं।' उन्होंने स्वीकार किया कि विदेश नीति 
पर दोनों देशों के मध्य पर्याप्त मतभेद हैं, परंतु साथ ही कहा कि “मतभेदों को खुलकर 
प्रगट किया गया और उन पर स्पष्टवादिता के साथ चर्चा हुई। कोई भी एक-दूसरे को 
अपने मत से सहमत करवाने और उसका समर्थन पाने में असमर्थ रहा।' निश्चित रूप से 
उनकी. इस यात्रा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा सिवाय इसके कि इस यात्रा से भारत 
विषयक पश्चिमी दृष्टिकोण को व्यापक प्रचार मिला। 
ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति स्थापना के, समान लक्ष्य के होते हुए भी भारत और 
पश्चिमी दुनिया के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है। ' सर्वप्रथम, ब्रिटेन शक्ति इसलिए 
चाहता है, ताकि गत युद्धजन्य थकान से मुक्त हो सके तथा अपने विकास के लिए 
संसाधन जुटा सके और जिन आश्रित प्रदेशों की जिम्मेदारी अभी भौ उस पर है, वहाँ 
सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना में सहायक परिस्थितियाँ पैदा कर सके | 
हम भारतीय शांति को इस दृष्टि से नहीं देखते। हम जानते हैं कि हमें अपनी अविकसित 
अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शांति चाहिए। वर्तमान में इसकी सामयिक जरूरत के 
साथ-साथ, शांति हमारे लिए अपने आप में एक लक्ष्य है। यह हमारे लिए दम लेने का 
अवसर मात्र नहीं है, जिसमें हम किसी और विनाशकारी युद्ध की तैयारी में लीन रहें। 


ssn Soi FNS 
4. जॉन सेल्विन ब्रुक लॉयड (904-978) ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 955 से 960 
तक विदेश सचिव के रूप में कार्य किया था । 
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पंडित नेहरू के अनुसार शांति का स्थायी महत्त्व है और किसी ऐसी स्थिति की कल्पना 
नहीं की जा सकती, जिसमें युद्ध को महिमामंडित किया जाए। 
दृष्टिकोण में इस अंतर के कारण ही शांति बनाए रखने के साधनों पर भी मतभेद 
है। अंग्रेज-अमरीकी गुट का और संभवत: सोवियत रूसी गुट का भी यह मानना है कि 
शांति समुचित शक्ति-संतुलन से ही सुरक्षित रह सकती है । उनका मानना है कि यू.एन.ओ. 
की उपस्थिति भावी आक्रमणों के विरुद्ध पर्याप्त जमानत नहीं है । सोवियत गुट यू.एन.ओ. 
में पश्चिमी शक्तियों के संख्याबल से चिंतित है, जबकि दूसरा गुट साम्यवादियों द्वारा 
सभी देशों में चलाई जा रही विघटनात्मक कार्यवाइयों से चिंतित है, जिनको अर्ध विकसित 
और औपनिवेशिक देशों में समर्थन मिल रहा है । सैनिक समझौतों का औचित्य स्थापित 
करते हुए लॉयड महोदय कहते हैं, '* इन्हें इस तरह गढ़ा गया है, ताकि स्वतंत्र राष्ट्रों को 
सुरक्षित और स्थायी वातावरण मिले, जिसमें वे अपने को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि 
से विकसित करने के लिए स्वतंत्र अनुभव करें। इन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि 
सदस्य देशों को आक्रमणों की आशंका, घुसपैठ और तोड़-फोड़ से मुक्ति मिल सके ।'' 
वह (लॉयड महोदय) भूल जाते हैं कि इस प्रकार के समझौते भले ही सदस्य 
राष्ट्रों की जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने में सक्षम हों, परंतु साथ ही वे विशेष रूप 
से ऐसे देशों में असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं, जिनके गुटों से संबद्ध राष्ट्रों से 
विवाद चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे गुट की ओर 
खिंचते हैं । इस प्रकार शांति के नाम पर पूरा संसार युद्ध की तैयारी में लीन दो गुटों में बँट 
रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता से हमारे देश में 
तनाव बढ़ता है, जबकि अमरीका और ब्रिटेन भारत को बार-बार आश्वस्त करते हैं कि 
पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं होगा। 
भारत अपनी सुरक्षा के प्रति विश्‍वस्त नहीं हो पाता। यदि शांति स्थापना में हमारी अडिग 
आस्था नहीं होती तो हम भी या तो रूसी गुट का हिस्सा बन चुके होते या फिर अपनी 
सारी विकास योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर पाकिस्तान के साथ शस्त्रों की होड़ में 
लग गए होते। युद्ध को सामरिक चालों से नहीं, शांति में दृढ आस्था और भरोसे से ही 
रोका जा सकता है। 
एस.ई.ए.टी.ओ. के आगामी अधिवेशन में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। 
श्रीमान लॉयड ने कहा है कि संबद्ध पक्ष, द्विपक्षीय वार्त्ता से इसका समाधान खोजें । परंतु 
उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह समस्या एस.ई.ए.टी.ओ.? समझौते के कार्यक्षेत्र 


2. मार्च, 956 में सीटो (३०॥॥॥८३५( ७ Treaty Organizati०7) देशों का शिखर सम्मलेन कराची (पाकिस्तान) 


में हुआ था, जिसमें कुल 8 देश (अमरीका, फ्रांस , ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीस, थाईलैंड और 
पाकिस्तान) सम्मिलित हुए थे। 
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में आती है अथवा नहीं । यह संभव है कि अभी तो इस मुद्‌दे को एस.ई.ए.टी.ओ. के 
कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए, परंतु कालांतर में वह इसे विचारार्थ स्वीकार कर ऐसा 
निर्णय करें, जो भारत के हितों के विरुद्ध हो। यदि सचमुच ये गठबंधन आक्रमणों को 
रोकने के लिए है और मानते हैं कि गुटों की बढ़ी सैन्य क्षमता का प्रयोग किसी देश पर 
आक्रमण के लिए नहीं किया जाएगा तो एस.ई.ए.टी.ओ. में शामिल शक्तियों को सुनिश्चित 
करना चाहिए कि पाकिस्तान, कश्मीर को खाली करे। यू.एन.ओ. के आयोग ने स्वीकार 
किया है कि कश्मीर में पाकिस्तान आक्रांता है। उसंका कश्मीर के एक-तिहाई भाग पर 
अधिकार बनाए रखना एक आक्रामक कार्रवाई है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस 
गुट में शांति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण शामिल नहीं हुआ, क्योंकि आक्रांता की ऐसी 
आस्था होती ही नहीं, न ही वह अमरीका और ब्रिटेन पर कृपा करने के लिए इसमें 
शामिल हुआ है, बल्कि वह तो शरारत करने और अपनी आक्रामक क्षमता बढ़ाने के 
लिए इस गुट का हिस्सा बना है। 

यदि अमरीकी सहायता न मिलती तो पाकिस्तान कश्मीर ही नहीं बल्कि दोनों देशों 
के बीच विद्यमान अन्य विवादस्पद मुद्दों पर भी भारत से समझौता कर चुका होता | यदि 
अमरीका और ब्रिटेन साहस जुटाकर पाकिस्तान को आक्रमण समाप्त करने की सलाह दे 
सकें, तब उनके शब्दों की अपेक्षा उनके कार्यो से भारत अधिक आश्वस्त होगा। 


प्रबंधन समितियाँ क्या करेंगी? 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे में यह प्रस्तावित है कि प्रबंधकों और श्रमिकों 
में साहचर्य हो और इसकी पूर्ति के लिए योजना आयोग के श्रमिक खंड ने यह प्रस्तावित 
किया कि प्रबंधन समितियाँ बनाई जाएँ, जिनमें संबंधित उद्योगों के श्रमिक प्रतिनिधियों 
को स्थान दिया जाए। इसे भारतीय जनसंघ द्वारा प्रतिपादित ' संयुक्त प्रबंधन और स्वामित्व ' 
के सिद्धांत की स्वीकृति माना जा सकता है । परंतु गंभीरता से विचार करने पर प्रतीत होता 
है कि सरकार केवल दिखावा चाहती है, सचमुच ऐसा नहीं चाहती । यह प्रबंधन समितियाँ 
भी वर्तमान क्रानूनों के अधीन बनी “कार्य समितियों' से भिन्न न होंगी । हम जानते हैं कि 
“कार्य समितियाँ' सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहीं और जहाँ उनसे परामर्श किया जाना 
चाहिए, वहाँ भी उनकी उपेक्षा होती है। इन प्रबंधन समितियों की हालत भी वर्तमान 
' कार्य समितियों ' से भिन्न न होगी। मैसूर के मुख्यमंत्री श्री के. हनुमनतैया* ने स्पष्ट किया 
है कि इन प्रबंधन समितियों में “उचित और सुयोग्य” श्रमिकों को रखा जाए। श्रमिकों को 
योग्यता की कसौटी क्या होगी और इसे कौन निर्धारित करेगा? यदि यह काम मालिकों 
पर छोड़ दिया जाए तो वे मनमर्जी करेंगे और उनके निर्णय मजदूरों के पक्ष में रहने की 
3. केगल हनुमनतैया (7908-7980), मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) के दूसरे मुख्यमंत्री (952-56) थे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


42 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


संभावना नहीं है। इन प्रबंधन समितियों की शक्तियों और कार्यक्षेत्र का निर्धारण अभी 
नहीं हुआ है। क्या सरकार निदेशक मंडल और प्रबंधन समिति जैसी दो अलग-अलग 
संस्थाओं की कल्पना कर रही है, जो संसद्‌ के दो सदनों को तरह अलग-अलग चर्चाएँ 
करके निर्णय लें? इससे न केवल संयुक्त-स्वामित्व का वैचारिक आधार खंडित होगा 
बल्कि श्रमिक शांति भी प्राप्त न होगी, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं को सफलता के लिए 
सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। प्रबंधन समितियाँ वास्तविक शक्तियाँ पाने के लिए 
निरंतर संघर्ष करेंगी और निदेशक मंडल उन्हें वंचित रखने का भरसक प्रयास करेंगे। 
सत्ताविहीन पद मनुष्य के मनोविज्ञान और कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे 
उनकी शांति भंग होगी, जिससे अनेक समस्याएँ जन्म लेंगी। 
हम चाहेंगे कि इन प्रबंधन समितियों के गठन की जगह श्रमिकों के प्रतिनिधियों 
को निदेशक मंडल में ही स्थान दिया जाए। इससे कर्मचारी को मालिक के बराबर का 
स्तर प्राप्त होगा। इंदौर की मालवा टेक्सटाइल मिल ने इस दिशा में पहल की है। कहा 
जा रहा है कि इस मिल के निदेशक मंडल में स्थान दिया गया है । श्रमिक प्रतिनिधियों 
की संख्या कितनी हो, इस पर मतभेद हो सकता है, परंतु यह ठीक दिशा में उठाया गया 
उचित क़दम है। 
--ऑर्गनाइज़र, मार्च 72, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
OD 
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तत्त्वलीन विभूति 


यह लेख ऑर्गनाइजर में 26 मार्च, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते नहीं, श्री माधवराव गोलवलकर के नाते श्रीगुरुजी 
के व्यक्तित्व के प्रति मुझे श्रद्धा है'', एक बार एक संघ विरोधी सज्जन ने कहा था। इसी 
प्रकार एक समय 7948 का था, जबकि बड़े-बड़े कहते थे, “ संघ और संघ के स्वयंसेवक 
तो अच्छे हैं, किंतु उनके नेता उन्हें गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं।'! 

उक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों की भावनाओं में अंतर हो सकता है किंतु दोनों की 
विचारभूमि एक ही है। अर्थात्‌ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक तथा श्री माधवराव 
गोलवलकर दो व्यक्त हैं। मेरे अनुसार ऐसे सज्जन न तो संघ को समझ पाए हैं और न 
श्रीगुरुजी को। 


महानता का रहस्य 

जब मैं कहता हूँ कि संघ के सरसंघचालकत्व से पृथक्‌ श्रीगुरुजी का व्यक्तित्व 
कुछ भी नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं कि उनमें महान्‌ विभूतिमत्ता का अभाव है। 
सरसंघचालक बनने पर उन्होंने कहा था, ““यह तो विक्रमादित्य का आसन है। इस पर 
बैठकर गड़रिए का पुत्र भी न्याय करेगा।'” विनयवश उन्होंने अपनी तुलना गड़रिए के 
लड़के से की, किंतु कोई यह समझने की भूल नहीं कर सकता कि उनकी अप्रतिम 
महत्ता सिंहासन के कारण न होकर उनके स्वविक्रम के कारण है। हाँ, उन्होंने अपने 
संपूर्ण सामर्थ्य एवं विक्रम को संघ के साथ एकाकार कर दिया है। यही है उनके जीवन 
का लक्ष्य और उनकी महानता का रहस्य। 
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सन्‌ 938 के शारीरिक शिक्षण शिविर में आद्य सरसंघचालक परम पूज्य डॉ. 
हेडगेवार की सेवा में श्रद्धानिधि भेंट की जाने वाली थी। प्रत्येक ने अपनी श्रद्धा के 
अनुसार निधि में कुछ-न-कुछ दिया, किंतु यह किसी को ज्ञात न हो सका कि किसने 
क्या दिया है। एक स्वयंसेवक ने अन्य कुछ न देते हुए श्रद्धास्वरूप घड़ी की स्वर्णचेन 
डॉक्टरजी को सेवा में भेंट की। बस चेन भेंट करने वाला स्वयंसेवक हमारी प्रशंसा का 
पात्र तथा उन दिनों का हीरो बन गया। सर्वाधिकारी के नाते समारोप भाषण करते हुए 
श्रीगुरुजी ने उक्त चेन का उल्लेख किया और कहा, ''मैं मानता हूँ, चेन भेंट करने वाले 
स्वयंसेवक के अंतर में डॉक्टरजी के प्रति अत्यंत प्रेम, श्रद्धा एवं आदर है, किंतु वह 
अभी पूरा स्वयंसेवक नहीं। उसमें कहीं-न-कहीं अहं छिपा हुआ है। जो निधि दी गई 
है, उसमें किसी का व्यक्तित्व पृथक्‌ नहीं। उस निधि में साथ न देते हुए अलग से देने 
की वृत्ति के मूल में स्वव्यक्तित्व पृथकता और अहंकार का भाव छिपा है।'' श्रीगुरुजी 
के ये शब्द सुनकर हम लोगों को एकदम भारी धक्का लगा, किंतु संघ का स्वयंसेवक 
बनने के लिए निज व्यक्तित्व को संघ में कितना विलीन करना पड़ता है, इसका एक 
ऐसा पाठ मिला, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 


आत्मप्रेरणा 


अपने संपूर्ण जीवन को संघ के साथ एकरूप करने का यदि कहीं आदर्श मिल 
सकता है तो वह परम पूजनीय श्रीगुरुजी के जीवन में। किसी ध्येय तथा कार्य के साथ 
तादात्म्य सरल नहीं और विशेषकर उस व्यक्ति के लिए, जो उस संस्था का सर्वप्रमुख 
नेता हो। यदि किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष आ जाए 
या दिशा का संभ्रम उपस्थित हो जाए तो वह समष्टि की भावनाओं, इच्छाओं और 
अकांक्षाओं के प्रतीक अपने नेता की आशा को सर्वमान्य करके चल सकता है, उसका 
मार्ग सरल है। किंतु जिस व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण कार्य के नेतृत्व की जिम्मेदारी हो, वह 
अपनी अंतरात्मा को छोड़कर और किससे प्रेरणा ले सकता है? जनतंत्र की प्रचलित 
पद्धतियाँ वहाँ निरुपयोगी सिद्ध होंगी । उनसे समष्टि की भावना और उसके हिताहित का 
पता नहीं चलता। सत्य न तो अनेक सत्यों अथवा सत्यों का औसत है और न उनका 
योग, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही तो संपूर्ण समष्टि नहीं। वह तो समष्टि का एक 
बिंदुमात्र है । उन्हें तो संपूर्ण समाज का विचार करना होता है। 


संघ के साथ तादात्म्य 


परम पूज्य गुरुजी ने सदैव समष्टि का हित अपने सम्मुख रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ का संचालन किया है। कई बार वे लोग या तो उन्हें समझ नहीं पाते अथवा समष्टि 
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हित की अपेक्षा किसी छोटे हित को सम्मुख रखकर संघ की गतिविधि का संचालन 
चाहते हैं, वे श्रीगुरुजी की दृढता और अपने सिद्धांतों के प्रति उनका आग्रह देखकर उन्हें 
अधिनायकवादी कह देते हैं । किंतु वे इस मनोवृत्ति से कोसों दूर हैं। उनका अपना मत 
कुछ नहीं। संघ का मत ही उनका मत है और उनका मत ही संघ का मत होता है, 
क्योंकि उन्होंने पूर्ण तादात्म्य का अनुभव किया है। 


सबके प्रति आत्मीयता 

ऐसे अनेक अवसर आए हैं, जब व्यक्ति और संस्था की प्रतिष्ठा की चिंता न करते 
हुए उन्होंने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि महत्त्व दिया है। सन्‌ ॥948 में जब राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध' लगा, उस समय यदि वे चाहते तो शासन कौ खुली अवज्ञा 
करके अपनी शक्ति का परिचय दे सकते थे, किंतु उन्होंने संघ के कार्य का विसर्जन 
करके अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। प्रतिबंध उठाने के पश्चात्‌ स्थान-स्थान पर 
उनका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली में रामलीला मैदान पर जो सभा हुई, उसका आदि 
और अंत नहीं दिखता था। बड़े-से-बड़े संत के अहंकार को जगा देने के लिए भी वह 
दृश्य पर्याप्त था। जब गुरुजी बोलने को खड़े हुए, उन्होंने कहा, '' यदि अपना दाँत जीभ 
काट ले तो मुक्का मारकर अपना दाँत तो तोड़ा नहीं जाता।'' लोग चकित रह गए। 
उन्होंने आशा की थी कि गुरुजी सरकार के अत्याचारों और अन्याय की निंदा करते हुए 
उसे ख़ूब खरी-खोटी सुनाएँगे। किंतु उस महापुरुष की गहराई को वे नाप नहीं पाए। 
वहाँ तो सबके लिए आत्मीयता ही आत्मीयता है। 


मैं नहीं, तू डी 

यह आत्मीयता की उनकी महानता और उनके प्रति व्यापक श्रद्धा का कारण है। 
और उनकी महानता इसी में है कि वे इस आत्मीयता को लेकर चल सके हैं। गत वर्ष 
* धर्मयुग' साप्ताहिक ने भारत के अनेक महापुरुषों के जीवन के ध्येय वाक्य छापे थे। 
परम पूज्य गुरुजी का ध्येय वाक्य सबसे छोटा किंतु सार्थक था, “मैं नहीं, तू ही।'' इन 
चार शब्दों में श्रीगुरुजी का संपूर्ण जीवन समाया हुआ है | यह तू. कौन? संघ, समाज, 


न कम 

7. 30 जनवरी, 948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद फरवरी को श्रीगुरुजी को गिरफ्तार किया गया। 4 
"फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नेहरू सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। श्रीगुरुजी ने इसके बाद संघ को 
विसर्जित कर दिया। नौ महीने बाद 6 अक्तूबर को श्रीगुरुजी की रिहाई हुई। 73 नवंबर को श्रीगुरुजी को पुनः 
गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू सरकार के अवैधानिक रवैये के विरुद्ध संघ द्वारा 9 दिसंबर को सत्याग्रह की 
शुरुआत हुई। 22 जनवरी, 949 को हस्तक्षेपों के बाद सत्याग्रह का समापन कर दिया गयां। अंततः ॥2 जुलाई, 
4949 को सरकार द्वारा संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। अगले ही दिन श्रीगुरूजी को भी रिहा कर दिया गया। 
इस प्रकार 4 फरवरी, 948 से 2 जुलाई, 949 तक संघ पर 527 दिनों का प्रतिबंध रहा॥ 
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ईश्वर। वे तीनों का संघ से विरोध नहीं, विसंगति नहीं । 'एकै साधे सब सधें' के अनुसार 
वे संघ की साधना करके सबकी साधना में लगे हुए हैं और उनका जीवन ही साधना बन 
गया है। 


अचूक दृष्टि 

एक बार हम लोग समाचार-पत्र पढ़ रहे थे। आदि से अंत तक क़रीब-क़रीब 
सभी पत्र पढ़ डाले। इतने में परम पूज्य गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया और सहज भाव 
से पत्र उठाकर इधर-उधर निगाह डाली । सुर्खियाँ देखीं, पन्ने उलटे और पत्र रख दिया। 
बातचीत शुरू हो गई। उसके दौरान संघ संबंधी एक समाचार, जो उसी पत्र में छपा था, 
का जिक्र आ गया। 

“परंतु वह समाचार है कहाँ?'' मैंने पूछा। 

“इसी अख़बार में तो है।'' परम पूज्य गुरुजी ने कहा। 

मैंने पूरा अख़बार पढ़ा था, मुझे वह समाचार कहीं नहीं दिखाई दिया। अख़बार 
लेकर फिर पन्ने उलटे, पर संघ का वहाँ कहीं नाम भी नहीं मिला। गुरुजी ने मेरी हैरानी 
देखकर अख़बार हाथ में लिया और बताया, ''यह है, वह समाचार।'' बाजार भावों के 
पन्ने पर एक ओर छोटा सा समाचार छपा था। 'कहाँ छाप दिया है। हम लोग क्या 
व्यापारी हैं, जो इस पन्ने पर निगाह जाती ', मैंने मन-ही-मन सोचा। दूसरे ही क्षण विचार 
आया, ' परम पूज्य गुरुजी भी तो व्यापारी नहीं, कोसों दूर हैं-मोल-तौल और भाव- 
ताव से। उनकी निगाह कैसे गई? और फिर अख़बार कोई मेरी तरह प्रारंभ से अंत तक 
पूरा पढ़ा भी नहीं था। सुर्खियाँ ही इतनी थीं कि जितनी देर वह पत्र उनके हाथ में रहा, 
पूरी नहीं पढ़ी जा सकती थीं।'' मैंने अपनी शंका रखी भी नहीं, पर शायद वे समझ गए। 
उन्होंने सहज ही कहा, '' भीड़ में भी माँ को अपना बच्चा दिख जाता है, कोलाहल में 
भी आत्मीय जनों के शब्द साफ़ समझ में आते हैं।'' 

मेरी समझ में आ गया। उनकी यह आत्मीयता है, जिसके कारण वे उस समाचार 
को देख सके, और देश के ऐसे कितने ही समाचार उनकी निगाह में आ जाते हैं, जब कि 
हम लोग उस नेता के वक्तव्य पढ़ते-पढ़ते ही समाचार-पत्रों को पी जाने की कोशिश 
करते हैं। अनेक महत्त्वपूर्ण समाचारों को छोड़ जाते हैं। वे अकसर कहते हैं, “मैं तो 
समाचार-पत्र नहीं पढ्ता।'' पर मैं कहूँगा कि वे ही सच में समाचार- पत्र पढते हैं । हम 
लोग तो उन्हें देखते हैं और बहुत देर तक देखते रहते हैं। 


भविष्यद्वष्टा 
एक बार उन्हें एक पुस्तक, जो हाल ही में छपकर आई थी, दिखाई । पुस्तक 
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उन्होंने हाथ में ली। इधर-उधर देखा और सहज ही एक जगह से खोला। एक वाक्य 
पढ़ते हुए पूछा, ' यह क्या लिखा है।'' वहाँ गलती थी, मैंने उसे स्वीकार किया। उन्होंने 
फिर पृष्ठ उलटा और वहाँ भी ऐसी ही एक अशुद्धि निकल आई । पुस्तक मैंने ले ली। 
बाद में गौर से उसे आदि से अंत तक देखा। वही दो अशुद्धियाँ थीं, परम पूज्य गुरुजी की 
निगाह बिना किसी प्रयास के उन अशुद्धियों पर ही कैसे गई । उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं 
और न ही वह कोई तुक्का ही था, जो लग गया हो। ऐसे और भी अनुभव आए हैं । यह 
कहना होगा कि यह उनकी कार्य की लगन और एकात्मता ही है, जिसने उन्हें वह 
अचूक दृष्टि प्रदान की है। उसी दृष्टि के कारण वे प्रत्येक परिस्थिति में सत्य का दर्शन 
कर लेते हैं तथा भविष्य के गर्भ मे क्या छिपा है, उसका भी आभास पा जाते हैं । भविष्य 
की बातें होने के कारण यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाए तो उनकी बातें बड़ी 
अटपटी सी लगती है, किंतु थोड़े ही दिनों में उनकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है। सन्‌ 
॥947 में उन्होंने भावात्मक राष्ट्रीयता पर बल दिया, एकात्मता की बात की, राष्ट्रीय 
चरित्र की आवश्यकता बताई, राजनीति की मर्यादाओं का उल्लेख करते हुए सांस्कृतिक 
अधिष्ठान पर समाज संगठन का संदेश दिया । पिछले आठ वर्षों ने उनके प्रत्येक कथन 
को सत्य सिद्ध किया है, तथा प्रत्येक नई घटना उसे अधिकाधिक पुष्ट करती जा रही है । 
मैं तो निस्संकोच भाव से कहता हूँ कि समाज के विभिन न क्षेत्रों के अगुआ बहुत से होंगे, 
किंतु जिसने संपूर्ण जीवन का पूर्णता के साथ आकलन किया है और जो बिना किसी 
मोह या भय के साहस के साथ उस सत्य का उच्चार कर सकता है, ऐसा एक ही व्यक्ति 
है और वह हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री माधवराव गोलवलकर। 
--पाज्चजन्य; मार्च 76, 7956 
| 
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]॥6 
पश्चिमी राष्ट्र रूस की चालों में फॅसे 


त्रिः के परराष्ट्र मंत्री श्री लायड' द्वारा भारत में दिए गए आश्वासन के बावजूद 

सीटो' सम्मेलन? में सम्मिलित होने वाले देशों ने कश्मीर संबंधी एक प्रस्ताव 
पारित किया। जहाँ तक प्रस्ताव का संबंध है, उसका महत्त्व राष्ट्र संघ द्वारा कश्मीर के 
संबंध में अपनाई गई नीति से अधिक नहीं है। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को 
विभाजित करने वाली ' डूरंड रेखा को पुनः मान्यता प्रदान करते हुए जो प्रस्ताव ' सीटो' 
सम्मेलन में स्वीकृत किया गया है, उसको अफगानिस्तान सरकार ने जितना महत्त्व 
प्रदान किया है, उससे अधिक महत्त्व कश्मीर संबंधी प्रस्ताव को प्रदान करने की हमें 
आवश्यकता नहीं। यद्यपि भारत की जनभावना इसके पक्ष में नहीं थी कि कश्मीर के 
प्रश्न को राष्ट्र संघ' में ले जाया जाता और बाद में सरकार द्वारा उठाए गए क़दम उठाए 
जाते, तथापि कोई भी भारतीय यहाँ तक कि विरोधी दल भी, नहीं चाहेंगे कि हम अपने 
वचनों से मुकर जाएँ। किंतु गत 8 वर्षो में जो कुछ हुआ है, उसकी ओर से आँखें नहीं 
मूँदी जा सकती। यदि पंडित नेहरू ने कश्मीर में जनमत-संग्रह अथवा युद्ध-विराम-रेखा 
के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तो इसका कारण यह नहीं था कि वह कश्मीर को 
भारत का अविभाज्य अंग नहीं मानते थे। युवराज कर्ण सिंहः अनेक बार घोषणा कर 
१. ब्रिटेन के विदेश मंत्री सेल्वन लॉयड (904-978), 4-5 मार्च 956 को भारत यात्रा पर थे। 


2. मार्च, 956 में सीटो (South East Asia Treaty Organi 2at।०॥) देशों का शिखर सम्मलेन कराची (पाकिस्तान) 


में हुआ था, जिसमें कुल 8 देश (अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और 
पाकिस्तान) सम्मिलित हुए थे। 


3. डूरंड रेखा :।893 में अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुल रहमान और ब्रिटेन के विदेश मंत्री मार्टिमर डूरंड 
के बीच संधि के बाद अस्तित्व में आई। 


4. भारत ने । जनवरी, 948 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर 35 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष कश्मीर 
समस्या को प्रस्तुत किया था। 


5. मौजूदा कांग्रेस नेता डॉ. कर्ण सिंह उस समय जम्मू व कश्मीर के राज प्रतिनिधि थे। 
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चुके हैं कि संसार की कोई शक्ति उनके निश्चयों का तथा राज्य में पाकिस्तानी लुटेरों 
द्वारा किए गए आक्रमण के संबंध में उनके विचारों को परिवर्तित नहीं करा सकती, 
शांति के द्वारा झगड़ों को सुलझाने के संबंध में उनका विश्वास निरंतर बढ़ता ही जाएगा। 
जो सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, उनका अभिप्राय यह नहीं कि कश्मीर की भूमि पर 
पाकिस्तान का अधिकार स्वीकार कर लिया गयां है। 
पाकिस्तान द्वारा 'सीटो' की सदस्यता स्वीकार किए जाने के कारण समस्या का 
आधार ही बदल गया है । जो सुविधा प्रदान की गई है, उसका उपयोग समस्या का शांतिपूर्ण 
ढंग से हल निकालने के लिए न किया जाकर विश्व की शांति को खतरे में डालने के लिए 
किया जा रहा है | कहा जाता है कि 'सीटो ' सम्मेलन में प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया 
कि उसके संबंध में श्री खुश्चेव“ तथा श्री बुल्गानिन” द्वारा कही गई बातों का प्रभाव समाप्त 
हो जाए। इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि सुरक्षा परिषद्‌ में रूस ने इस विषय पर 
अपना मत व्यक्त नहीं किया था। यदि 'सीटो ' का संगठन नहीं हुआ होता और शीत युद्ध 
भारत के द्वार नहीं खटखटाने लगता तो रूसी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए 
होते। सब सुझावों से सहमत न होते हुए भी दोनों रूसी नेताओं ने गोवा तथा कश्मीर के 
संबंध में जो विचार व्यक्त किए, उनका उद्देश्य भारत की सहायता न होकर, अमरीका 
तथा ब्रिटेन (जो कि 'सीटो ' के सर्वाधिक प्रभावी सदस्य हैं) का नग्न रूप उपस्थित करना 
था। 'सीटो' सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव पारित कर पश्चिमी राष्ट्र रूसी कूटनीति के शिकार 
हो गए हैं | इस अपवित्र गठबंधन के स्वरूप और परिणाम के बारे में भारत के मन में जो 
आशंका थी, उसे इसने और प्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। 
इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि भारत विश्व में शांति बनाए रखने में अत्यंत 
सहायक सिद्ध हो रहा है। यदि भारत किसी भी पक्ष के साथ हो जाए, तो विश्व को युद्ध 
की ज्वाला से अलग रखना असंभव हो जाएगा। किंतु भारत को अपनी तटस्थता बनाए 
रखना अत्यंत कठिन हो रहा है। आंग्ल-अमरीकी गुट हमें निरंतर रूसी गुट में ढकेलता 
जा रहा है, जिसमें हम जाना नहीं चाहते। हो सकता है, सोवियत राजनीति और अर्थनीति 
के प्रति हमारी अरुचि और जनतांत्रिक व्यवस्था की ओर हमारा झुकाव देखकर ही 
पश्चिमी शक्तियाँ हमारे मार्ग में रोड़ा पैदा कर रही हों। वे इस धारणा से भी पराभूत हो 
सकती हैं कि आदर्शों और सिद्धांतों का अनुयायी होने के कारण भारत सोवियत शक्तियों 
के साथ कभी भी गठबंधन करने को तैयार नहीं होगा, किंतु राजनीतिक इरादों से निर्मित 
और अवसरवादी नेताओं द्वारा शासित पाकिस्तान कभी भी कम्युनिस्ट गुट से मिलने को 
(सकता खुसचेव (7994-797), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ सोवियत यूनियन की केंद्रीय कमिटी के सचिव 
(953-64) थे। 
7. निकोलाय बुल्गानिन (7895-7975) सोवियत संघ के प्रमुख (7955-58) थे। 
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तैयार हो सकता है। परंतु यह विचार करते समय वे भूल जाते हैं कि अनिश्चित और 
ढुलमुल राज्य को अपने साथ बनाए रखने के लिए उन्हें आवश्यकता से कहीं अधिक 
मूल्य चुकाना पड़ेगा। यदि ब्रिटेन अथवा अमरीका की राजनीति हमारे विरुद्ध पड़ती है, 
तो हमें अनिवार्य रूप से उसका विरोध करना पड़ेगा--फिर चाहे बहुत सी बातों में हम 
और वे समान ही क्यों न हों। एक गुलाम की पीठ ठोकने के चक्कर में अमरीका अपने 
एक अत्यंत निकट तथा सहायक मित्र से हाथ धो रहा है। कितने आश्चर्य का विषय है 
कि संयुक्त राज्य अमरीका, जो स्वयं एक साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं है और जिसने 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, मैत्रिपूर्ण व्यवहार का स्वागत न कर अंतरराष्ट्रीय 
चापलूसी का शिकार बन रहा है। 


कश्मीर संबंधी भारत सरकार की नीति अनुचित 

कश्मीर तथा भारत के साथ उसके संबंध के बारे में भारत सरकार भी निर्दोष नहीं 
है। भारत और कश्मीर के बीच स्वाभाविक संबंध स्थापित करने में वह नितांत असफल 
रही है। कश्मीर के संबंध में ही नहीं, हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय संबंधी प्रश्न को 
लेकर भी कुछ गड़बड़ हुई थी। किंतु आज उनके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता। 
क्योंकि उन राज्यों के साथ भारत के संबंध स्वाभाविक रूप से स्थापित हो गए हैं । भारत 
के किसी भी भाग के समान वहाँ भारतीय संविधान लागू होता है और कोई भी यहाँ तक 
कि रजाकार भी, हमारे वैधानिक अधिकारों तथा संसद्‌ की प्रभुसत्ता को अस्वीकार नहीं 
करते। किंतु कश्मीर के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ आज भी हमारा संविधान पूरी तरह लागू 
नहीं होता। हमने उसे एक विशेष स्थिति प्रदान की हुई है। इसी कारण कश्मीर का 
भविष्य अभी तक अनिश्‍चित बना हुआ है और प्रश्न पूर्ववत्‌ उपस्थित है । परिणामतः न 
केवल विदेशी शक्तियाँ ही उसे अपने स्वार्थपूर्ति का साधन बनाने का प्रयास कर रही हैं, 
वरन्‌ अराष्ट्रीय तत्त्व भी उससे अनुचित लाभ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। 
विदेशी शक्तियों द्वारा कश्मीर के संबंध में जो दिलचस्पी प्रदर्शित की जा रही है और 
ट्रीगवी ली* ने जिसकी ओर संकेत भी किया है कि कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बना दिया 
जाए--उससे इस बात की अत्यंत आवश्यकता अनुभव होने लगी कि उसकी अनिश्चित 
स्थिति को तुरंत समाप्त करके वहाँ स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 
के कुछ नेताओं, जिनके हाथ में आज शक्ति है, को कश्मीर में पूरी तरह भारतीय 


संविधान लागू हाने के मार्ग में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। यह कश्मीर तथा भारत के 
हित में और विश्वशांति के लिए उपयोगी होगा। 


8. ट्रीगवी हाव्दान ली (१896-968) नॉर्वीयन राजनीतिज्ञ व मजदूर नेता, जो 946 से 952 तक संयुक्त राष्ट्र 
के महासचिव रहे। 
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त्रिवांकुर-कोचीन में संकट 
त्रिवांकुर-कोचीन” भारत का फ्रांस बन गया है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता 
है कि यह राज्य एक मंत्रिमंडल से छह मास से अधिक समय तक संतुष्ट नहीं रह पाता। 
गत आम चुनाव से आज तक हम तीन मंत्रिमंडलों का पतन देख चुके हैं। आख़िरी 
मंत्रिमंडल इतने लंबे समय तक इस कारण नहीं चल सका कि वह कांग्रेस द्वारा संगठित 
था, वरन्‌ इस कारण चल सका कि कम्युनिस्टों के साथ अपवित्र तथा गुप्त गठबंधन 
बनाकर रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप एक-दो कम्युनिस्ट सदस्य कांग्रेसी बहुमत 
बनाए रखने के लिए सदैव अनुपस्थित रहते थे। कम्युनिस्ट नहीं चाहते थे कि वर्तमान 
मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू होने की 
संभावना थी और शायद इसलिए भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में राज्य 
पुनर्गठन विधेयक राज्य विधानमंडल के समक्ष आने वाला था। जिस पर वाद-विवाद 
करने के अवसर से वंचित रहना वे अपने हित में नहीं समझते थे। 
इसमें संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल कुछ दिन और चल सकता था। मुख्यमंत्री श्री 

गोविंद मेनन ने भी शायद इसे पसंद किया होता, किंतु बजट की माँगों के प्रश्‍न पर उन्हें 

सदन का समर्थन प्राप्त करना अति कठिन होता, कम्युनिस्ट खुल्लम-खुल्ला सरकार का 

साथ देने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसके कारण जनता की दृष्टि में वे गिर जाते। 6 

कांग्रेसी सदस्यों के इस निश्चय के कारण कि वे सरकार के विरोध में मतदान करेंगे, 

ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई कि वर्तमान संकट टालने के लिए आधे कम्युनिस्ट सदस्यों 

को अनुपस्थित रहना पड़ता। कम्युनिस्ट इसके लिए तैयार न हो सके। इसके अतिरिक्त 

उनमें एक ऐसा भी गुट था, जो अपना भाग्य आजमाना चाहता था। प्रजा सोशलिस्ट दल 

और कांग्रेस सरकार के विधानमंडलों के समर्थन से वंचित होने पर शायद कम्युनिस्टों 

को सरकार संगठित करने का मौक़ा मिल जाता। किंतु कांग्रेस हाईकमान किसी भी 

स्थिति में तैयार नहीं थी कि कम्युनिस्टों को सरकार संगठित करने का मौक़ा दिया जाता। 

इस कारण उसने मंत्रिमंडल को सलाह दी कि मतदान के समय पराजित होने के बजाय 

उसे पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। 


स्थायी मंत्रिमंडल के प्रयास आवश्यक 
वर्तमान मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रबल जनमत जाग्रत्‌ है, क्योंकि वह कोचीनवासी हैं। 
त्रिवांकुरवासियों का आरोप है कि पाँच में से न केवल तीन मंत्री ही कोचीनवासी हैं, 


(दो पूर्व देशी रियासतों--त्रावणकोर और कोचीन के विलय से 949 में निर्मित) में 


9. त्रिवांकुर-कोचीन राज्य 0 
के चलते 4 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री बने और अंततः 23 मार्च, 956 को राष्ट्रपति शासन 


राजनीतिक उथल-पुथल 
लागू हुआ था। 
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अपितु समस्त महत्त्वपूर्ण स्थान कोचीनवासी हस्तगत किए हुए हैं। समस्त गड़बड़ी के 
पीछे हो सकता है, यह बात काफ़ी मात्रा में काम कर रही हो, किंतु विद्रोही कांग्रेसियों 
का दावा है कि 'ऐक्स कैरेल' के प्रश्न कर वर्तमान मंडल के साथ उनके तीव्र मतभेद 
हैं। वे नहीं चाहते कि राज्य पुनर्गठनायोग की सिफारिश और सरकार के निश्चय के 
अनुरूप त्रिवांकुर-कोचीन राज्य का तमिल भाग मद्रास राज्य के साथ मिला दिया जाए। 
वर्तमान संकट पर अधिक विचार न करते हुए गत तीन वर्षो के इतिहास के अवलोकन 
से इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रहा जा सकता कि कोई भी अल्पमत त्रिवांकुर- 
कोचीन में मंत्रिमंडल बना सकता है, किंतु टिका नहीं रह सकता। इतने अधिक दलों को 
उपस्थिति में यह नितांत संभव है कि एक संगठित अल्पसंख्यक दल राज्य विधानमंडल 
की सीटों पर अधिकार कर ले और अनेक दलों से संगठित विधानमंडल में यह भी संभव 
है कि वह गुट महत्त्वपूर्ण विषयों में निर्णायक का काम करे। किंतु त्रिवांकुर-कोचीन में 
स्थायी मंत्रिमंडल स्थापित करने के लिए ठोस क़दम उठाए जाने की आवश्यकता है। 
“दक्षिण प्रदेश' की स्थापना ही स्थायी सरकार प्रदान कर सकती है। किंतु दिखता है कि 
तमिलनाडु अपने पड़ोस के केरलवासियों को कृतार्थ करने को तैयार नहीं । 
पाञ्चजन्य, मार्च 26, 7956 
D 
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वीकली डायरी 


7 
इसलामिक गणतंत्र ओर भारत 


आः 'ठ वर्ष तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात्‌ पाकिस्तान ने नया 
संविधान अपनाया है और एक नए गणतंत्र का जन्म हुआ है । गत कुछ वर्षों में 
पाकिस्तान में संवैधानिक अव्यवस्था रही है। न केवल प्रांतीय मंत्रिमंडल बरखास्त किए 
गए, प्रांतीय विधानसभाएँ भी भंग की गईं और संविधान सभा को पुनर्गठित किया गया। 
यह संतोष का विषय है कि हमारे पड़ोसी देश ने, जो कुछ समय तक हमारा ही हिस्सा 
था, अब संवैधानिक शासन व्यवस्था अपना ली है । परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान 
ने अपने को इसलामिक गणराज्य घोषित किया है। यद्यपि एशिया और अफ्रीका में 
अनेक राष्ट्र है, जिनकी अधिकांश आबादी इसलाम में मतानुयायी है, परंतु उनमें से 
किसी ने भी अपने नाम के साथ धर्मसूचक शब्द नहीं जोड़ा। यहाँ तक कि मक्का जैसे 
धर्मस्थल को नियंत्रित करने वाले और अपने को कट्टर इसलाम समर्थक मानने वाले 
सऊदी अरबिया के शासकों ने भी अपने देश को इसलामिक राष्ट्र घोषित करने को 
आवश्यकता नहीं समझी | 
चे यह जानते हैं कि “थियोक्रेटिक स्टेट' एक अप्रासंगिक अवधारणा है और 
विरोधाभासी भी। कोई भी राज्य इसलामिक अथवा गैर इसलामिक कैसे हो सकता है? 
पाकिस्तान भी यह जानता है कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है और यह इसका 
अपवाद नहीं हो सकता | यह निर्णय भी ' धर्मावलंबियों' द्वारा नहीं लिया गया, राजनीतिज्ञों 
ने लिया है। पाकिस्तान अभी भी मुसलिम लीगी परंपराओं पर डटे रहना चाहता है, 
यद्यपि देश में अब उसका पहले सा सम्मान नहीं रहा। आम लोगों की समस्याओं को 
सुलझाने में असफल पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ जनता की धार्मिक भावनाओं को भड्काकर 
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इसलामिक गणतंत्र कौ घोषणा के परिणामस्वरूप पाकिस्तान स्थित हिंदुओं और 
भारत में बसे मुसलमानों में अवांछित प्रतिक्रिया होने की शंका है । पाकिस्तान के संविधान 
के अनुसार वहाँ के हिंदू द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन गए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 
घोषणा की है कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। यदि इस्कंदर मिर्जा' 
की बातों में कोई सच्चाई है तो भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक पाकिस्तानी शासकों की 
दया दृष्टि पर ही निर्भर रहेंगे, अन्य नागरिकों के समान रहकर उनके सुख-दुख के 
सहभागी न हो सकेंगे। व्यवहार को छोडिए, सिद्धांत रूप से भी हिंदू सतत दासत्व की 
स्थिति में रहेंगे। वर्तमान में इसी मनोदशा के कारण वहाँ के हिंदू ही नहीं, ईसाई, यहूदी 
और अन्य लोग भी देश छोड रहे हैं। कोई भी गैर मुसलिम पाकिस्तान में मान-सम्मान 
के साथ नहीं रह सकता । 

“पाकिस्तानी गणतंत्र' के साथ जुड़े ' इसलामिक' शब्द से भारत में रहने वाले 
मुसलमानों का पाकिस्तान से लगाव बना रह सकता है, पुष्ट हो सकता है। उनके 
मुसलिम लीग को दिए सबल समर्थन से ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया है। यहाँ तक 
कि 947 के पश्चात्‌ भी वे अपनी अलगाववादी सांप्रदायिक सोच छोड़ नहीं पाए। 
कांग्रेसी सरकार में और उससे बाहर भी अनेक लोग हैं, जो देश की नीतियों को केवल 
इसलामिक दृष्टि से ही आँकते हैं। वे उर्दू को बनाए रखने के लिए आंदोलन करते हैं, 
यद्यपि उसमें विदेशी शब्दों की भरमार है और वह अपनी प्रेरणा फारस और तुर्की से पाते 
हैं। वही लोग कश्मीर और हैदराबाद की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। तेलंगाना, 
बंबई और पंजाब विषय निर्णय, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुसलिम हित साधन के 
लिए हुए है। इनमें से अधिकांश शारीरिक रूप से भारत में रहते हैं, परंतु इनकी आत्मा 
पाकिस्तान में बसती है। उनके इस दृष्टिकोण का कारण उनका मुसलिम लीग से लंबी 
और गहरी सहकारिता में देखा जा सकता है। उनको लेकर किसी ने राष्ट्र निष्ठा की 
सुदृढ और यथार्थपरक नियमावली तय नहीं की है। यह आशा की जाती थी कि समय 
के साथ भारत में रहने वाले मुसलमान राष्ट्रीय जीवन में समरस हो जाएँगे और नीतियों 
पर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने लगेंगे। 'इसलामिक राज्य' की स्थापना से राष्ट्रीयकरण की 
यह प्रक्रिया धीमी पड़ेगी। यदि अभी वे ऐसा नहीं भी कर रहे तो भी संभावना है कि 
आने वाले समय में नमाज़ के पश्चात्‌ वे पाकिस्तान के नाम का ख़ुत्बा पढ़ने लगेंगे। 
इसका अर्थ है, उस राज्य के प्रति निष्ठावान होना। उलेमाओं को घोषणा करनी चाहिए 
कि ख़ुत्बा भारत के नाम पर ही पढ़ा जाएगा। यह वह देश है, जिसके प्रति हर नागरिक 
की निष्ठा मूलत: होनी ही चाहिए। 
7. साहिबजादा सैयद अली इस्कंदर मिर्जा (7899-7969), पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति (956-958) थे, 

उसके पहले मिर्जा पाकिस्तान के आख़िरी गवर्नर जनरल रहे। 
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यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस देश को उस समय 'इसलामिक गणराज्य ' घोषित किया 
गया, जब वह तीव्र भारत विरोधी दुष्प्रचार में लगा है। कराची की सभा में मेहरचंद 
महाजन” को अपमानित करने के कार्य को पागल कट्टरपंथियों की कार्रवाई कहकर 
नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में भी 
ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। भारत के विरुद्ध अनाप-शनाप आरोप लगाते हुए उन्होंने 
धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि भारत के प्रधानमंत्री ने भाषा के प्रयोग में 
संयम का परिचय दिया है और सीमा पर होने वाली घटनाओं को, जो कि सभी जानते हैं 
पाकिस्तान द्वारा भारत की अखंडता को नष्ट करने के प्रयासों का हिस्सा हैं, सीमावर्ती 
लड़ाकुओं का काम करार दिया है। साधारण समझबूझ का व्यक्ति भी यह निष्कर्ष 
निकाल सकता है कि पाकिस्तानी सरकार ही, सीमा पर स्थित अपने सैन्य बलों के द्वारा 
ऐसे कायरतापूर्ण झगड़ों को बढ़ावा दे रही है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, 949 से 
लेकर आज तक भारत के पक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि हमने युद्धविराम 
स्वीकार किया था। यदि भारत के मन में दुर्भावना होती तो भारत उस अवसर को कभी 
न गँवाता, जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करके भारत को दिया था। हमारे पास 
पाकिस्तान से अधिक सैन्यबल था। तब भी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जनभावनाओं 
की अवहेलना कर अनावश्यक युद्धविराम को स्वीकार किया, जिसके कारण कश्मीर के 
एक-तिहाई भाग पर पाकिस्तान का अधिकार बना रहा। 
यह आवश्यक है कि भारत पाकिस्तान के प्रति दृढ़ और यथार्थपूर्ण नीति अपनाए। 
विनोबा भावे का नेहरू को दिया यह सुझाव कि 'हमें पाकिस्तान की शंकाओं को दूर 
करने के लिए अपने सैन्यबल को आधा कर देना चाहिए, ' एक संत का सुझाव है, जो 
शैतान को पहचानने और तथ्यों का सामना करने को तैयार नहीं है। वास्तव में शंका तो 
भारत को है। पूरे सम्मान के साथ मैं विनोबाजी को परामर्श दूँगा कि वे अपने को भूदान 


तक ही सीमित रखें। 
--आर्यनाइज़र, अप्रैल 2, 7756 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 


2. मेहरचंद खन्ना (१897-7970), केंद्रीय पुनर्वास मंत्री (१954-62) के साथ 954 से 57 तक क़ानून मंत्री भी 
रहे। 
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I8 
राज्य पुनर्गठन विधेयक* 


यह लेख ऑर्णनाइजर में 2 अप्रैल, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


रात पुनर्गठन विधेयक के मसविदे के अनुसार 75 राज्य होंगे तथा 7 केंद्रीय प्रशासित 
क्षेत्र। यह संतोष का विषय है कि संघ में इकाइयों की संख्या 28 से घटकर 22 ही 
रह गई है। वास्तव में यह संख्या और कम की जा सकती थी । दिल्ली को छोड़कर अन्य 
सभी केंद्रीय शासित क्षेत्रों को आसपास के राज्यों में विलीन किया जा सकता था। इस 
` व्यवस्था के कारण न केवल प्रशासनिक इकाइयों की संख्या कम हो जाती, वरन्‌ देश के 
प्रशासन में एकरूपता भी स्थापित हो जाती | इस संबंध में सबसे बेदनापूर्ण स्थिति यह है 
कि उक्त प्रदेशों को केंद्रीय शासन के अंतर्गत इस कारण नहीं रखा गया है कि वहाँ की 
जनता इस प्रकार को व्यवस्था चाहती है, अपितु कुछ वर्गों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा 
किया गया है। 
विधेयक के द्वारा निर्धारित भारत का राजनीतिक मानचित्र न तो किन्हीं निश्चित 
सिद्धांतों पर आधारित है और न उसके पीछे राष्ट्रीय एकता तथा हमारे देश की विशेष 
परिस्थितियों का विचार है । यह तो अनेक समझौतों का निचोड़ है और राजनीतिक दृष्टि 
से स्थिति का सामना करने का प्रयास मात्र है। यह स्वीकार करते हुए ही कि बंबई तथा 
हिमाचल प्रदेश क्रमश: महाराष्ट्र तथा पंजाब के भाग हैं और एक न एक दिन वे उसमें 
मिलेंगे ही, उनको महाराष्ट्र तथा पंजाब से अलग रखना किसी भी प्रकार नीतिमत्तापूर्ण 
नहीं समझा जा सकता । यह प्रश्‍न ज्यों का त्यों उक्त क्षेत्रों का भविष्य अनिश्‍चित बनाए 
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रखेगा, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को आंदोलन करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। 
जबसे प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में पाँच क्षेत्रों की योजना प्रस्तुत की गई, तबसे 
उसे भारत की एकता की ओर एक क़दम समझकर सराहा जा रहा है । किंतु मेरी धारणा 
इसके कुछ विपरीत है। मेरे विचार से विधेयक द्वारा प्रस्तुत किया गया भारत का चित्र 
अधिक संतोषजनक है। विधेयक की धारा 2(2) में कहा गया है, '' प्रत्येक क्षेत्रीय 
परिषद्‌ एक परामदर्शदात्री संस्था होगी और ऐसे प्रत्येक विषय पर विचार कर सकेगी, 
जो उक्त परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के समान हितों से संबंधित हो तथा 
केंद्रीय सरकार एवं संबंधित प्रत्येक सरकार को उचित कार्रवाई के लिए सलाह दे 
सकेगी।'' 
उसमें आगे कहा गया है, ' विशेष रूप से और उपधारा (१) के संबंध में पूर्वग्रहों 
से बिना प्रभावित हुए क्षेत्रीय परिषद्‌ निम्न विषयों के संबंध में विचार कर सकेगी और 
सलाह दे सकेगी 
१. इस क़ानून के आधार पर राज्य के पुनर्गठन से संबंधित अथवा उसके कारण 
उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या, जैसे-सीमा संबंधी झगड़ा, भाषा संबंधी 
प्रश्न तथा अल्पसंख्यकों के हित, 
2. अर्थ-योजना से संबंधित कोई भी प्रश्‍न तथा 
3. सामाजिक योजना के क्षेत्र में आने वाली जनजीवन के हित तथा लाभ से 
संबंधित प्रत्येक समस्या ।'' 
इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनके परामर्श को मानने के लिए केंद्र 
तथा राज्य कहाँ तक बाध्य होंगे। यदि केंद्र सलाह नहीं मानता, जिसको कम-अधिक 
संभावना है ही, तो ये परिषदें धीरे-धीरे एक प्रकार का ऐसा झमेला बन जाएँगी, जिसकी 
केंद्र द्वारा उपेक्षा होती रहेगी। दक्षिण में तो बिना किसी आधार के पहले से ही इस 
प्रकार की भावना विद्यमान है । जहाँ तक सीमा संबंधी विवाद का प्रश्‍न है, वह न केवल 
ऐसे ही राज्यों के बीच उठेंगे, जो एक क्षेत्रीय परिषद्‌ के अधिकार क्षेत्र में हैं, वरन्‌ 
ऐसे राज्यों के भी बीच उठ सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत हैं। 
महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच में स्थित कारवार जिलों के संबंध में इसी प्रकार का 
झगड़ा आज भी है। यदि क्षेत्रीय परिषदे इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगी तो वे 
सुलझने की बजाय उलझेंगे ही । प्रांतों के आपसी संपर्क के स्थान पर क्षेत्रों के आपसी 
संघर्ष का श्रीगणेश होगा। 
इन परामर्शदात्री परिषदों के निमित्त परामर्श मंडलों को नियुक्त किया जाना भी 
किसी प्रकार उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यदि सदस्यों को मनोनीत ही करना हो तो 
एक आधार पर मनोनीत किया जाए। ब्रिटिश काल में जनता के प्रतिनिधियों और सरकारी 
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नौकरों के बीच जो दीवार खड़ी हुई थी, वह अब खड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इन 
संस्थाओं का रूप केवल परामर्शदायक ही रहने वाला है, तो क्यों न उनके सदस्य स्थायी 
नियुक्त किए जाएँ, जिससे वे राजनीतिक स्वार्थों से मुक्‍त गंभीर सहायता प्रदान कर 
सकें। किसी विभाग विशेष से संबंधित मंत्री किस प्रकार केंद्र की भावना का पूर्ण 
व्यक्तीकरण कर सकेगा। क्या इसके कारण हमें अनेक उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति 
नहीं करनी पड़ेगी? उनका कार्य भी सरल न होगा। पंजाब तथा आंध्र-तेलंगाना के लिए 
क्षेत्रीय समितियों का निर्माण भी उचित नहीं है। 
यह न केवल सांप्रदायिक एवं विघटनकारी तत्त्वों को प्रोत्साहन देना है, अपितु 

राज्यों के और विभाजन का रास्ता खोलना भी है। पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के कारण 
मुसलमानों तथा हिंदुओं में मैत्री भाव का संचार न होकर पृथकतावादी मनोवृत्ति का ही 
निर्माण होता था। तेलंगाना के लिए ही पृथक्‌ से क्षेत्रीय परिषद्‌ क्यों? महाराष्ट्र में 
विलीन होने के कारण मराठावाड़ा या विदर्भ के लोगों को कुछ खोना नहीं पड़ेगा। 
नागपुर को तो बिल्कुल उपेक्षा ही हो गई है। वहाँ तो हाईकोर्ट भी नहीं रहेगा। पंजाब 
तथा आंध्र दोनों में क्षेत्रीय समितियों की योजना अकालियों तथा मुसलमानों को संतुष्ट 
करने के लिए को गई है। हमारे प्रधानमंत्री सांप्रदायिक तत्त्वों को अधिक चाहते हैं । वे 
उनको राष्ट्रीय बनने देना नहीं चाहते। प्रस्ताव रखा गया है कि मुख्यमंत्री को छोड़कर 

अन्य सभी मंत्रियों तथा विधानसभाई सदस्यों को मिलाकर उन क्षेत्रीय समितियों का 

संगठन किया जाएगा। इन समितियों में मंत्रियों को शामिल किए जाने के कारण मंत्रिमंडल 

के संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। न केवल विधायक वरन्‌ मंत्री भी 

क्षेत्रीयता प्रदर्शित करेंगे। 

बंबई, गुजरात तथा महाराष्ट्र का एक उच्च न्यायालय होगा। उसके संबंध में 
अनेक बातें कही जा सकती हैं। किंतु दूसरे प्रांतों के लिए भी एक हाईकोर्ट क्यों नहीं 


होना चाहिए केंद्रीय क्षेत्र के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को आसानी से बंगाल के हाईकोर्ट 
में विलीन किया जा सकता है। 


न॑नर्ड इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन 

बंबई, मध्य प्रदेश तथा सौराष्ट्र का बिजली बोर्ड और बंबई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 
॥ अक्तूबर, 956 को भंग कर दिए जाएँगे और उनकी पूँजी विभिन्न नवीन राज्यों में 
विभाजित कर दी जाएगी। अच्छा तो यह रहेगा कि इन संस्थाओं को ज्यों का त्यों रहने 
दिया जाए और भंग करने की अपेक्षा उनको केंद्रीय सरकार अपने अधीन कर ले। 

यह प्रसन्नता का विषय है कि विधेयक में अब तक प्रयुक्त शब्द ' संघ सरकार' के 
स्थान पर ' केंद्रीय सरकार' का प्रयोग हुआ है। यदि ' राज्य' के स्थान पर 'प्रांत' अथवा 
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“प्रदेश' शब्द का प्रयोग किया गया होता, तो और भी अच्छा रहता। सन्‌ 935 के क़ानून 
में भी 'प्रांत' शब्द का प्रयोग हुआ था। आयोग की रिपोर्ट में चौथे अध्याय के भाग में 
उल्लिखित सिफ़ारिशों को विधेयक में कोई स्थान नहीं दिया गया है। उनमें भारत की 
एकता को और अधिक स्थायित्व प्रदान करने के तरीक़ों पर प्रकाश डाला गया है। श्री 
कोदंडराव के कथनानुरूप 'विभाजित करने वाले अंश स्वीकार किए जाएँगे और जोड़ने 
वाले अंशों को उपेक्षा की जाएगी ।' भारत सरकार ने केवल नए राज्यों के निर्माण की 
चिंता कौ है तथा इसके लिए कोई क़दम नहीं उठाया है कि राज्यों में पृथकतावादी 
मनोवृत्ति का संचार न हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने अपने पास कुछ शक्ति रखी 
है, किंतु वह है केवल विशेष काल के लिए। 
--पाज्चजन्य, अप्रैल 9, 7956 
[] 
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दीनदयालजी देश के मालाबार भाग में संगठनात्मक यात्रा 
पर आए और 78 मार्च को फोर्ट मैदान में उन्होंने बड़ी भीड़ को 
संबोधित किया। पालघाट से यात्रा करते हुए वे मालाबार के 
प्रसिद्ध तीर्थस्थल गुरवयूर पहुँचे, जहाँ संगठन के कार्यकर्ताओं 
ने उनका स्वागत किया। यहाँ एक सभा को संबोधित करने के 
पश्चात्‌ वे कालीकट के लिए रवाना हुए, जहाँ रेलवे स्टेशन पर 
पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य समर्थक उनके स्वागत को आढुर 
थे। कालीकट में उतरने के पश्चात्‌ वे सुप्रसिद्ध वकील श्री 
टी.एन.सी. के निवास पर पहुँचे, जिनके साथ वे ठहराए गए थे। 
तढुपरांत दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, 
जिसमें सभी प्रमुख समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया 
तथा देश के सम्मुख सभी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की 
गई। दीनदयालजी का वक्तव्य। 


तोः दलों जनसंघ, महासभा और राम राज्य परिषद्‌ में बेहतर समझ-बूझ बनाने और 

इनके एकीकरण कौ दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। हरिजनों के विषय में राम राज्य 
परिषद्‌ के विचार भिन्न हैं, इसलिए वे सामने नहीं आए। जहाँ तक महासभा का प्रश्न है, 
इसका नेतृत्व एक सुगठित दल बनाने के पक्ष में है, परंतु इसके अनुयायी संकोच कर रहे 


हैं। बातचीत अभी किसी परिणाम तक तही पहुँची है, परंतु (जब भी इप्त दिशा में प्रगति 


दीनदयालजी की दक्षिण भारत की यात्रा 6 


होगी, परिणाम अच्छे आएँगे। 
इसी दिन सायंकाल टाउन हॉल में आयोजित एक 

सार्वजनिक सभा में दीनदयालजी ने श्रोताओं को राष्ट्र के 

एकीकरण हेळु कार्य करने के लिए भावपूर्ण अपील की। 

जनसंघ के नेता का भाषण सुनने लोग न जाएँ, इसके लिए साम्यवादी लोगों को 
रोकने में लगे रहे | ऐसा प्रतीत होता है कि वे जनसंघ विषयक भ्रामक सूचनाएं फैलाते 
रहे । लगभग इन सारे दिनों मुसलिम लीग के नेता भी लगातार बैठकें करते रहे। वे आधी 
रात का भी बैठकें करते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुसलमानों को किसी गुप्त कार्य 
के लिए संगठित कर रहे हैं। कानाफूसी द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत- 
पाकिस्तान युद्ध होकर रहेगा और उस समय मुसलमानों को साहस दिखाकर इस देश को 
इसलाम के लिए जीतना होगा। मालाबार में इस तरह का रुझान है, यह निस्संदेह कहा 


जा सकता है । 
--ऑर्गनाइज़र, अप्रैल 9, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
OD 
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उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अनुचित* 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 76 अप्रेल, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


उर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में अनेक वस्तुओं पर नए कर लगाकर न केवल 

न्याय और आर्थिक सिद्धांतों का ही हनन किया है, वरन्‌ इस वैधानिक पद्धति का 
भी उल्लंघन किया है कि किसी भी कर को लगाने के पूर्व विधान से उसकी अनुमति 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रशासकीय सुविधा के विचार से अध्यादेश लागू करने की 
उपलब्ध शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाना किसी प्रकार उपयुक्त नहीं ठहर 
सकता। तानाशाही शासन प्रजातंत्र शासन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक रहता है, 
किंतु उक्त शासन में जनता की सुविधा का विचार न करके शासकों की सुविधा का ही 
विचार किया जाता है। अध्यादेश जनता के लिए कभी भी सुविधाजनक नहीं होते और 
इसलिए जनता उन्हें कभी पसंद नहीं करती। बिक्री-कर के संबंध में जनसाधारण में 
चारों ओर जो असंतोष व्याप्त है, उसका कारण उसका विषय न होकर उसको लागू 
करने कौ विधि है। सबसे खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों में कई 
दिवस तक हड़ताल रहने के पश्चात्‌ भी जनता की भावना का आदर नहीं किया गया। 
जहाँ तक कर की मदों का संबंध है, मुख्यमंत्री एक दो बातों को स्वीकार कर सकते थे, 
किंतु वे अपना अजनतांत्रिक तथा तानाशाही रुख़ छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। जिस 
प्रकार सरकार ने जिलाधीशों को गल्ला तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अन्य 
सामग्री को जब्त करने का अधिकार दिया, उससे यही प्रकट होता है कि सरकार अपनी 


* देखें परिशिष्ट], पृष्ठ 267 । 
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समस्त शक्ति का प्रयोग करने पर उतारू है। जन आंदोलन को कुचलने के लिए जो 
तरीक्रे अपनाए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जनता की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। 
सरकार ने धारा 44 लगाकर सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके 
विरोधस्वरूप लखनऊ में सत्याग्रह हुआ। अनेक विधानसभाई सदस्यों ने, जिनमें अधिकांश 
विरोधी दलों के थे, प्रतिबंध का उल्लंघन कर स्वयं को गिरफ्तार कराया। जिस प्रकार 
यह आदेश अनुचित है, हो सकता है जनता के ध्यान को हटाने के लिए इसे प्रसारित 
किया गया हो | किंतु आश्चर्य है कि विधानसभाई सदस्य भी सरकारी फंदों में फँस गए। 
इसमें संदेह नहीं कि जिन लोगों पर जेल में मुक़दमा चलेगा, उनमें से कुछ को नेतागिरी 
व प्रसिद्धि मिल जाएगी, किंतु यह भी नितांत सिद्ध है कि इसके कारण जनता का ध्यान 
बिक्रो-कर से हटकर प्रतिबंध तथा उसके विरुद्ध सत्याग्रह को ओर लग जाएगा। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी भी पूँजी की आवश्यकता क्यों न हो, 
किंतु दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जाना किसी भी प्रकार 
उचित नहीं ठहराया जा सकता। उत्तर प्रदेश की यह सर्वप्रथम सरकार है, जिसने नमक 
पर (गांधी विरोधी) कर लगाया है। यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार भी इस मद पर कर 
लगाने का साहस नहीं कर सकी | गल्ला और यहाँ तक कि वह गल्ला भी जो भोजनालयों 
को प्रदान किया जाएगा, उस पर भी बहुसूत्री बिक्री-कर लगेगा। ऐसे समय जबकि 
अनाज तथा जीवन यापन की अन्य वस्तुओं के दाम पहले से ही चढ़े हुए हैं और जिसके 
कारण मध्यम तथा निम्नवर्ग बुरी तरह ग्रस्त है, उस समय यह कर लगाया जाना किसी 
भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से उस अवस्था में जबकि सरकार 
अपने समक्ष 'समाजवाद' का लक्ष्य रखे हुए है उत्तर प्रदेश सरकार ने कपड़े पर बिक्रो- 
कर बढ़ाने का निर्णय किया है। केंद्रीय सरकार ने तो कपड़े पर पहले से ही नई चुंगी 
लगा दी है। दोनों के द्वारा एक ही साधन को प्रभावित किया जाना क्या उचित समझा जा 
सकता है। इससे प्रदेश का सूती कपड़ा उद्योग, जो पहले से संकट में से गुजर रहा है 
और भी प्रभावित होगा। अख़बारी कागज पर जो कर लगा है, उससे छोटे पत्र प्रभावित 
होंगे-विशेष रूप से राष्ट्रीय भाषाओं के पत्र, जो उत्पादन व्यय के भार और अभी हाल 
में डाक की बढ़ी दरों के कारण पूर्व से ही अस्त-व्यस्त अवस्था में हैं। 


निष्कासितों को बसाने के लिए पाकिस्तान से भूमि माँगें 
सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि भारत तथा पाकिस्तान के सरकारी क्षेत्रों में भी, पूर्वी 
बंगाल से हिंदुओं के बढ़ते हुए निष्क्रमण को देखकर अत्यंत चिंता का वातावरण निर्माण 
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हो गया है, किंतु बेचारे उन मानव-पुत्रों के दुर्भाग्य को सुधारने का कोई रास्ता नहीं ढूँढ़ा 
गया है, जो अपने घरबार से जबरदस्ती ढकेले जा रहे हैं और ऐसे क्षेत्र में जीवन-यात्रा 
पूरी करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं, जो उनके लिए--उनका होते हुए भी अपरिचित 
है, देखा हुआ नहीं है। 
हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि भारत सरकार इस संबंध में कुछ 
नहीं कर सकती, पाकिस्तान सरकार सूचित कर चुकी है कि उसने अपनी शक्ति अनुकूल 
सबकुछ करके देख लिया है। श्री मेहर चंद खन्ना पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पूर्वी 
बंगाल के समस्त हिंदुओं को भारत में बसाना पड़ेगा। भाषा दोनों मंत्रियों की भिन्न हो 
सकती है, किंतु भाव एक ही है कि भारत सरकार मुसीबत के मारे भाइयों को मुसीबत 
को दूर नहीं कर सकती। एक दफा पुनः उन आश्वासनों का प्रश्न उठता है, जो हमारे 
नेताओं ने विभाजन के समय पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को दिए थे। पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों 
के साथ उचित व्यवहार की ज़िम्मेवारी ली थी। 
सन्‌ 950 के नेहरू-लियाक़त समझौते को आज किस रूप में समझने का प्रयास 
किया जाए। समझौते की आज इतनी भी क़ीमत नहीं रही है, जो उस कागज की है, 
जिस पर वह किया गया है। अब तक के लिए गए प्रयास असफल होने के कारण 
सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है कि वह नए प्रभावी क़दम उठाए। स्वर्गीय सरदार 
पटेल ने निष्कासितों को बसाने के लिए पाकिस्तान से भूमि माँगी थी। कुछ संस्थाओं 
द्वारा सुझाया जा रहा है कि विभाजन का अंत किया जाए अथवा जनसंख्या की अदला- 
बदली को जाए। किंतु सरकार किसी भी कठोर क़दम को उठाने के लिए तैयार नहीं है। 
वह तो केवल ' जोरदार शब्द' और 'शाब्दिक तीव्र विरोध प्रदर्शन' की आदी हो गई है। 
इसके विपरीत उसने पाकिस्तान से आने वाले निष्कासितों के लिए सीमाबंद करने का 
निश्चय किया है। सरकार के इस निश्चय ने सभी राष्ट्रीय जनों की भावना को तीव्र ठेस 
पहुँचाई है। 
कुछ मास पूर्व पाक उच्चायुक्त राजा गजनफर अली खाँ ने जब यह सुझाव प्रस्तुत 
किया था, उस समय सरकार ने उसे अव्यावहारिक बताया था। किंतु आज केवल कुछ 
मास पश्चात्‌ वह पाक उच्चायुक्त के द्वारा सुझाए गए मार्ग को ही अपना रही है । शिकार 
होते हुए को बचाने के बजाय हम उसके लिए अपने द्वार भी बंद किए दे रहे हैं, जिससे 
वह बेचारा अपने भाग्य के भरोसे सिसकता रहे। यदि पाकिस्तान सरकार बलात्‌ धर्म 
परिवर्तन तथा अत्याचारों के लिए उत्तरदायी है, तो भारत सरकार इस अपराध को 
झमेलेदार बना देने के लिए। सीमा रुद्ध कर देने से हो सकता है, निष्कासितों का सागर 
भारत की ओर न उमड़ पाए, किंतु उससे पाकिस्तान में वास करने वाले हमारे बंधुओं 
तथा भगिनियों की दशा और भी दुष्कर हो जाएगी। करें, बेचारे अपने गाँव 
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से घर-बार व संपत्ति को बेचकर परिपत्र प्राप्त करने के लिए ढाका इस आशा से आते हैं 
'कि हम अब एक ऐसे देश में पहुँचेंगे, जहाँ हमारा सम्मान अन्य हिंदुओं के साथ सुरक्षित 
रह सकेगा। किंतु हमारे उप-उच्चायुक्त के द्वार उनके लिए बंद हैं। वे अपने घरों को तो 
छोड़ ही चुके हैं, किंतु दूसरा घर प्राप्त करने को आशा भी समाप्त हुई । ढाका में उन्हें 
नाव पर वास करने के लिए दो रुपए प्रतिदिन व्यय करने पड़ते हैं और यदि बहुत 
किफ़ायती स्थान ढूँढ़ें तो एक रुपया प्रतिदिन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार जीवन 
व्यतीत करते हुए अनेक लोगों को एक-एक महीना व्यतीत हो गया है और जो कुछ 
उनके पास था, उसे भी वे खा-खाकर बराबर कर चुके हैं । जब कुछ ही सप्ताह में उनके 
पास फूटी-कौड़ी भी नहीं रहेगी, तब मकान मालिक का भारतीय अफ़सरों की भाँति 
कटु व्यवहार चालू होगा। आज जबकि हम प्रांतीय सीमाएँ निर्धारित करने में व्यस्त हैं, 
कया भारत में कोई ऐसा माई का लाल है, जो पाकिस्तान से निष्कासित इन मानव-पुत्रों 


की कराह सुन सके। 
पाञ्चजन्य, अप्रैल 76, 7956 


|| 
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RF पुलिस और सेना द्वारा भारतीय सीमाओं का बार-बार उल्लंघन एक 
गंभीर विषय है, जिस पर भारत सरकार और जनता को तुरंत ध्यान देना चाहिए। 
हम प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह सीमा पर बसे कुछ युद्धप्रिय लोगों 
की कार्रवाई है। वास्तव में यह पाकिस्तान का भारत को भयभीत करने का तरीक़ा है। 
प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत होते हुए भी कि हमें शांति में आस्था रखनी चाहिए 
और सभी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए, हमें उन्हें अपील करनी चाहिए 
` कि वे भारत को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएँ। भारत के युवकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए।। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे पाकिस्तान के मुद्दे पर अन्य नेताओं और 
राष्ट्रवादी शक्तियों को विश्वास में लेकर चलें। भारतीय जनसंघ देश पर होने वाले 
किसी भी आक्रमण से निपटने के लिए सरकार को पूर्ण सहयोग की पेशकश करता है। 
` यह दुखद है कि अनेक बलिदानों, शहादतों और यातनाओं से गुजरने के पश्चात्‌ भी 
गोवा को औपनिवेशिक सरकार भारत की अखंडता का अतिक्रमण कर रही है। इस 
विषय में सरकार की नीति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। सरकार न केवल गोवा के 
नागरिकों के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल रही है बल्कि उसने अपने नेताओं 
को पंजिम और अगवादा के क़िलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। भारत सरकार द्वारा 
इन बंदियों के स्वास्थ्य के विषय में उनके संबंधियों और मित्रों को सूचित करने का कोई 
प्रावधान नहीं किया गया। उन्हें गोवा की जिन जेलों में रखा गया है, उनकी स्थिति 
बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। उन्हें प्रतिदिन स्नान करने की भी आज्ञा नहीं है। दिन में 
एक घंटे को छोड़कर उन्हें हर समय अपनी कोठरियों में बंद रखा जाता है। जगन्नाथ 
राव जोशी की अपने पिता से मुलाक़ात के पश्चात्‌ उन्हें अन्य कैदियों से अलग कर 
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अगवाड़ा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। 
विभिन्न शक्तियाँ गोवा के विषय में जो भी विचार प्रकट करें, उसके परिणामस्वरूप 
गोवा को मुक्‍त कराने के हमारे लक्ष्य और इस विषय में हमारे प्रयत्नो में ढील नहीं आनी 
चाहिए। यदि सरकार उपयुक्त क़दम उठाने में असमर्थ रहती है तो मैं सर्वदलीय संगठन 
'गोवा विमोचन सहायक समिति' से अनुरोध करूँगा कि वे अपना आंदोलन पुनः प्रारंभ 
करें, जिसे उन्होंने केवल इसलिए स्थगित किया था, ताकि सरकार इस समस्या के 

समाधान हेतु अन्य उपायों पर कार्य कर सके। 

--ऑर्गनाइउज़र, अप्रैल 76, 7956 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
OD 
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कश्मीर संबंधी 
भारत सरकार की नीति कायरतापूर्ण* 
नागपुर से अकोला जाते हुए दीनदयालजी का बयान। 


नेहम द्वारा दिल्ली में दिए गए भाषण में कश्मीर के संबंध में की गई घोषणा, 

कायरतापूर्ण एवं निंदनीय है। प्रधानमंत्री को चेतावनी दी जाए कि पाकिस्तान को 
शांत-संतुष्ट करने के लिए हम कश्मीर को बलि कदापि नहीं देने देंगे। 

नेहरूजी ने अपने भाषण में कहा है, “ कश्मीर समस्या के हल के रूप में वर्तमान 
युद्धविराम रेखा के आधार पर समझौते का प्रस्ताव रखा गया था।'' परंतु उन्होंने यह 
नहीं बताया कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया अथवा नहीं। उलटे उनके भाषण से 
यही ध्वनित होता है कि प्रस्ताव अभी वैसा ही रखा है। 

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि प्रधानमंत्री आक्रमक के समक्ष आत्मसमर्पण 
कर दें। भारतीय जनसंघ सदा पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर प्रदेश पर पूर्ण अधिकार 
करने की माँग करता आ रहा है। हम राज्य का विभाजन सहन नहीं करेंगे, न ही 
पाकिस्तान को कोई भाग देने देंगे। 

आज जबकि पाकिस्तान धमकियाँ देने पर उतारू हो गया है-नेहरूजी द्वारा दिया 
गया यह वक्तव्य राजनीतिक अकुशलता तथा कायरता को दर्शाता है जो देश के लिए 
अपमानास्पद है। पड़ोसी खूँखार राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की उनकी सारी 
बड़ी घोषणाएँ उनकी इस कायरतापूर्ण विश्वासघाती कृत्य को छिपा न सकेंगी । राष्ट्र के 
नागरिकों को प्रधानमंत्री को चेतावनी देनी होगी कि वे पाकिस्तान को संतुष्ट करने के 
लिए कश्मीर को बलि कदापि न देने देंगे। 

— पाञ्चजन्य, अप्रैल 23, 7956 
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राज्य पुनर्गठन विधेयक 
संयुक्‍त प्रवर समिति के सुपुर्द* 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 30 अप्रैल, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


शा पुनर्गठन विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया है । संसदू के 
। सदनों में भाषणों की भाषा एवं अभिप्राय प्रायः उसी प्रकार के रहे, जैसे कि 
इसके पूर्व राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर संसद्‌ में विचार होते समय थे। सदा के 
समान विभिन्न प्रादेशिक विवादों के समर्थकों ने अपने मंतव्यों को पूर्ण उत्साह के साथ 
प्रस्तुत किया | देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पुनर्गठन के प्रस्तावों 
के प्रति उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। यह खेद का विषय है कि विधेयक की विभिन्न 
धाराओं पर तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर किसी ने तर्कयुक्त 
टीका नहीं की । क्षेत्रीय परिषदों के विधान तथा अधिकारों का सतर्कता के साथ परीक्षण 
किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रति स्व अंतर में विद्यमान सद्भाव के कारण हमें 
क्षेत्रीय समिति योजना की भयंकर कमियों की ओर से अपनी आँखें नहीं मूँद लेनी चाहिए 
और क्योंकि इसके पूर्व भी इस स्तंभ के अंतर्गत इसके विषय में विचार किया जा चुका 
है, अत: अब इसके पुनर्विश्लेषण को कोई आवश्यकता नहीं है । जब राज्यों के विभिन्न 
भेद समाप्त किए जा रहे हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे 
में भिन्नता क्यों बरती जा रही है । जनमत बहुत दिनों से उच्च सदनों की, विशेष रूप में 
राज्यों में, समाप्ति की माँग कर रहा है | पुनर्गठन विधेयक द्वारा प्रदत्त इस सुअवसर का 
Dg 228: 0224 dd SR 
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उपयोग हमें इस ख़र्चीले साधन को एक शानदार ढंग से समाप्त करने के हेतु कर लेना 
चाहिए था और यदि राज्यों के लिए विधानसभाओं को आवश्यक समझा ही जाता है तो 
समान नीति अपनाई जानी चाहिए थी। यह आश्चर्य की बात है कि नए मध्य प्रदेश में 
उच्च सदन का संगठन किया जाएगा, जबकि उसे निर्माण करने वाले किसी भी प्रदेश में 
आज उच्च सदन नहीं है। गुजरात तथा महाराष्ट्र में ये उच्च सदन हैं । महाराष्ट्र में, जो कि 
वर्तमान बंबई राज्य का मुख्य उत्तराधिकारी है, उच्च सदन बड़ी सरलता से चालू रखा जा 
सकता है । वस्तुतः आवश्यकता केवल समान नीति की है। 
पुनर्गठित राज्यों में संसद्‌ तथा विधानसभा के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की 

सीमाओं का पुननिर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए एक विशेष आयोग स्थापित करना 
आवश्यक होगा । इस विषय में कितनी भी शीघ्रता की आवश्यकता क्यों न हो, परंतु 
जनता को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की योजना के विषय में अपने 
विचार प्रकट करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यह भी खेद का विषय है 
कि अखिल भारतीय सेवाओं, दक्षिण में हिंदी विश्वविद्यालय तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय 

को केंद्र के लिए जाने आदि के विषय में राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सुझाव दिए थे, 

उनका विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 


त्रिवांकुर देवसोम बोर्ड का पुनर्गठन हो 

देवसोम बोर्ड के भविष्य के विषय में त्रावणकोर-कोचीन राज्य की हिंदू जनता 
अपने विचारों पर दृढ है। यह बोर्ड समस्त भारत में एक अद्वितीय संस्था है और उस 
राज्य के सभी मंदिरों का प्रबंध करती है। प्रतिज्ञापत्र के अनुसार बोर्ड को राज्य कोष से 
5 लाख रुपया दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिरों की एक बहुत बड़ी संपत्ति 
राज्य को दिए जाने के बदले में यह धन बोर्ड को मिलता है। ऐसा अनुमान है कि राज्य 
कौ 40 प्रतिशत भूमि इन मंदिरों की थी। त्रावणकोर की जनता का यह मत है कि इस 
भूमि से 5] लाख जैसी छोटी सी धनराशि की अपेक्षा कहीं अधिक आय होती है और 
इसलिए इस राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर देने की माँग की जा रही है, जो कि 
अन्य व्यक्तियों को बहुत बड़ी राशि प्रतीत हो सकती है। 

बोर्ड के विधान में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राजप्रमुख, मंत्रिमंडल 
तथा विधानसभा के हिंदू सदस्यों के एक-एक प्रतिनिधि को मिलाकर इस समय बोर्ड के 
तीन सदस्य है। यह सर्वसाधारण की धारणा है कि शासन धर्मनिरपेक्ष है तथा राजनीतिक 
दलों का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अत: राज्य के सुशिक्षित तथा धर्मानुंरागी हिंदू 
नामांकन की इस पद्धति को अनुचित समझते हैं । संभव है कि शासन की बागडोर ऐसे 
दल के हाथों में चली जाए, जो केवल धर्मनिरपेक्ष ही न हो अपितु वस्तुत: धर्मविरोधी 
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भी हो। जैसे पिछली बार एक साम्यवादी सदस्य ही बोर्ड के लिए चुन लिया जाता, यदि 
वह कुछ ही वोटों से हार न गया होता। शासन भी धर्म के प्रति दुर्लक्ष्य करता रहा है । 
राज्य के मुख्यमंत्री ईसाई हैं । क्योंकि कैथोलिक चर्च आक्रामक ढंग से धर्म परिवर्तन में 
लगा हुआ है, अत: एक ईसाई मुख्यमंत्री से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आशा नहीं की 
जा सकती। इसलिए हिंदू देवसोम बोर्ड को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना चाहते 
हें ॥ राज्य प्रमुख में पूरा विश्वास है और उनका विचार है कि राजप्रमुख के द्वारा 
नामांकित व्यक्ति हिंदुओं की धार्मिक आवश्यकताओं के प्रति न तो दुर्लक्ष्य ही करेंगे 
और न उनके विरुद्ध ही होंगे। 
राज्य को पुनर्गठित करते समय, जबकि दक्षिण त्रावणकोर का तमिलभाषी ताल्लुका 
मद्रास राज्य मे मिलाया जा रहा है, देवसोम बोर्ड को भी पुनर्गठित तथा पुनर्निर्मित किया 
जा सकता है। सरकार वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखने का विचार करती हुई प्रतीत 
होती है, किंतु 5 लाख रुपयों में से नए केरल राज्य के द्वारा 46.25 लाख रुपया ही 
दिया जाना निर्धारित किया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि शेष धन 
मद्रास राज्य के द्वारा दिया जाएगा अथवा नहीं । 
आर्थिक पक्ष के अलावा, तमिलभाषी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों की व्यवस्था तथा 
नियंत्रण के विषय में भी विवाद खड़ा होना अवश्यंभावी है। इस क्षेत्र में शुर्चीद्रम' तथा 
कन्याकुमारी? दो अत्यधिक विख्यात मंदिर हैं। क्या इन मंदिरों के लिए पृथक्‌ देवसोम 
बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए? मेरा मत है कि वर्तमान बोर्ड द्वारा ही मंदिरों की 
व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। यदि जनता विभाजित होना भी स्वीकार करे तो भी देवताओं 
को तो नहीं बँटना चाहिए। 
मालाबार में भी मंदिरों का प्रश्‍न उठेगा। उनका ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। इस समय 
दो बोर्ड हैं, एक त्रावणकोर के लिए तथा दूसरा कोचीन के लिए। क्या मालाबार के लिए 
तीसरा बोर्ड होना चाहिए? यह योग्य हो सकता है कि हम समानता के आधार पर 
समस्त राज्य के मंदिरों की देखभाल के लिए एक ही बोर्ड स्थापित करें। इसका एक 
और भी पक्ष है । निरीक्षण के लिए एक और सर्वोपरि संस्थान की कितनी ही आवश्यकता 
होने पर भी मंदिरों की व्यवस्था से सम्माननीय व्यक्तियों का संबंध अवश्य होना चाहिए। 


7. त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थाएँ अधिनियम 950 के तहत राज्य के सभी मंदिरों के प्रबंध करने के लिए 


केरल की राज्य सरकार को अधिकृत किया गया था। 

2. शुचौंद्रम में भव्य “स्थानुमलयन मंदिर' है। यह मंदिर हिंदू धर्म में मान्य त्रिदेव--ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को 
समर्पित है। त्रिदेव यहाँ एक लिंग के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहीं “ज्ञान अरण्य' वन में महर्षि अत्रि 
कौ पत्नी अनसूया ने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को बालरूप में परिवर्तित किया था। 

3. कुमारी अम्मन मंदिर अथवा कन्याकुमारी मंदिर का निर्माण पांण्ड्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। देवी 
पार्वती को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी संगम (हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी) पर स्थित है। 
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इस समय त्रावणकोर के मंदिरों में दर्शन के लिए जाने के अतिरिक्‍त वहाँ के हिंदुओं 
की उनमें और कोई रुचि नहीं है। दैनिक विधि, पूजा तथा उत्सव भी देवसोम के द्वारा 
आयोजित किए जाते हैं, जो कि प्राय: एक राजकीय संस्था है। कदाचित्‌ यही कारण है 
कि गत 40 वर्षों में कई मंदिर भ्रष्ट किए जाने पर भी, स्थानीय जनता ने हिंदू धर्म तथा 
संस्कृति पर हुए इस आघात के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वे सोचते हैं कि 
मंदिरों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अतः हमको कोई ऐसी पद्धति निकालनी 
पड़ेगी, जिससे कि एक धर्मानुरागी तथा अधार्मिक हिंदू में भेद किया जा सके । इस प्रकार 
हमं मंदिरों के निरीक्षण के लिए एक ऐसी संस्था बन सकते हैं, जिसमें जनता का विश्वास 
हो। उसमें हम स्थानीय व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सकते हैं । हिंदू नेताओं के सम्मेलन 
ने इस सार्वजनिक माँग को उठाने का भार अपने ऊपर लिया है। अभी तो वह एक प्रतिनिधि 
संस्था के रूप में है। यह आवश्यक है कि भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिए एक समिति की स्थापना करे तथा राज्य सरकार को देवसोम बोर्ड के यथोचित्‌ पुनर्निर्माण 
के लिए परामर्श दे, जो कि राजनीति से मुक्त हो। 
--पाउचजन्य; मर्ह 7, 7956 
D 
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24 
सरकार की नई औद्योगिक नीति* 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 7 मई, 7956 को प्रकाशित हुआ 
था। 


सकर को पुनर्विचारित औद्योगिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने 

लोकसभा में प्रस्तुत किया है । भारत सरकार ने इस संबंध में अपनी नीति सन्‌ 
॥948 में घोषित की थी, किंतु उस समय से आज तक अनेक परिवर्तन हो चुके है। 
सरकार ने न केवल इंपीरियल बैंक' तथा बीमा व्यवसाय? का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया 
है, वरन्‌ उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी देश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें 
सार्वजनिक उद्योगों को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। कांग्रेस ने भी अपने पूर्व 
घोषित 'कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ' के लक्ष्य में परिवर्तन कर लिया है। समय-समय पर 
कल्याणकारी राज्य, समाजवादी ढंग की समाज रचना, समाजवादी समाज आदि विभिन्न 
उद्देश्य घोषित करते-करते आज उनसे “कोऑपरेटिव सोशलिस्टिक कॉमनवेल्थ' की 
स्थापना का उद्देश्य घोषित कर दिया है । इन परिवर्तनों के कारण उद्योगपतियों के मन 
में अनेक आशंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं । परिणामत: काफ़ी समय से निजी क्षेत्र के समर्थकों 
और विरोधियों के बीच शीतयुद्ध चल रहा है । पुनर्विचारित प्रस्ताव को इस कारण प्रस्तुत 


* देखें परिशिष्ट [[, पृष्ठ 270। 

१. इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना 927 में जे.एम.कौन्स ने की थी, भारतीय संसद्‌ के अधिनियम 955 
द्वारा रिज़र्व बैंक ने इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए ' भारतीय स्टेट बैंक' में परिवर्तन कर दिया। 

2. भारत सरकार ने 49 जनवरी, 956 को जीवन बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी 
करते हुए भारतीय संसद में 79 जून, 7956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया, जिसके तहत 
॥ सितंबर, 956 को भारतीय जीवन बीमा निगम (7॥€) अस्तित्व में आया। 
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किया गया है कि सरकार की निश्चित योजना के संबंध में उपयुक्त वातावरण निर्माण हो 
सके तथा पूँजी के उत्पादन में विभिन क्षेत्रों का क्या स्थान है, यह निश्चित हो सके। 
मेरा व्यक्तिगत रूप में विचार है कि इसके द्वारा निजी क्षेत्र में भविष्य से संबंधित कोई 
भी आशंका दूर न हो सकेगी। 

बर्नार्ड शॉ? के नाटकों के समान प्रस्ताव की भूमिका मुख्य अंग को अपेक्षा कहीं 
अधिक बड़ी है, सरकार ने 948 से आज तक के न केवल इतिहास का ही वर्णन किया 
है, वरन्‌ राज्य की नीति से संबंधित संविधान के अनेक अनुच्छेदों का उल्लेख भी किया 
गया है। संविधान की धारा 48, जिसमें गो-हत्या निषेध करना सरकार का कर्तव्य माना 
गया है, की पूर्णतः उपेक्षा करने और स्वेच्छानुकूल संविधान में अनेक बार परिवर्तन 
करने के पश्चात्‌ समाजवाद से संबंधित अपने परिवर्तित लक्ष्य के औचित्य को सिद्ध 
करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा संविधान की धाराओं की दुहाई दिया जाना कुछ हास्यास्पद 
अवश्य प्रतीत होता है। तीन अनुसूचियों को छोड़कर शेष समस्त प्रस्ताव में मजदूरों और 
जनता को अवसर दिए जाने वाले आश्वासनों को दोहराया गया है। 

उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में वे उद्योग हैं, 
जिनका भविष्य में विकास करना पूरी तरह सरकार का उत्तरदायित्व होगा। दूसरी श्रेणी 
में वे उद्योग होंगे, जिन पर सरकार धीरे-धीरे अपना अधिकार करेगी और उनके संबंध 
में समय-समय पर नई योजनाएँ प्रस्तुत करेगी। तृतीय श्रेणी में वे सभी उद्योग होंगे, जो 
शेष रह जाते हैं-उनको निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा। 

पंडित नेहरू ने यह भी घोषणा की है कि सरकार राज्य द्वारा संचालित व्यवसायों 
को वृद्धिगत पैमाने पर शुरू करेगी। इन अनुसूचियों और साथ-ही-साथ नित्य प्रति नए 
व्यवसायों को प्रारंभ करने की सरकार की इच्छा के कारण ' निजी क्षेत्र' अति परिमित रह 
जाएगा। सीमित साधनों और प्रथम दो अनुसूचियों को सँभालने में सरकार की अयोग्यता 
के कारण निजी उद्योगों की इतिश्री होती जाएगी । 

इससे भी अधिक खेद का विषय यह है कि सरकार ने स्पष्ट रूप में छोटे उद्योगों 
और कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों की व्याख्या नहीं की है। इतना ज़रूर कहा गया है कि 
उनको आधुनिक साधनों से सञ्जित किया जाना चाहिए तथा उन्हें इतनी शक्ति प्रदान की 
जानी चाहिए कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यदि छोटी इकाइयों को आधुनिक 
साधनों से युक्त करने को आवश्यकता है और वह लाभदायक भी है, तो सरकार को 
व्यर्थं में अंबर चरखों पर 80 करोड़ रुपए बरबाद क्यों करना चाहिए? यदि हम यह 
सामान्य सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि दैनिक जीवन के लिए उपयोगी सामग्री तैयार करने 


3. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ (856-950) आयरिश नाटककार थे, जिन्होंने 60 से अधिक नाटक लिख पश्चिमी थिएटर 
व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 
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में व्यस्त छोटे उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन सामग्री 
तैयार की जानी चाहिए, तो अंबर चरखों के स्थान पर हमें बिजली तथा हाथ के करघों 
का निर्माण करना चाहिए। 
सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य-संचालन के संबंध में हमारे कटु अनुभव हैं । निजी 
तथा सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित सैद्धांतिक पचड़ों में न पड़ते हुए भी निर्विवाद रूप में 
कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए वर्तमान समय 
उपयुक्त नहीं है। बढ़े हुए करों का भार वैसे ही सामान्य व्यक्ति की कमर तोड़े डाल रहा 
है। हमारे पास योग्य व्यवस्थापकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की भारी कमी है । प्रस्तुत 
नीति निजी उद्योगों के विकास को रोक देगी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को स्थिति को तो 
और भी दयनीय बना देगी । निर्माणकारी तथा उपयुक्त सलाह के अभाव में सार्वजनिक 
क्षेत्र सदैव राजनीतित्ञों तथा मंत्र-वक्ताओं का अखाड़ा बना रहेगा । उससे सामान्य व्यक्ति 
को कोई लाभ न हो सकेगा। 
पाञ्चजन्य, मर्ड 74, 7956 
OD 
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" लोक" ने 'हिंदू उत्तराधिकार विधेयक ' कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया। 
इसे पुन: राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अपने एक संशोधन द्वारा 
लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक में परिवर्तन किया था। संयुक्त समिति द्वारा 
प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत विधेयक में माता को प्रथम श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया 
गया था, जिसे राज्यसभा ने संशोधित कर द्वितीय श्रेणी में डाल दिया। लोकसभा ने माता 
को मूल रूप से प्रस्तावित श्रेणी में पुन: डाल दिया। वास्तव में माता को एक श्रेणी से 
दूसरी श्रेणी में डालने वाले पुरोधा (पक्षधर), ' हिंदू क्रानून' में सुधार का अपना आदर्श 
किसी समाजशास्त्रीय अथवा सुनिश्चित वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं करते और 
न ही किसी समान नीति का अनुसरण करते हैं। मूल अधिनियम में माता को पिता के 
समकक्ष श्रेणी में रखा गया था। संयुक्त प्रवर समिति ने इसे प्रथम श्रेणी में रखने का 
प्रस्ताव दिया। राज्यसभा ने अनुसूची में परिवर्तन करते हुए उसे दूसरी श्रेणी में डाल 
दिया। अब लोकसभा ने उसे उच्चतर गरिमापूर्ण स्थान दिया है। क्या हमारे क़ानून बनाने 
वालों को यह आभास भी है कि उत्तराधिकार के नियम कुछ लोगों की मनमरजी पर 
आश्रित नहीं हो सकते? किसी एक उत्तराधिकारी की श्रेणी एक से दूसरी में बदलने का 
प्रभाव केवल उसी पर नहीं पड़ता, बल्कि पारिवारिक संबंधों से जुड़ी सभी मानवीय 
कड़यों पर पड़ता है। पंडित नेहरू के भाषण से भी यह स्पष्ट है कि वे भी इस क़दम के 
ठीक होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। उन्होंने तो केवल इसलिए विधेयक 
पारित करवाने पर ज़ोर दिया, ताकि सुस्त सोच के लोगों को एक झटका दिया जा सके । 
इस झटके का लोगों पर असर क्या होगा, इसे जानने कौ चिंता उन्हें नहीं रही । यदि यही 
क्रांति है तो यह अव्यवस्था और उलझाव से अधिक कुछ नहीं है। क़ानून मंत्री नहीं 
चाहते थे कि यह संशोधन पारित हो, परंतु इससे पूर्व कि वे अपनी बात स्पष्ट कर पाते, 
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संशोधन को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मंत्री महोदय की इस पर मत विभाजन 
की माँग भी ठुकरा दी गई। पंडित नेहरू ने इस संशोधन को एक खिलाड़ी की भावना से 
लिया। वास्तव में वह पूरे समाज से खेल ही तो रहे हैं। 
इस क़दम को 'स्त्रियों के लिए संपत्ति का अधिकार' कहा गया है। वास्तव में इसे 
“बेटियों की संपत्ति का अधिकार कहना चाहिए । ' रामराज्य परिषद्‌' को छोड़कर कोई भी 
दल स्त्रियों को 'संपत्ति का अधिकार' देने के विरुद्ध नहीं है। परंतु इस अधिनियम के 
विरोधी यह चाहते थे कि स्त्रियों को अपने पति और ससुर की संपत्ति में अधिकार दिया 
जाना चाहिए, न कि पिता की संपत्ति में | इस क़ानून के निर्माता इस अधिनियम के पीछे 
इतने पागल थे कि इस न्यायसंगत संशोधन को भी स्वीकार न कर सके | कुछ अपवादों को 
छोड़कर हर हिंदू कन्या का विवाह होता है। यह अधिक श्रेयस्कर होता कि जहाँ वह 
अपना स्थायी घर बनाती है, वहीं उसे उत्तराधिकार में संपत्ति का अधिकार भी मिलता । 
लोकसभा में भले ही यह अधिनियम पारित हो गया है, परंतु देश भर में इसका 
कडा विरोध हो रहा है । वास्तव में गत आम चुनावों में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वह 
“हिंदू कोड बिल' पारित नहीं करेगी, जबकि वर्तमान अधिनियम उसी का एक हिस्सा 
है। अपने वादे निभाना कांग्रेस के स्वभाव में नहीं है। परंतु इतना महत्त्वपूर्ण अधिनियम 
लोगों से परामर्श किए बिना पारित करना उनके प्रति अन्याय है । इसलिए यू.एम. त्रिवेदी 
का यह प्रस्ताव कि यह क़ानून आगामी संसद्‌ द्वारा प्रस्तावित एवं पारित तिथि से लागू 
होना चाहिए, उचित था। 
ऐसा होने से इस विषय में लोगों की राय जानने का अवसर मिल जाता। ऐसे मुद्दों 
पर कांग्रेस मतदाताओं के समक्ष जाने से कतराती है। फिर भी विपक्षी दलों को पराजय 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उन्हें इसे निरस्त करने के लिए अवश्य ही आंदोलन करना 
चाहिए और आगामी चुनाव स्पष्ट कर देंगे कि इस विषय में लोग क्या सोचते हैं। 
--ऑर्गनाइज़र, मर्ड 72%, 7956 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
[] 
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नेहरूजी का कश्मीर-विभाजन संबंधी 
प्रस्ताव राष्ट्र भक्ति शून्य 


लखनऊ के कृष्णा होटल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन 
में दीनदयालजी द्वारा पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर / 


“लगान आधा डो" आंदोलन व जनसंघ 
प्रश्‍न : जनसंघ ने किसानों पर लदे लगान के संबंध में आंदोलन क्यों नहीं किया? 
उत्तर: हमारी संस्था को केवल पाँच वर्ष हुए हैं। इस छोटे से काल में हमारे समक्ष 
समय-समय पर अनेक समस्याएँ उपस्थित होती रही हैं, जैसे कश्मीर, गोवा, गोहत्या 
निषेध आदि । हमारी दृष्टि में कश्मीर, गोवा आदि प्रश्नों को उस समय नहीं टाला जा 
सकता था। यही कारण है कि इतने समय पश्चात्‌ हम इस ओर क़दम उठा पाए हैं। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

प्रश्‍न : लगान आधा करने के कारण जो क्षति होगी, क्या उसके कारण द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं होगी? 

उत्तर : प्रथम, हम इस प्रकार की योजनाओं के विरुद्ध हैं, जिनकी पूर्ति के साधन 
हमारे पास नहीं हैं । न्याय, पुलिस आदि कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जिनके संबंध में योजना 
बनाने के पश्चात्‌ उनकी पूर्ति के साधन ढूँढे जते हैं। किंतु विकास योजनाओं के बारे में 
स्थिति ऐसी नहीं है। अत्यधिक बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना लेना और फिर जनता से उनके 
लिए धन माँगना उचित नहीं समझा जा सकता। हमें अपने साधनों के अनुरूप योजनाएँ 
बनानी चाहिए। सरकार ने हवाई योजनाएँ बनाई हैं, अत: उसकी पूर्ति का उत्तरदायित्व 
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उसी पर है, जनता पर नहीं। 

करदाता की कमर तोड़ डालने वाली व्यवस्था कभी भी समाजवादी समाज व्यवस्था 
की अंग नहीं हो सकती और यदि होती है तो वह व्यवस्था राष्ट्र के लिए कभी भी 
उपयुक्त नहीं हो सकती। 

प्रश्‍न : क्या जनसंघ बिक्री-कर का विरोधी है? 

उत्तर : जनसंघ बिक्रो-कर का विरोधी है। किंतु यदि उसे लगाना ही हो तो 
विलास की सामग्री पर लगाया जाना चाहिए। ऊँचे-ऊँचे वेतनों को समाप्त करना चाहिए, 
निजाम की संपत्ति, जिससे एक नहीं तीन-तीन पंचवर्षीय योजनाएँ चल सकती हैं, का 
राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नतम तथा 
उच्चतम वेतनों का अनुपात तथा 30 निर्धारित किया गया है, किंतु जनसंघ उसे तथा 
20 करना चाहता है । जनसंघ निम्नतम ॥00 रुपए तथा अधिकतम 2,000 रुपए वेतन का 
पक्षपाती है। 


आम चुनाव 

प्रश्‍न : जनसंघ की चुनावी रणनीति क्या है? 

उत्तर: जहाँ तक हो सकेगा, जनसंघ यही प्रयत्न करेगा कि सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस 
से सीधी-सीधी टक्कर हो तथा विरोधी दलों की शक्ति विभाजित होकर कांग्रेस की 
विजय का कारण न बन जाए। 

जनसंघ उत्तर प्रदेश में आगामी आम चुनाव में 250 स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े 
करने का विचार रखता है, जिसमें 700 प्रत्याशियों को प्रायः निश्चित किया जा चुका है। 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मंत्री भारतीय जनसंघ तथा श्री बलराज मधोक को चुनाव 


विधान तैयार करने का भार सौंपा गया है। 


इस अवसर पर दीनदयालजी द्वारा प्रसारित किया गया 
पूर्ण वक्तव्य निम्न प्रकार है। 


कश्मीर 


भारतीय जनसंघ सदैव से जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण अंतिम तथा 
निर्णायक मानता रहा है, इसलिए उसके भविष्य के संबंध में किसी प्रकार के जनमत 
संग्रह का विरोध करता रहा है। यह संतोष का विषय है कि पं. नेहरू के हाल के इस 
वक्तव्य ने कि जम्मू-कश्मीर में जनमत-संग्रह की बात अनावश्यक तथा अव्यावहारिक 
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है, हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया है । किंतु प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस रहस्योद्घाटन 
के कारण कि उन्होंने एक बार युद्ध विराम रेखा पर जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन 
स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था, अत्यंत वेदना हुई है । उक्त प्रस्ताव न केवल देशभक्ति 
शून्य है, वरन्‌ कूटनीति के भी विरुद्ध है । पाकिस्तान के आक्रामक रुख को जानते हुए भी 
हमारी तरफ से निर्बलता प्रदर्शित किए जाने का परिणाम यह होगा कि उसे अपनी आक्रामक 
कार्रवाइयों को बढ़ाने का दुस्साहस होगा। इसके कारण भारत-पाक संबंध सुधरेंगे नहीं। 
भारतीय जनसंघ निम्न माँगें प्रस्तुत करने के लिए 73 मई को कश्मीर-दिवस मना 

रहा है-- 

१. प्रधानमंत्री को अपने पहले आश्वासन को दोहराना चाहिए कि वे कश्मीर की 

इंच-इंच भूमि को आक्रमणकारियों से स्वतंत्र कराकर रहेंगे। 
2. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। 
3. समस्त भारत के आम चुनावों के साथ वहाँ भी चुनाव होने चाहिए। 


पंजाब 

पंजाब को जिस प्रकार पंजाबी भाषी और गैर-पंजाबी भाषी क्षेत्रों में विभाजित 
करने का और क्षेत्रीय समितियों, जिनको विधानमंडलों में उच्च स्थान प्राप्त होगा के 
निर्माण करने का जो सुझाव प्रस्तुत किया गया है, उसके कारण समस्त पंजाब में अशांति 
तथा असंतोष व्याप्त हो गया है। विभाजन मुख्यतः सांप्रदायिक आधार पर आधारित है 
और उसके पीछे सरकार की यह भावना कार्य कर रही है, जिसके कारण वह राष्ट्रीय 
तत्त्वों को उपेक्षा करके भी अकाली सांप्रदायिकता को तुष्ट करना चाहती है । प्रस्तुत 
व्याख्या के कारण पंजाब के विभिन्न वर्गों के बीच और अधिक कटुता उत्पन्न होगी और 
हो सकता है, उसके कारण सीमा पर एक स्वतंत्र सांप्रदायिक राज्य का निर्माण हो जाए। 

यह अत्यंत दु:ख का विषय है कि केंद्रीय गृहमंत्री,' जो कि घोषणा करते रहे हैं 
कि राज्यों को सीमाओं का पुननिर्धारण वहाँ की जनता की इच्छानुसार होना चाहिए, 
महापंजाब समितिः को पूरी तरह उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके पत्रों का उत्तर 
तक प्रेषित नहीं करते मेरा मत है कि पंजाब सभा के कुछ कांग्रेसी सदस्य इस्तीफे देकर 


क्षेत्रीय समितियों के प्रश्‍न को लेकर चुनाव लड़ें, जिससे जनता का मत निश्चित रूप से 
पता लग सके। 


१. गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय गृह मंत्री (7955-967) थे। 

2. महापंजाब समिति ने अकालियों के पंजाबी सूबे की माँग का विरोध करते हुए बृहत्तर पंजाब (पंजाब, पेप्सू और 
हिमाचल प्रदेश) के समर्थन में कई आंदोलन किए थे, जिसमें राष्ट्रवादी नेता बलरामजी दास टंडन, यज्ञदत्त शर्मा, 
लालचंद सब्बरवाल का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा। 
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बिक्री-कर 

भारतीय जनसंघ अपने गत जयपुर अधिवेशन में माँग कर चुका है कि बिक्री-कर 
का पूरी तरह उन्मूलन होना चाहिए। बिक्रो-कर शब्द भ्रामक है, क्योंकि यह कर 
खरीदार पर पड़ता है । यह ख़रीदार के सामर्थ्य का कोई विचार नहीं करता, इसलिए यह 
प्रतिगामी है। 

प्रारंभ में इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया गया था, किंतु अब दिखता है कि 
उसे व्यवस्था का अनिवार्य अंग बनाया जा रहा है | विधानमंडल में बिक्री-कर संशोधन 
विधेयक प्रस्तुत करते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जो छूट प्रदान की है, उनसे जनसंघ 
संतुष्ट नहीं। जब तक समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं और कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं पर से बिक्री-कर नहीं हटाया जाता, जनसंघ आंदोलन करता रहेगा। 


उत्तर प्रदेश में “लगान आधा करो? आंदोलन 

॥0 मई को प्रदेश के लगभग सभी भागों में लगान आधा होने की माँग करते हुए 
किसान प्रदर्शन आयोजित किए गए। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ आशा थी कि किसान 
लगान के भारी बोझ से मुक्त हो जाएगा। किंतु उनके विपरीत सरकार ने अनेक मदों में 
लगान की मात्रा बढ़ा दी है। 

जनसंघ चाहता है कि जमीन पर जोतने वाले का अधिकार हो। भूमिधर भी केवल 
ऐसे हैं, जिन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, शेष सभी श्रेणियों के असामियों के 
अधिकार अभी तक सीमित हैं । जब हम किसान के लगान को कम करने की बात कहते 
हैं, उस समय हमारा अर्थ होता है कि किसान को पूर्ववती जमींदारी का दर्जा प्रदान 
किया जाए। 

किसान प्रदर्शन के अवसर पर निम्न माँगें सरकार के समक्ष प्रस्तुत को 
गई हैं- 

१. लगान आधा हो। 

बिना दस गुना लगान दिए भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो। 


वसूल किया गया दस गुना लगान वापस किया जाए। 
अन-उपजाऊ जमीन पर लगान की छूट दी जाए। 
सिंचाई दर कम को जाए। 

पंचायत कर समाप्त कर दिए जाएँ। 


७ एफ ७ ७? 


पाञ्चजन्य, मर्ड 74, 7256 
| 
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> 


जनसंघ के नेतृत्व में 
उत्तर प्रदेश में किसान प्रदर्शन* 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 37 मर्ड॑'795 को प्रकाशित 
हुआ था। 


दिर 70 मई को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के तत्त्वावधान में बृहत्‌ 

किसान प्रदर्शन हुए हैं । यद्यपि प्रदर्शनकारियों का मुख्य नारा ' लगान आधा करो' 
रहा है, किंतु उन्होंने अपना जो माँग-पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों को इस समय 
कष्ट देने वाली अन्य माँगों का भी उल्लेख किया है। ऊपर से देखने पर यह भ्रम हो 
सकता है कि इस आंदोलन के मूल में कर-भार से दबी हुई ग्रामीण जनता को कुछ 
राहत दिलाने की भावना काम कर रही है, किंतु सत्य इससे अधिक है। जहाँ तक आज 
के करों की असह्यता एवं दुर्वह्मता का प्रश्न है, इस संबंध में दो मत नहीं । यदि बोझा 
कम होने से किसान को कुछ साँस लेने का अवसर मिल जाए, तो उसका सभी स्वागत 
करेंगे। किंतु जब "लगान आधा करो' का नारा लगाया जाता है तो उसका अर्थ है, 
“किसान को भूमि का स्वामी बनाओ '। उत्तर प्रदेश का किसान यह समझता है। कारण 
यहाँ शासन ने कुछ लोगों को भूमिधर बनाकर उन्हें स्वामित्व के अधिकार दिए हैं तथा 
उनका लगान भी आधा किया है। हाँ, बदले में उससे लगान का दस गुना अवश्य जमा 
करवा लिया है। आर्थिक दृष्टि से तो दस गुने के ब्याज से ही लगान में जो छूट दी गई, 
वह पूरी हो जाती है। हाँ, उसे जो अधिकार दिए गए हैं, उनका मूल्य अवश्य है। आज 
उत्तर प्रदेश के सभी किसान चाहते हैं कि उन्हें भूमिधर बना दिया जाए। यदि किसानों 
* देखें परिशिष्ट, पृष्ठ 270 
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की भलाई एवं समाजवाद के नाम पर जमींदारी समाप्त की गई है तो आज कृषकों में 
विभिन्न वर्ग नहीं रह सकते। आसामी, अधिवासी ज़मींदार आदि सभी वर्ग समाप्त 
होकर एक ही वर्ग रहना चाहिए और वह होगा। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के समान यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह 
घोषणा की गई है कि योजना की अवधि में भूमि सुधारों को पूर्ण कर लिया जाएगा, 
किंतु विभिन्न प्रादेशिक सरकारें इस ओर उदासीन हैं । भूमि. की अधिकतम जोत निश्चित 
करने की माँग बहुत दिनों से है । बिहार में इस संबंध में विधेयक भी प्रस्तुत हुआ । किंतु 
प्रवर समिति की रिपोर्ट के उपरांत वह विधानसभा में प्रस्तुत न हो सका। बिहार के 
कांग्रेसी सदस्यों ने एक तूफान खड़ा कर दिया। 50 से अधिक सदस्यों ने एक स्मृतिपत्र 
देकर इस सुधार को स्थगित करने की माँग की। बिहार मंत्रिमंडल की बैठकों में भी 
काफ़ी गरमागरम विवाद हुआ, त्यागपत्र की धमकियाँ भी दी गईं और अंत में संपूर्ण 
विधेयक रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ को 
बैठक में भी इस निश्चय पर विचार हुआ। पुनर्विचार के लिए आगे टालकर भूमि सुधारों 
को समाप्त कर दिया गया। 

जो लोग जमींदारी उन्मूलन को ही भूमि सुधार मान लेते हैं, उन्हें भूमि व्यवस्था 
का ककहरा भी नहीं मालूम। जमींदारी उन्मूलन से हमने केवल बिचौलियों को हटा 
दिया। उससे किसान को तथा भूमिहीन मजदूर को कोई लाभ नहीं हुआ। उलटे एक 
संवेदनशील मनुष्य के स्थान पर अब वे हृदयहीन सरकारी तंत्र के नीचे आ गए हैं। 
उनकी कठिनाइयाँ बढ़ी ही हैं । जब तक, . जोत का अधिकतम निश्चित नहीं होता; 2. 
उत्पादन और वितरण की सहकारी पद्धतियाँ स्वेच्छा से प्रचलित नहीं होतीं; 3. चकबंदी 
नहीं होती; 4. ग्राम पंचायतों को भूमि नियमन एवं भूमि कर संग्रह के अधिकार नहीं 
मिलते; 5. भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलती तथा कृषि मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित 
नहीं होता; 6. ग्राम ऋण व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक भूमि सुधार हुए हैं, यह हम 
मान नहीं सकते। हमें उस ओर पग बढ़ाना होगा। 


रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण की ओर 

रिज़र्व बैंक के विधान में हाल ही में जो संशोधन किए गए हैं, वे दूरगामी परिणामों 
वाले हैं । रिजर्व बैंक को सलाह दे सकने वाले लोकल बोर्ड को समाप्त करके उसे और 
भी केंद्रित कर दिया गया है। एक अन्य संशोधन के अनुसार परिगणित बैंकों से रिज़र्व 
को बढ़ा दिया गया है। अभी तक प्रत्येक को बैंक नियतकालिका निधि (Time 
Deposit) का 2 प्रतिशत तथा चालू निधि का (ए९॥०॥५ D९०६) का 5 प्रतिशत 
रिजर्व बैंक में सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होता था, अब इस प्रतिशत को बढ़कार 
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क्रमश: 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत कर दिया गया है। कहा जाता है कि इसे बैंकों द्वारा 
मुद्रास्फीति रोकने की गरज से किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुद्रास्फीति की 
आशंका सर्वत्र प्रकट की जा रही है एवं उसके लिए उपाय योजना भी आवश्यक है। 
किंतु हम दवा ग़लत जगह लगा रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को 
नहीं रोका जा सकेगा। हाँ, उनके पास निधि अवश्य कम हो जाएगी। यदि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में हम निजी क्षेत्र में 2),000 करोड़ लगाना चाहते हैं तो उन सभी 
साधनों को बंद करने से काम नहीं चलेगा, जिनसे यह क्षेत्र उत्पादक कार्यों के लिए धन 
प्राप्त कर सकता है। वास्तविकता तो यह है कि आज रिज़र्व बैंक द्वारा जितनी मुद्रा 
प्रचलित को जाती है, उसका अनुपात बहुत कम लोगों के बैंकों से लौटकर आता है। गत 
दो वर्षो में मुद्रा का प्रचलन ॥,200 करोड़ रुपए से बढ़कर ,50 रुपया हो गया है, 
किंतु बैंकों की निधि की वृद्धि केवल 932 करोड़ रुपए से ,066 करोड़ रुपए हुई है। 
तीसरे संशोधन के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रचलित मुद्रा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा 
और स्वर्ण निधि में कमी की गई है। अभी तक प्रचलित नोटों के मूल्य का 40 प्रतिशत 
हमें सिक्‍योरिटी के रूप में रखना होता था। अब विधान किया गया है कि बैंक को 
केवल 400 करोड़ रुपए की सिक्‍योरिटी तथा 775 करोड़ रुपए के मूल्य का स्वर्ण रखना 
आवश्यक होगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजर्व बैंक के नोटों का प्रचलन ,52,736 
करोड़ रुपए थी। नए नियम के अनुसार यह अधिक है और यह अनुमान लगाना ग़लत 
नहीं होगा कि अगली पंचवर्षीय योजना की अवधि में 800 रुपए की विदेशी मुद्रा की 
पूर्ति के लिए हम इस पूँजी के अधिक भाग का उपयोग कर लेंगे। 
साधारणतया यह विधान आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, किंतु हमें बताया गया है 
कि आगामी पाँच वर्षों में कम-से-कम 7,200 करोड़ रुपए के घाटे की अर्थ योजना स्वीकार 
की गई है, हमारे नोटों का मूल्य कम-से-कम 3,000 रुपए का हो जाएगा। बैंकों आदि 
में भी लगभग 2,000 रुपए का प्रचलन होगा। इस प्रकार 5,000 रुपए के मूल में केवल 
575 करोड़ रुपए को निधि बहुत कम हो जाएगी। इसका परिणाम देश में चाहे न पड़े किंतु 
विदेशों में, विशेषकर पश्चिम एशिया में, जहाँ भारत का रुपया एशिया का डॉलर कहकर 
संबोधित किया जाता है, हमारे रुपए की साख गिर जाएगी । बड़े प्रयत्नों से जो साख बनाई 
है, उसका गिरना भारत की आर्थिक सुदृढता की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। 
पाञ्चजन्य, गर्ड 27, 7956 
OD 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


28 
संयुक्‍त मोरचे के पक्ष में जनसंघ 


लखनऊ में 77 मई, 796 को संवाददाताओं को दिया 
गया दीनदयालजी का वक्तव्य। 


डर प्रदेश में कांग्रेस लगातार दस उप चुनाव हार चुकी है, यही कारण है कि विरोधी 
दल आम चुनावों में संयुक्त मोरचा बनाने की सोच रहे हैं । 

उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री श्री एस.के.डी. पालीवाल पिछले दिनों भारतीय 
जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियों के सहयोग से 
आगरा में कांग्रेस को पराजित करने में सफल रहे, अब वे सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों 
से 9 मई को मिलने पर विचार कर रहे हैं, ताकि उन्हें संयुक्त मोरचे के विषय में 
जानकारी दे सकें। श्री पालीवाल कांग्रेस को चुनावों में सीधी टक्कर देने के लिए एक 
मंच पर आने वाले दलों को न्यूनतम विधायी कार्यक्रम पर सहमति जताने को कहेंगे और 
यही उनकी एकता का मूलाधार होगा। यदि इस पर सहमति न बन सकी तो वे इन दलों 
में परस्पर चुनावी तालमेल का प्रयास करेंगे। 

राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्ययोजना बनाने में वैचारिक मतभेदों को आडे नहीं 
आने दिया जाएगा। जनसंघ ने कांग्रेस के विरुद्ध संयुक्त विरोधी मोरचा बनाने का 
नीतिगत निर्णय लिया है। इसलिए वह उनकी इस बात का अनुमोदन करता है। 

हम सबकी विचारधारा में एक समान सूत्र है और वह है हमारी प्रजातंत्र में 
आस्था। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम विपक्ष को मजबूत करें, ताकि कांग्रेस को 
सत्ता से हटाया जा सके। 
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श्री पालीवाल द्वारा आयोजित सभा में जनसंघ भाग लेगी 
मद्रास, आसाम और उड़ीसा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जनसंघ चुनाव 
लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी 250 सीटों पर चुनाव लड्ने की आशा करती है। 
लगभग 00 विधानसभा सीटों के लिए अनौपचारिक रूप से प्रत्याशियों का चुनाव कर 
लिया गया है और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर दिया है। पार्टी के 
चुनावी घोषणा-पत्र की तैयारी के लिए, अक्तूबर तक दो सदस्यीय समिति के गठन को 
अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 
परना में आयोजित जनसंघ की कॉन्फ्रेंस में इसी विषय पर दीनदयालजी ने कहा-- 
हमारा यह अनुभव रहा है कि विपक्ष के वोटों का विभाजन होता है, इससे कांग्रेस कम 
मत पाकर भी आसानी से जीत जाती है। इसलिए आवश्यक है कि विपक्षी दल एक 
होकर कांग्रेस को चुनौती दें। 
विपक्ष की इस कमज़ोरी के कारण ही कांग्रेस मुख्य रूप से जनाकांक्षाओं के विरुद्ध 
कार्य करने में सफल हो जाती है । सरकार को अपने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रजातांत्रिक 
सिद्धांतों के प्रति सम्मान दरशाने के लिए नहीं बल्कि जनमत के विरोध के कारण बदलने 
पडे हैं यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इस देश की नीतियाँ संवैधानिक और संसदीय 
प्रणाली के अनुरूप रहें तो हमें किसी समझौते पर आना होगा, ताकि सभी स्थानों पर 
कांग्रेस को सीधी टक्कर दी जा सके | जब मैं कांग्रेस को सीधी चुनौती देने की बात करता 
हूँ तो मैं किसी कांग्रेस विरोधी दुर्भावनावश नहीं करता और न ही राजनीतिक अवसरवाद 
को प्रश्रय दे रहा हँ। जहाँ तक हमारे मूलभूत सिद्धांतों और कार्यक्रमों का प्रश्न है, उनसे 
मैं रंचमात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ कि विपक्ष की एकता स्थापित करने के लिए 
भारतीय जनसंघ सकारात्मक क़दम उठाने को तैयार है, चाहे इस एकता के लिए उसे कुछ 
त्याग भी क्यों न करना पड़े। इस दिशा में पहले क़दम के रूप में हमने केवल उन्ही क्षेत्रों 
पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्याशी उतारने पर ज़ोर दिया है, जहाँ हमारी समितियाँ बन 
चुकी हैं और हमारी पर्याप्त सदस्यता है। 
--ओर्गनाइज़र, मर्ड 27, 7956 
( अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
DO 
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ऑर्गनाइजर में यह लेख 28 मई, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


रखा गया था, जिसके द्वारा सरकार से यह माँग की गई थी कि निजी उच्चत्तम 
आय 25,000 रुपए प्रतिवर्ष तथा प्रशासनिक कर्मचारियों का उच्चतम वेतन 8,000 
प्रतिवर्ष नियत कर दिया जाए। प्रस्ताव पर चर्चा होने के पश्चात्‌ वह (संसदीय 
परिभाषानुसार) वापस ले लिया गया, जबकि वस्तुतः वह सरकारी पक्ष द्वारा अस्वीकार 
कर दिया गया था। प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 
इसको अव्यावहारिक बताया और कहा कि आय और पूँजी के समूचे प्रश्‍न की ओर 
देखने का यंह एक अशुद्ध और काल्पनिक तरीक्का है । उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया 
कि प्रस्तावक और उसके समर्थकों ने अपनी माँग को उचित प्रमाणित करने के लिए 
समाजवादी विचारधारा का सहारा लिया है। हमारे-असमाजवादी देश के समाजवादी दूत 
के अनुसार वे लोग जीवन के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। श्री नेहरू का यह 
भी कहना है कि समाजवाद का युग लाने के लिए निजी लाभ एवं संपत्ति की सीमा 
निर्धारित नहीं की जा सकती। 
हम प्रधानमंत्री से सहमत हैं कि कांग्रेस के आवड़ी' सम्मेलन के पश्चात्‌ से, जहाँ 
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ॥955 का अधिवेशन आवडी (मद्रास) में हुआ था, उछरंगराय नवलशंकर ढेबर 
(7१05-977) कांग्रेस के 955759 तक अध्यक्ष रहे। 


कु दिन पूर्व राज्यसभा में एक सदस्य ( कांग्रेस के ही) द्वारा एक निजी प्रस्ताव 
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कि इस संस्था ने देश का समाजवादी ढाँचा निर्माण करना ही अपना लक्ष्य (जिसमें अब 
तक कई बार परिवर्तन हो चुके हैं) निश्चित किया था, भारत के सर्वसाधारण नागरिक 
और उनमें भी विशेषकर कांग्रेस के मंत्रिगण, इस शब्दावली के बहुत शौक़ीन हो गए हैं । 
चाहे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा हो रही हो और चाहे किसी मंत्री महोदय द्वारा 
जलपानगृह का उद्घाटन किया जा रहा हो, समाजवाद की स्थापना ही वहाँ के ज़ोरदार 
भाषणों का मुख्य विषय रहता है। 'समाजवाद' के नाम पर हिंदुओं के प्राचीनतम क़ानून 
भी बदले जा रहे हैं । दमनकारी साधन अपनाए जा रहे हैं, प्रतिगामी कर लगाए जा रहे हैं 
और यह सब समाजवाद के नाम की आड़ में हो रहा है। मेरा विचार है कि स्वयं पं. 
नेहरू ने ही इन शब्दों का अत्यधिक दुरुपयोग किया है। अन्य व्यक्तियों ने उनकी नक्कल 
को है तो इसमें उनका क्या दोष माना जाए! प्रचलित जवाहर जाकेट की तरह वे अपने 
नेता की रुचि का अनुसरण करते हैं, जो कि स्वयं काफ़ी चापलूसी पसंद हैं । 
तथापि हम जैसे व्यक्ति, जिनको कि समाजवाद और इसके विभिन्न प्रकारों से 
कोई विशेष प्रेम नहीं है, इस बात को अत्यधिक पसंद करते कि सरकार साहस के साथ 
उल्लिखित प्रस्ताव को कार्यान्वित करती। हम नेहरूजी के समाजवाद को तो नहीं 
जानते, परंतु हम निश्चित रूप में समझते हैं कि आज हमारे देश में आय और संपत्ति के 
संबंध में जो असमानता है, उसे कम करना समाजवाद का तात्पर्य अवश्य होना चाहिए। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी अधिक उच्चतम और न्यूनतम आय में 30 : । का 
अनुपात ले आने का निश्चय किया गया है। परंतु योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत 
से जो बात पं. नेहरू प्रस्तावित करते हैं, उसी को वे प्रधानमंत्री की हैसियत से ठुकरा देते 
हैं । कभी-कभी यह अनुभव होने लगता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में भी 
बढ़-चढ़कर बातें को जाती हैं, वे मतदाताओं को प्रसन्न करने मात्र के लिए ही हैं कि 
व्यवहार में लाए जाने के लिए भी। 
समाजवाद कोरी कल्पना और नारे मात्र से अधिक कुछ नहीं है। जब नए कर लागू 
करने का प्रसंग आता है तो वित्त मंत्री, तर्क उपस्थित करते हैं कि समाजवादी व्यवस्था 
में सर्वसाधारण व्यक्ति को असाधारण विकास योजनाओं का बोझ सहना ही पड़ेगा। 
परंतु जब धनिकों को बिना परिश्रम के एकत्र की हुई कमाई अथवा उनकी अनुचित 
आय में से कटौती करने का प्रश्‍न उठता है तो प्रधानमंत्री ऐसा करना अस्वीकार कर देते 
हैं, क्योंकि उनके विचार से ऐसा करने से व्यक्ति की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी । प्रशासनिक 
कर्मचारियों के ऊँचे वेतनों में तथा प्रबंध संचालकों व उनके साथियों के इससे भी ऊँचे 
भत्तों में कटौती करने से एक ऐसे गरीब मजदूर के कार्य करने की प्रेरणा पर प्रभाव पड़ने 


2. सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख (896-982) भारत के वित्त मंत्री (4950-57) थे। 
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की कोई संभावना नहीं है, जिसको कि बहुधा अपने पेट भरने लायक मजदूरी भी नहीं 
मिल पाती है। 

हमारे जनसेवकों तथा उद्योगपतियों के लिए वास्तव में यह अत्यंत अशोभनीय है 
कि वे डंडे तथा स्वार्थ की ही भाषा समझ पाते हैं । 'स्टेट्समैन' ने मत व्यक्त किया है 
कि आगामी योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व बढ़ जाएगा, इसलिए उनकी 
सुख-सुविधाओं को कम नहीं करना चाहिए। यदि आगामी पाँच वर्षों में लगाई जाने 
वाली विशाल पूँजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसेवकों, विदेशी विशेषज्ञों तथा 
उद्योगपतियों (जो कि हमें मशीनें देंगे) द्वारा ही हड़प लिया जाने वाला है, तो इस देश 
के उन गरीब अभागे नागरिकों की दशा में कोई उन्नति नहीं हो पाएगी, जिनके श्रम से 
सबका पेट भरने वाला है। 

अधिकतम आय निर्धारित करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि हम बजट में 
होने वाले ,200 करोड़ रुपए के घाटे के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं। योजना के 
अंतर्गत काम मिलने की संभावना कम होने तथा कुटीर एवं अल्प पूँजी वाले उद्योगों के 
लिए केवल 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था होने के कारण अर्जित किया हुआ अधिकांश 
धन उच्च पदों पर स्थित कर्मचारियों तथा बड़े उद्योगपतियों की जेबों में ही चला 
जाएगा। अत: यह आवश्यक है कि यह अतिरिक्त धन जन कोष में वापस लाया जाए। 
पं. नेहरू को भय है कि यदि वेतन कम कर दिए गए तो सरकारी नौकरियों के प्रति योग्य 
व्यक्तियों का आकर्षण कम हो जाएगा । अंग्रेजों ने हमारे चरित्र का मूल्यांकन करते हुए 
कहा था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की क्रोमत है। नेहरूजी उनके इस कथन की पुष्टि 
करते हुए प्रतीत होते हें । अपने कांग्रेसी साथियों के आचरण पर ही वे अपना मत 
आधारित करते हुए प्रतीत होते हैं। वे अधिक दाम लगाकर योग्यता को ख़रीदना चाहते 
हैं। परंतु विचार करने की यह कोई ठीक पद्धति नहीं है। जापान में जो कि उद्योगों की 
दृष्टि से एक अग्रगण्य देश है, एक प्रशासनिक कर्मचारी का उच्चतम वेतन 600 रुपए 
है, परंतु फिर भी वहाँ के योग्यतम लोग जनसेवाओं के लिए होड़ लगाते रहते हैं। यदि 
अपनी योजनाओं को सफल बनाना है तो हमें भी अपने विशाल जनसमुदाय को दुर्लक्ष्य 
नहीं करना चाहिए। 

--पाउचजन्य, जून 4, 7956 
[] 
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जनसंघ की गोवा और 
तानाशाही प्रवृत्तियों के प्रति चिंता 


बड़ौदा में 20 मई को हुए एक संवाददाता सम्मेलन में 
दीनदयालजी का वक्‍तव्य। 


गोवा में बंदी ॉ 

गोवा के राजनीतिक बंदियों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों से भारतीय जनता 
पार्टी चिंतित है। श्री जगन्नाथ राव जोशी,' श्री नाना साहब गोरे,” श्री तरदीब चौधरी 
आदि बंदियों को दिन में अधिकतर अपनी कोठरियों में बंद रखा जाता है । उन्हें प्रतिदिन 
स्नान नहीं करने दिया जाता। उन्हें भेजे गए समाचार-पत्र औरं व्यक्तिगत-पत्र सरकार 
द्वारा जब्त कर लिये जाते हैं। यहाँ तक कि पुर्तगाली सरकार द्वारा उनको भेजी वेदांत 
विषयक पुस्तकों को भी उनके लिए हानिकारक कहकर उन्हें नहीं दिया जाता। इस 
विषय में भारत सरकार अपना दायित्व निभाने में असफल रही है। 


१. गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से नेहरू के इनकार पर जगन्नाथ राव जोशी ' कर्नाटक केसरी” (7920-99) 
के नेतृत्व में आर.एस.एस. व जनसंघ के हज़ारों कार्यकर्ता सत्याग्रह के निमित्त 25 जून, 955 को गोवा में प्रविष्ट 
हुए थे। गोवा में बिना परमिट प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर अगुआडा क़िले की जेल में इन पर भीषण 
अत्याचार किया गया, तत्पश्चात्‌ इन्हें 70 वर्ष कौ कारावास की सज़ा सुनाई गई। 

2. नानासाहेब गोरे (907-993), ॥934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक, गोवा 
को पुर्तगाली चंगुल से मुक्त कराने के लिए हुए आंदोलन के नेता थे। सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर गंभीर 
चोट पहुचाई गई और इनको कारावास को यातना झेलनी पड़ी । 

3. त्रिदीब चौधरी (92-997) रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य, बहरामपुर सीट से लोकसभा 
के सुदुस्छ (१9१4 एिह्क्षाधिवा Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

जनसंघ दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन नहीं करती है। यह योजना अति 
महत्त्वाकांक्षी और हमारे संसाधनों की क्षमता से बाहर तो है ही, इसके अलावा इसमें 
निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है। क्रियान्वयन कौ 
प्रक्रिया में ही यह तानाशाही पद्धति की ओर ले जाएगा। लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण आधारित स्वायत्त संस्थानों की क्रीमत पर उनके भौतिक 
कल्याण का कोई भी प्रयास अंततः हमें और अधिक संतप्त करेगा। 

इस योजना में लघु और कुटीर उद्योगों को भी दृष्टिगत नहीं किया गया है, जो कि 
सभी विकास योजनाओं का. मूलाधार होना चाहिए। बृहदाकार उद्योगों की योजनाएँ 
आधुनिक मानवीय संबंधों की समस्याओं के साथ-साथ हमारी बेकारी की समस्या के 
समाधान में भी असमर्थ रहेंगी । बेक़ारी और करों को बढ़ाकर आम आदमी का जीवन- 
स्तर ऊँचा नहीं उठाया जा सकता। 


तानाशाही प्रवृत्तियाँ 

मुश्किल से दो वर्ष पूर्व भारतीय जनसंघ को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अपना 
वार्षिक अधिवेशन करने से प्रतिबंधित किया गया था और आज हम पते हैं कि पूरा सरकारी 
तंत्र ए,आई.सी.सी. के बंबई अधिवेशन को शानदार ढंग से सफल बनाने में जुटा है । यह 
इस बात को स्पष्ट करने वाला एकमात्र उदाहरण नहीं है कि सरकार स्वस्थ प्रजातांत्रिक 
परंपराओं को स्थापित करने के प्रति कितनी लापरवाह है और अपनी नीतियों का विरोध 
करने वाले विपक्ष का गला घोंटना चाहती है । किस प्रजातांत्रिक देश में आपने सुना है कि 
संपूर्ण विपक्ष के बहिर्गमन के बावजूद सरकार कर लगाने का प्रस्ताव पारित करे? 

जनसंघ आजकल आगामी चुनावों की तैयारी में व्यस्त है। गत आम चुनावों से यह 
स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस विपक्ष का वोट बँटने से बहुमत प्राप्त करने में सफल रहती 
है। हम बहुकोणीय चुनावों की संभावना समाप्त करने के लिए विपक्षी दलों में समझौते 
का प्रयास करेंगे। 

--आओर्गनाइज़र, जून 4, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
gO 
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खड़गपुर कांड के संबंध में 
श्री नेहरू का वक्तव्य 


ओर्शनाइजर में यह लेख 4 जून, 7956 को प्रकाशित हुआ 
था। 


लोः सभा में बहस के दौरान 'खड़गपुर की दुःखद घटना' पर बोलते हुए प्रधानमंत्री 

ने हमारे सार्वजनिक जीवन में उत्पन्न अनुचित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया।' 
उन्होंने कहा, “' मं प्रत्येक संस्था तथा दल से यहाँ अथवा अन्यत्र सार्वजनिक रूप से यह 
घोषणा करने का अनुरोध करूँगा कि इस घटना के विषय में उनकी क्या राय है, क्योंकि 
मैं आग्रहपूर्वक कह सकता हूँ कि यह स्पष्ट करना कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनके 
तथा सभी के हित में है। यह एक ऐसी आधारभूत बात है, जिस पर सब लोगों को 
सहमत होना चाहिए।' हम प्रधानमंत्री से पूर्णतया सहमत हैं कि यह बात जनतांत्रिक 
राजनीति का ही नहीं, सभ्य जीवन का भी आधार है। जहाँ तक हम भारतवासियों का 
` प्रश्‍न है, हमारी सभ्यता एवं सांस्कृतिक जीवन की विशाल परंपरा ने तो हमारे अंदर 
हिंसा के प्रति घृणा का भाव ही निर्माण कर दिया है। परस्पर मतभेद को तय करने के 
लिए शास्त्रार्थ तथा पंचायत ही हमारे साधन रहे हैं इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही 
हमने चुनाव पद्धति को अपनाया है। हमारे पिछले आम चुनाव, जो कि संसार में अब 


॥. 8 मई, 956 को भारत सरकार की रेल नीतियों के विरुद्ध खड्गपुर में कर्मचारियों की शुरू हई हड़ताल धीरे- 
धीरे हिंसक रूप लेती जा रही थी। इसी कड़ी में 26 मई की सुबह मिदनापुर कार्यशाला के रेल कर्मचारियों ने 
खड्गपुर बाहरी सिग्नल के पास खड़ी गाड़ी से लोको-पायलट को जबरन बाहर खींच निकाला और इंजन को 
शुरू कर स्टेशन को तरफ दौड़ा दिया। परिणामस्वरूप रेल इंजन ने चालक दल के बिना प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया 
और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस घटना में 63 व्यक्ति घायल हुए और 4 को गंभीर रूप से चोट लगी थी। 
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तक हुए चुनावों में सबसे बड़े थे, शांतिपूर्वक संपन्न हो गए; हालाँकि भाग लेने वाले 
दलों एवं प्रत्याशियों की संख्या बहुत बड़ी थी और हमारे मतदाता अशिक्षित थे। 

जो बात जनसाधारण पर लागू होती है, वह देश के राजनीतिक दलों पर भी लागू 
होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो यद्यपि जनता की पार्टी होने का दावा करती है, परंतु 
जिसका स्रोत जनसाधारण में नहीं है और जो अपनी प्रेरणा एवं शक्ति विदेशी भूमि एवं 
जनता से प्राप्त करती है, के अतिरिक्‍त अन्य कोई भी दल हिंसा में विश्वास नहीं करता। 
संसार के सभी साम्यवादी दलों के समान, भारत के साम्यवादी दल का भी, क्रांति लाने 
के लिए हिंसात्मक तरीक़ों पर भी विश्वास है। इसलिए उन्होंने कई बार ' बॉम्बवाद' को 
अपनाया है । तेलंगाना, कलकत्ता तथा भारत के अन्य कई नगर इसका अनुभव कर चुके 
हैं कि कम्युनिस्ट लूट, आगज़नी, तोड़-फोड़ और क़त्लेआम तक का आयोजन करके 
किस प्रकार जन-जीवन को अव्यवस्थित करने का विचार रखते हैं। यदि किसी समय वे 
अपने इन तरीक़ों को छोड़ देने का प्रदर्शन भी करते हैं तो वे उनकी चालबाज़ियों का 
हेरफेर मात्र होती है। इस समय वे शांतिपूर्ण क्रांति तथा कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग 
की बात करते दिखाई देते हैं, परंतु उन्होंने न तो कभी हिंसा की नीति को त्यागने की 
घोषणा की और न कभी उसकी निंदा ही की है। संसद्‌ के सदस्यों ने यह स्वीकार किया 
है कि खड़गपुर की हड़ताल के पीछे कम्युनिस्टों का हाथ रहा है और वे बहुत हद तक 
एक ऐसी घटना के लिए ज़िम्मेदार हैं जो कि प्रधानमंत्री के शब्दों में हत्या के लिए 
उतारू होने से कम नहीं है। 

यदि पं. नेहरू यह चाहते हैं कि हिंसा हमारे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश न करे, तो 
उनको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि कम्युनिस्ट हमारे सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट न 
होने पाएँ। यह खेद का विषय है कि कम्युनिस्टों को भारत में अपने लिए जो एक स्थान 
और कुछ सम्मान प्राप्त हो गया है, वह उनके रचनात्मक कार्य अथवा जनता पर उनके संगठन 
के नियंत्रण अथवा जनसाधारण में उनकी भौतिक विचार प्रणाली के प्रति आस्था के कारण 
नहीं बना है, अपितु पं. नेहरू की आंतरिक तथा विदेश नीति के परिणामस्वरूप हुआ है। 
पं. नेहरू ने कश्मीर में पहले शेख अब्दुल्ला के शासन का और अब सादिक़ बख्शी के 
गठजोड़ का समर्थन करके सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं सीमा पर स्थित राज्य में 
कम्युनिस्टों को पैर जमाने का अवसर दिया है । उन्होंने उनको कांग्रेस में घुसने की अनुमति 
दी है और इस प्रकार वे बहुत से सरकारी कार्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। 

पं. नेहरू चाहते हैं कि हम सब हिंसा को त्याग दें, निस्संदेह यह आवश्यक है, 
परंतु हमको जनतांत्रिक सार्वजनिक जीवन में कुछ परिपाटी भी स्थापित करनी पड़ेगी। 


Beers mes se fo SE 
2. बख़्शी गुलाम मोहम्मद (907-7972), कश्मीर के प्रधानमंत्री (953-964) थे। 
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सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति में विशेष सहयोग दे सकती है । अब तक हमारी सरकार ने 
जिस नीति का अनुकरण किया है, उसके कारण देश के बड़े-से-बड़े जनतंत्रवादी का 
विश्वास भी हिल गया है। गंभीर व्यक्ति भी यह अनुभव करने लगे हैं कि पं. नेहरू एक 
ही भाषा जानते हैं और वह है, हिंसा की भाषा। आंध्र का निर्माण श्री रामलू? की भूख 
हड्ताल के कारण नहीं तो उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ सब तरफ हुई हिंसात्मक कारवाइयों 
के कारण हुआ। पं. नेहरू ने पंजाब में सार्वजनिक सभाओं के भंग किए जाने का 
उल्लेख भी किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पंजाब में किसी भी दल का कार्यक्रम 
पथराव करके अथवा अन्य प्रकार से किसी दूसरे की सभाएँ भंग करना नहीं है। मंत्रियों 
के सम्मुख प्रदर्शन अवश्य हो रहे हैं और हमारा यह मत है कि इस प्रकार के प्रदर्शनों 
द्वारा अपना विरोध प्रकट करने की यह एक पुरानी सर्वमान्य परिपाटी है । 
बंबई नगर को केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत रखने के सरकारी निर्णय के अवसर पर 
यहाँ कुछ अभद्र घटनाएँ घटित हुई थीं। सबने ही लूटमार करने वालों की भर्त्सना की है 
तथा हम भी इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाइयों की घटना नहीं चाहते । परंतु क्या हम 
सरकार को उक्त तथा अन्य घटनाओं के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकते हैं। 
महाराष्ट्र की जनता ने संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के विषय में अपने विचारों को 
समझाने में कोई क्रसर न उठा रखी थी। हजारों की संख्या में सभाएँ, जुलूस तथा मोरचे 
आयोजित किए गए और लाखों व्यक्तियों ने उनमें भाग लिया। महानगरपालिका, ग्राम 
पंचायतों, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं, विद्यार्थी, वकील, मजदूर तथा व्यापारियों 
के संगठनों ने अपनी इस माँग के समर्थन में कई बार प्रस्ताव पारित किए। नेताओं को 
पत्र लिखे गए तथा स्मृतिपत्र दिए गए, सम्मेलन किए गए तथा प्रतिनिधिमंडल मिले, 
परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। सरकार इस विषय पर जनता की भावनाओं की गहराई को 
नापने में असफल सिद्ध हुई। जनता के स्वर से बिल्कुल भिन्न स्वर रखने वाली सरकार 
किस प्रकार अपने को उसका प्रतिनिधि समझने का अधिकारी मानती है। 
पंजाब में भी यही स्थिति है। उन लोगों के धैर्य की भी अपरिमित परीक्षा की जा 
रही है। यदि पंजाब तथा महाराष्ट्र की साहसी जनता अब तक आंदोलन में वैधानिक 
उपायों का ही अवलंबन करती आ रही है, तो यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि उन 
आंदोलनों का नियंत्रण करने वाली संस्थाओं का इस प्रकार के तरीकों में अविचल 
विश्वास है, परंतु सरकार ने अब तक उनको दुर्लक्ष्य किया है। इससे यही प्रदर्शित होता 


3. आंध्र प्रदेश के निर्माण में हिंसात्मक आंदोलनों का इतिहास रहा है। आमरण अनशन के चलते 76 दिसंबर, 952 
को हुई पोट्टी श्रीरामलू की मृत्यु के बाद मद्रास प्रेसीडेंसी के कई शहरों में हिंसात्मक आंदोलन हुए। इसके बाद 
१9 दिसंबर, 7952 को जवाहरलाल नेहरू ने आंध्रप्रदेश के गठन की घोषणा की और] अक्तूबर, 953 को नए. 
राज्य का गठन हुआ। 
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है कि आंदोलनों के जनतांत्रिक एवं वैधानिक उपायों के प्रति शासकों के मन में कोई 
आदर नहीं है। 
मैं समझता हूँ कि अन्य दलों से इस विषय में नीति स्पष्टीकरण की माँग करने के 
पूर्व पं. नेहरू स्वयं अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। क्या वे जनता में विश्वास रखते हैं। 
यदि ऐसा है तो उनको जनता की माँगों का समुचित उत्तर देना चाहिए। उनको अपने 
मंत्रालयों को यह आदेश देना चाहिए कि वे प्रस्तावों और समितियों को ध्यान में रखें। 
यदि वह तर्क और शंका-निवृत्ति के तरीक़ों का अनुकरण करना चाहते हैं तो पंजाब और | 
बंबई के सवाल पर वह गोलमेज सम्मेलन क्यों नहीं बुलाते। ऊपर से किसी बात को 
घोषणा जनतांत्रिक मन:प्रवृत्ति की परिचायक नहीं है । वस्तुतः भारत की जनता जनतांत्रिक 
ढंग से व्यवहार कर रही है और उनका हिंसा में कोई विश्वास नहीं है, परंतु पं. नेहरू 
को चाहिए कि वे लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के नाते अपने तानाशाही दृष्टिकोण 
को त्यागकर लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करते हुए अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। 
--पाज्चजन्य, जून 77, 7956 
[] 
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प्या नेहरू और उनकी सरकार द्वारा कभी-कभार राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए 

को जाने वाली अपीलों के सिवा भारत की अस्मिता को बचाने और पुष्ट करने के 
लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसके विपरीत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और 
किए जा रहे ग़लत-सलत कामों से केंद्राभिमुखी प्रवृत्तियों की अपेक्षा केंद्रापसादी प्रवृत्तियों 
को बल मिला है। कांग्रेस के लोगों द्वारा यदि राष्ट्रीय एकता की अधिकाधिक चर्चा की 
जा रही है तो यह या तो अपने आपको धोखे में रखने के लिए की जा रही है या फिर 
लोगों को धोखा देने के लिए है। कांग्रेसियों की बातों पर विश्वास करने के कारण लोग 
उन बातों की तर्कपूर्ण समीक्षा नहीं करते और जब इनका परिणाम अधिकाधिक अव्यवस्था 
और बिखराव में परिणत होता है तो लोगों का ध्यान अन्य शक्तियों की ओर मोड़ दिया 
जाता है, जिन्हें वे राष्ट्रविरोधी करार देकर विनाश का कारण घोषित कर देते हैं। यदि 
हम वर्तमान में भाषाई आधार पर राष्ट्र के विभाजन की हड्बड़ी को देखें तो हम पाएँगे 
कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जन ही सारी परस्पर विरोधी माँगों के लिए उत्तरदायी हैं। 
यह और बात है कि कांग्रेसी और स्वयं पंडित नेहरू उस भस्मासुर को नियंत्रित करने में 
अपने को विवश और असफल पा रहे हैं, जिसे उन्होंने स्वयं पैदा किया है। 


पंजाब और बंबर्ड 


हम किसी को नीयत पर शक्र नहीं करना चाहते, परंतु यह मानने का पर्याप्त 
आधार है कि जब कभी नेहरूजी राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, उनका आशय इससे 


* देखे परिशिष्ट], पृष्ठ 269। 
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भिन्न होता है। उनकी एकमात्र इच्छा यही रहती है कि जो भी निर्णय कांग्रेस उच्च 
कमान अथवा उसके प्रतिनिधि और नियंत्रक के रूप में वे स्वयं लेते हैं, उन्हें जनता 
विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर ले। वे चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को अनदेखा करके कि 
इससे भारत विभाजन की पुनः नींव पड़ सकती है, हम पंजाब का सांप्रदायिक आधार 
पर विभाजन स्वीकार कर लें। अकालियों की जिन माँगों को नेहरूजी न आज स्वीकार 
किया है और यदि उनमें कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं है तो वे इनका इतने वर्ष तक विरोध 
क्यों करते रहे और हजारों अकालियों, गरीब किसानों और मजदूरों को उन्होंने जेल में 
क्यों डाला? या तो वे उस समय प्रजातंत्र विरोधी थे या फिर आज राष्ट्र विरोधी हैं। 
वास्तव में वे दोनों ही हैं, क्योंकि वे लोगों को केवल इसलिए गिरफ्तार करते और जेल 
में डालते रहे कि वे नारे लगाते हुए अपने जनतांत्रिक अधिकार के लिए लड रहे थे। हम 
लोगों को यहाँ जनतांत्रिक अधिकार देने का समर्थन करते हैं, परंतु किसी की राष्ट्र 
विरोधी माँगों को मानने का नेहरूजी को कोई अधिकार नहीं है । 

पिछले दिनों चौपाटी की एक सार्वजनिक सभा में बंबई के भाग्य की घोषणा करते 
हुए उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय एकता की कडियों को मजबूत करने और राष्ट्र के पुनर्निर्माण 
में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वह लोगों पर मंत्र मुग्धकारी प्रभाव डालकर उन्हें 
बंबई विषयक अपने मनमाने और अप्रजातांत्रिक निर्णय से सहमत करवाना चाहते थे। 
परंतु लोग नेहरू की अपेक्षा से अधिक मजबूत इरादे वाले निकले। एकता का अर्थ यह 
नहीं है कि जनता सरकार के अन्यायपूर्ण निर्णय को दब्बू बनकर स्वीकार कर ले | बंबई 
में नेहरू के भाषण का प्रभाव सकारात्मक नहीं पड़ा। यह भी याद रखना चाहिए कि यह 
नकारात्मक प्रतिक्रिया उन्हीं लोगों की थी, जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान को कहीं 
बड़ी माँगों का सकारात्मक उत्तर दिया था। केवल महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, पूरे देश के 
राष्ट्रभक्त सरकार के इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। यदि हम केवल मराठीभाषी लोगों तक 
ही अपनी बात सीमित रखें तो भी लोकमान्य तिलक, गोखले, रानाडे' अथवा अगरकर,” 


१. महादेव गोविंद रानाडे (842-790) भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और न्यायविद्‌ थे प्रार्थना 
समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। गोविंद रानाडे 'दक्कन एजुकेशनल 
सोसाइटी' के संस्थापकों में से एक थे। ये स्वदेशी के समर्थक और देश में ही निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करने 


के पक्षधर थे। 
2. गोपाल गणेश अगरकर (7856-7895) प्रसिद्ध समाज सेवक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध लोकमान्य तिलक 


के सहपाठी रहे थे । ये 892 में फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे के प्रधानाध्यापक बनाए गए। ये छुआछूत और जाति प्रथा 
के विरोधी तथा विधवा विवाह के पक्षपाती थे। 
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फडके: और चिपलूणकर* आदि की प्रतिक्रिया बंबई, पूना, नागपुर और बेलगाम की 
सड़कों पर उतरे लोगों से भिन्न न होती । इन महापुरुषों की देशभक्ति तथा आत्मबलिदान 
की भावना की समता कोई मृत अथवा जीवित कांग्रेसी नहीं कर सकता। स्वाभाविक 
रूप से यह केवल मराठी नहीं बल्कि उनके भीतर की राष्ट्रवादी भावना को ठेस पहुँची 
है। यहाँ तक कि नेहरूजी ने भी बंबई को महाराष्ट्र में मिलाने के तर्कों की वैधता 
स्वीकार की है। परंतु नेहरू की नीतियाँ सिद्धांतों और उपयुक्त तर्को पर तो आधारित 
नहीं होती । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस निर्णय के पीछे अन्य कारणों पर भी 
विचार किया गया है । यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे अन्य कारण क्या हैं, परंतु उन्होंने 
मराठी और गुजराती लोगों के कारख़ानों, मिलों में एक साथ काम करने का उल्लेख 
किया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी चिंता बंबई और उसके आसपास चल रहे 
उद्योगों की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूँजीपति अपनी क्रौमत माँग रहे हैं । केवल बंबई 
में ही नहीं, मद्रास, मंगलौर, कलकत्ता और कटक, दिल्ली और दार्जिलिंग में भी यह 
चर्चा है कि बंबई के पूँजीपतियों ने कांग्रेस के चुनावी अभियान का पूरा ख़र्च उठाने का 
आश्वासन दिया है, यदि बंबई को महाराष्ट्र को न सौंपा जाए। चुनाव कांग्रेस की सबसे 
बड़ी कमज़ोरी हैं और नेहरूजी भी कांग्रेसी हैं। नेहरू जानते हैं कि कांग्रेस आम जनता 
से कट चुकी है और अब पैसे से ही उनकी नैया पार लग सकती है। दुर्भाग्य से भारत के 
लोग और महाराष्ट्र के लोगों ने भी पैसे को कभी अधिक महत्त्व नहीं दिया, इसलिए वे 
नेहरूजी के तर्कों की ताक़त को समझने में असमर्थ रहे । कुछ लोग सरकार की इज्जत 
बचाने के लिए भले ही नेहरूजी के तर्कों का समर्थन करें, परंतु प्रजातंत्र में जनता की 
इज्जत ही सरकार की इज्जत होती है। हम यह भी जानते हैं कि नेहरूजी अपने निर्णयों 
को आत्मसम्मान से कभी नहीं जोडते और अतीत में अनेक बार उन्होंने अपने निर्णय 
बदले हैं। इसलिए यह आवश्यक है, बंबई का तुरंत महाराष्ट्र में विलय किया जाए। 
इसलिए मेरा यह सोचना है कि बंबई के लिए सत्याग्रह कांग्रेस के धन्नासेठों और निहित 
स्वार्थो के पंजों से मुक्त करने के लिए सत्याग्रह भी है। 

3. वासुदेव बलवंत फड़के (845-7883) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आद्य क्रांतिकारी थे। वे ब्रिटिश काल में 
किसानों की दयनीय दशा को देखकर विचलित हो उठे थे। उनका दृढ विश्वास था कि ' स्वराज ' ही इस रोग की 
दवा है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र मार्ग का अनुसरण किया । अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए 
लोगों को जाग्रत्‌ कर महाराष्ट्र की कोली, भील तथा धांगड़ जातियों को एकत्र कर उन्होंने 'रामोशी' नाम का 


क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने हेतु उन्होंने धनी अंग्रेज 
साहूकारों को लूटा। फड़के को तब विशेष प्रसिद्धि मिली, जब उन्होंने पुणे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने 
नियंत्रण में ले लिया था। 

विष्णुशास्त्री चिपलूणकर (850-882) आधुनिक मराठी गद्य के युगप्रवर्तक साहित्यकार और संपादक थे। 
नई पीढी में स्वदेशप्रेम जाग्रत्‌ करने के उद्देश्य से इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल नामक पाठशाला स्थापित की । पूना 
में आकर इन्होंने श्री जी.जी. अगरकर और श्री बाल गंगाधर तिलक से मिलकर । जनवरी, 887 से मराठी में 
'केसरी' और अंग्रेज़ी में ' मराठा' समाचार-पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। 
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दक्षिण में हिंदू विरोधी आँदोलन “ 

केवल भाषणों से राष्ट्रीय एकता नहीं बनाए रखी जा सकती। यदि ऐसा संभव 
होता तो कांग्रेसी जो कि मुसलिम लीगियों से भी बढ़-चढ़कर भाषण देते हैं, देश को 
विभाजित होने से रोक पाते। राष्ट्रीय एकता केवल बौद्धिक समझ-बूझ या भौतिक 
सुविधाओं अथवा आर्थिक आज़ादी पर निर्भर न होकर लोगों की भावात्मक इच्छा पर 
आश्रित है। यह भावना संस्कार से प्राप्त होती है पंडित गोबिंद वल्लभ पंत ने लोकसभा 
में दिए अपने एक भाषण में स्वीकार किया था कि 'राष्ट्रीय एकता ही हमारा धर्म और 
संस्कृति है।' यदि हम एकता चाहते हैं तो हमें इस भाव की रक्षा भी करनी चाहिए और 
इसे पुष्ट भी करना चाहिए। परंतु सरकार इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि यह 
भावना शेष न रहे । 

कल्याणकारी राज्य और समाजवादी सामाजिक संरचना के नारों ने पहले ही हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की जैवी एकता के गहन विश्वास को धीरे-धीरे खंडित किया है, जो कि 
धार्मिक विश्वास से भी दृढ रहा है। पंडित नेहरू को यह सोचना चाहिए कि मुसलिम 
लीग मुसलमानों को हिंदू विरोधी बनाकर ही राष्ट्र विरोधी बना सकी । अंग्रेजी सरकार ने 
हमारे राष्ट्रीय जीवन को अव्यवस्थित करने के लिए, हिंदू धर्म में हमारी आस्था नष्ट 
करने की शातिर योजना बनाई थी। केवल उन्हें क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता ख़तरे में है, जहाँ 
हिंदू धर्म कमजोर है। नागा हिल्स में विद्रोह की स्थिति है, क्योंकि नागा विश्वास के 
अनुसार वहाँ के पांडवों के वंशजों को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया और इस प्रकार उन्हें 
अपने पूर्वजों को नकारने और देश से. विश्‍वासघात करने पर विवश किया गया। यहाँ 
तक कि दक्षिण में भी जो लोग अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे 
लोगों को हिदुंत्व से दूर कर रहे हैं । द्रविड कषगम जो कि अलग तमिल राज्य स्थापित 
करना चाहती है, वह अपने अलगाववादी दर्शन का आधार हिंदू विरोधी विचारों को 
मानती है। इस कार्य में ईसाई मिशनरियों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है । कषगम 
केवल अलगाववाद की भावनाएँ पैदा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह हिंदुओं 
द्वारा आज तक पूजित सभी देवताओं और नायकों को भी भ्रष्ट करना चाहती है; वास्तव 
में वे चाहते हैं कि दक्षिण में कोई भी अपने को हिंदू कहने वाला न रहे, तभी राष्ट्रद्रोह 
` का दूषित भाव उनमें भर सकेंगे। 
--ऑर्गनाइज़र, जून 77, 7256 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
CO 
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33 
पंजाब में सांप्रदायिकता बनाम 
राष्ट्रवाद का मुद्दा* 


आर्णनाइजर में यह लेख 78 जून, 7956 को प्रकाशितं 
इुआ था। ग 


माझ तारासिंह' ने यद्यपि सरदार ज्ञानसिंह राडेवालाः को बहुत खरी-खोटी सुनाई 

है तथा उन्हें अकाली दल में फूट डालने वाला बताया है, तथापि यह निश्चित है 
कि अकालियों के कांग्रेस में सम्मिलित होने के प्रस्ताव की नींव मास्टर तारासिंह की 
सहमति से बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। अकाली आंदोलन की एकाएक समाप्ति, 
अकाली-कांग्रेस वार्त्ता, पंजाब का क्षेत्रीय फॉर्मूला, मास्टरजी द्वारा नेहरू के नेतृत्व में 
विश्वास प्रदर्शन, श्री भीमसेन सच्चर? का अपदस्थ होना एवं सरदार प्रतापसिंह कैरो का 
मुख्यमंत्री बनना, सरदार हुक्मसिंह का लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाना तथा सरदार 
ज्ञानसिंह राडेवाला कौ दौड़-धूप और वर्तमान प्रस्ताव सबके सब एक ही योजना की 
कड़ियाँ हैं । यदि अकाली कांग्रेस गठबंधन पहले से तय नहीं होता तो कांग्रेस के प्रधान, 


* देखें परिशिष्ट ] पृष्ठ 267 एवं [ पृष्ठ 270। 

१. मास्टर तारा सिंह (885-967) अकाली नेता, जिन्होंने 
लेकर अराजक हिंसक आंदोलन किया था। 

2. सरदार ज्ञानसिंह राडेबाला (90-979), पेप्सू प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री ( 952-53) । 955 में शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बने। पंजाब राज्य में पेप्सू प्रांत के विलय के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और 
प्रताप सिंह कैरों कैबिनेट में सिंचाई मंत्री बने। 

3. कांग्रेस को आंतरिक दलगत राजनीति के कारण 23 जनवरी, 956 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन 
सच्चर अपदस्थ हुए थे। | 
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ने पंजाब क्षेत्र में स्वायत्त पंजाबी भाषी राज्य गठन को 


पंजाब में सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा I0I 


कांग्रेस-संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध अकालियों को यह आश्वासन नहीं देते कि 
कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनने के लिए दो वर्ष की कालमर्यादा उन पर लागू नहीं होती। 
अकाली दल की बैठक इस विषय पर विचार करने के लिए 77 जून को हो रही है। 
उसका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होने वाला। मास्टरजी के विरोध का कारण यही है कि वे 
अकाली सदस्यों को कांग्रेस में प्रतिष्ठित करके भी अकाली दल को बनाए रखना चाहते 
हैं। अकाली दल के जीवित रहने पर ही उनके साथी कांग्रेस में अधिकाधिक मोलभाव 
कर सकेंगे। अकाली सदस्य कांग्रेस के अंदर से तथा अकाली दल बाहर से अपनी 
आवाज बुलंद करेगा तथा कांग्रेस के पास सिवाय उनके सम्मुख आत्मसमर्पण के और 
कोई मार्ग भी नहीं बचेगा। 

अकालियों के कांग्रेस में प्रवेश करने से पंजाब की राजनीति पर कोई मौलिक 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस के वे सदस्य, जो आज कभी-कभी कांग्रेस हाईकमान 
की अकाली तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध थोड़ी-बहुत आवाज उठा देते हैं, बिल्कुल 
निष्प्रभ हो जाएँगे। हाल ही में भारतीय शासन की भाषा नीति व क्षेत्रीय फॉर्मूले के 
विरोध में पंजाब के लगभग 60 कांग्रेसी विधानसभाइयों ने पं. गोविंद बल्लभ पंत को 
एक स्मृतिपत्र दिया था। उसका पं. पंत ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। हाँ, इन 
सदस्यों को सदैव के लिए पंगु बनाने के विचार से अकालियों के लिए कांग्रेस के द्वार 
खोलने का भी निश्चय किया गया है। 

सांप्रदायिक अकालियों को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति मात्र ही नहीं 
अपितु उनके लिए संपूर्ण सुविधाएँ प्रदान कर संविधान में भी अपवाद करना कांग्रेस की 
घोषित नीति के विरुद्ध है । किंतु उसकी कथनी और करनी में सदैव ही अंतर रहता है। 
राष्ट्रीयता की घोषणा करके भी सांप्रदायिक तत्त्वों को सदैव गले लगाया है। यदि यह 
कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस सांप्रदायिकता का अंतिम आश्रय स्थान है। 

कट्टर से कट्टर मुसलिम लीगी भी आज कांग्रेस में हैं, जस्टिस पार्टी के दिग्गज 
कांग्रेस के मंत्री हैं। केरल में कांग्रेस का नाम ही कैथोलिक कांग्रेस पड़ गया है। फिर 
पंजाब में वह सफ़ेद टोपी उतारकर यदि नीली पगड़ी पहन ले तो हमें आश्चर्य नहीं 
करना चाहिए। चुनावों की खातिर कांग्रेस सबकुछ कर सकती है। अकाली के अतिरिक्‍त 
सिख वर्ग पर कांग्रेस का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात्‌ यदि पंजाब में कांग्रेस को 
जीवित रखना है तो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचता। 

कांग्रेस अकालियों के इस प्रकार स्पष्ट गठबंधन से पंजाब कौ राजनीति का स्वरूप 


4. जस्टिस पार्टी : 7976 में मद्रास परसो डेंसी में सी.एन. मुलियार, टी.एन.नायर और पी. त्यागराज चेट्दी ने जस्टिस 
आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 'ैर-ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व को लेकर एक संगठन खड़ा करना था। 
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॥02 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


निखर जाएगा । अब वहाँ स्पष्टतया दो ही शक्तियाँ रह गई हैं- सांप्रदायिक एवं राष्ट्रीय । 
उनका संघर्ष भी अब खुला है । अब वहाँ की लड़ाई भाषा के प्रश्न अथवा क्षेत्रीय फॉर्मूले 
पर नहीं, सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रीयता की है और वह लड़ाई यदि सफलता के साथ 
लड़नी है तो हमें यह बता देना होगा कि जिन चुनावों को ख़ातिर कांग्रेस ने सबकुछ . 
खोया, वे भी उसके हाथ नहीं आए। आज की परिस्थिति में क्षेत्रीय फॉर्मूले की अच्छाई 
और बुराई, उसकी भिन्न-भिन्न शर्ते निरर्थक हो गई हैं। यदि विधानसभा में कांग्रेस 
अकाली पार्टी सफल हो जाती है तो जिन अधिकारों का प्रयोग क्षेत्रीय परिषदें नहीं कर 
सकेंगी, उनका प्रयोग विधानसभा करेगी, अर्थात जब दोनों ही स्थानों पर सांप्रदायिक 
तत्त्वों का बोलबाला है तो क्षेत्रीय परिषद्‌ के कम अधिकार भी राष्ट्रीयता को लाभ नहीं 
पहुँचा सकेंगे। अतः मेरी दृष्टि में तो पंजाब का फैसला आगामी चुनावों में होगा। यदि 
` राष्ट्रवादी तत्त्व इन चुनावों में भारी बहुमत के साथ अथवा एक प्रभावी शक्ति के साथ 
पहुँच गए तो क्षेत्रीय परिषदें कागजी रह जाएँगी । यदि ऐसा न हुआ तो क्षेत्रीय परिषदों के 
पूर्णतया रद्द होने के बाद भी विधानसभा एवं मंत्रिमंडल संपूर्ण पंजाब को सांप्रदायिकता 
के रंग में रँग देंगे। 
कांग्रेस शासन की नीति यह दिखती है कि पंजाब की राष्ट्रवादी शक्तियाँ अपने 
बल को चुनाव में आजमाने की बजाय और कहीं ख़त्म कर दें। कांग्रेस शासन पर पलने 
वाले अनेक लोग अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब की जनता की दृष्टि असली मुद्दे से दूर हटाने 
की भी कोशिश करते हैं। क्या महापंजाब समिति कांग्रेस के जाल में फँसेगी, सत्याग्रह: 
अथवा अन्य कोई तत्सम आंदोलन यही जाल सिद्ध होगा। आज तक महापंजाब के 
कर्णधारों ने अत्यंत कुशलता और नीतिमत्ता से काम लिया है, उन्हें अनेक बार छोड़ देने 
का प्रयत्न हुआ, किंतु उन्होंने कहीं भी छोड़ जाना ठीक नहीं समझा। उसके पास 
सामर्थ्य है । उनमें त्याग की वृत्ति है, वे बड़े-से-बड़ा बलिदान भी कर सकते हैं, जनता 
उनके साथ है, किंतु इस सबका उपयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाए, इसका निर्णय 
स्वयं महापंजाब समिति को करना होगा। सरकार, कांग्रेस अथवा डॉ. कालीचरर्ण 
अथवा अन्य किसी दल के हाथ में इस निर्णय को छोड़ा अथवा उनके फैलाए गए जाल 


में वे फँस गए तो उसका परिणाम पंजाब के लिए घातक होगा तथा फिर सदा के लिए 
अकाली सांप्रदायिकता पंजाब पर हावी हो जाएगी। 


अधिकारियों की नियुक्ति नियमों में वेतन का भेद अनुचित 
आई.ए.एस. की विशेष भरती के लिए आय मर्यादा की जो शर्त रखी थी, वह 300 
रुपए प्रति मास से घटाकर 200 रुपए प्रति मास कर दी गई है तथा परिगणित जातियों 


-कालीचरण र भं पंजाब आंदोलन 
5. डॉ. कालीचरण सूद (94-205) स्वतंत्रता सेनानी, जिसने पंजाब आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 
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एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों पर यह शर्त लागू नहीं होगी । उक्त शर्त के विरुद्ध बहुत 
शोर मचाने का परिणाम इतना ही हुआ है कि उसकी मर्यादा घटा दी है, किंतु हम यह 
नहीं समझ पाए कि इस शर्त की आवश्यकता ही क्यों समझी गई । भारत का संविधान 
प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता प्रदान करता है। उपर्युक्त प्रतिबंध संभव है, 
संविधान की भाषा के अनुसार अवैधानिक न ठहराया जा सके, किंतु स्पष्टतया यह 
उसकी भावना के प्रतिकूल है। कांग्रेस शासन ने समाजवादी व्यवस्था की घोषणा की है। 
कया समाजवाद में आय का भेद, किसी भी व्यक्ति के, अन्य प्रकार से योग्य होते हुए भी 
उसके प्रशासन में सेवा प्राप्त करने में बाधक होगा। 
यह शर्त भारतीय नागरिकता का अपमान है। उसे मूलत: ही हटाना होगा, केवल 
थोड़ा-बहुत या बहुत-थोड़ा अंतर कर देने से काम नहीं चलेगा। 
राजनीतिक पीड़ितों को भी कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। उनकी आयु 43 वर्ष 
तक की हो सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के आठ वर्ष बाद राजनीतिक पीड़ित शब्द मिट 
जाना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, उसका बदला तो उन्हें भारत को 
स्वतंत्रता के रूप में मिल ही गया। उनका वर्ग आज शासनारूढ़ भी है। किंतु शासन के 
स्थायी अंग के रूप में उनको प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न हानिकारक सिद्ध होगा। 
पाञ्चजन्य, जूनं 78, 7956 
OD 
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होशियारपुर में महापंजाब समर्थकों 
पर बर्बर अत्याचार" 


आर संपूर्ण देश को आँखें पंजाब की ओर लगी हुई हैं और पंजाब में भी होशियारपुर 
को ओर विशेष रूप से होशियारपुर में जिस प्रकार निरीह, निरपराध महापंजाब 

समर्थकों के जुलूस पर पंजाब की पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए, उनको देखकर किसी 
भी मानव का हृदय पिघल जाता किंतु पंजाब के पाषाण हृदय मुख्यमंत्री सरदार प्रतापसिंह 
कैरों का हृदय किंचित्‌ भी द्रवित नहीं हुआ। वह आज भी अपने तानाशाही रवैये पर डटे 
हुए हैं। वह पुलिस के पापों को छिपाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर अनेक प्रकार के 
अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सबसे आश्चर्य का विषय तो यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष 
श्री ढेबर भाई' जैसे प्रतिष्ठित नेता भी कैरोशाही की बर्बरता का समर्थन कर रहे हैं। 
उन्होंने पटना से प्रसारित अपने एक वक्तव्य में कहा है, ''पंजाब सरकार अत्यंत भयंकर 
परिस्थिति में फँस गई है। कुछ अपने ही लोग स्वयं को भूल गए हैं तथा हिंसक तरीक़ों 
को अपनाने लगे हैं। सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह न्याय और शांति बनाए रखे 
और जनता न्याय और शांति बनाए रखने में सरकार को सहयोग प्रदान करें।'' श्री ढेबर 
भाई ने कितनी चतुराई के साथ सरकार को निरपराध घोषित करते हुए सारा दोष जनता 
के सिर पर मढ़ दिया है। जो व्यत्त पूर्व से ही अपना मत निश्चित कर लेता है, वह 
न्यायाधीश के पद पर आसीन होने का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। 

प्रश्‍न यह है कि यदि श्री ढेबर को संपूर्ण स्थिति का ज्ञान है और उसके आधार पर 
वह सरकार को निरपराध समझते हैं तो उन्होंने उसी बक्तव्य में आगे जालंधर और होशियारपुर 
कौ महिलाओं का ज़िक्र करते हुए यह क्यों कहा, '* होशियारपुर की बहुत बहनें मुझसे 
* देखें परिशिष्ट , पृष्ठ 267। 
. उछरंगराय नवलशंकर ढेबर (905-977) कांग्रेस के 7 955-59 तक अध्यक्ष रहे। 
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शनिवार को दिल्ली में होशियारपुर लाठीचार्ज? के संबंध में मिलने आई थीं । उनके साथ 
जालंधर की भी कुछ बहनें थीं। उनकी शिकायत थी कि होशियारपुर के लाठीचार्ज में 
पुलिस द्वारा बालकों तथा स्त्रियों को निर्दयतापूर्वक पीटा गया । मैंने उनसे अनुरोध किया 
कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से भेंट करें। मैं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूँ कि वह 
उनकी शिकायतों को ध्यान से सुनें। 

जब पहले से ही मान लिया गया है कि शिकायतें केवल सरकार की ओर से ही हैं 
और जनता की केवल गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, फिर मुख्यमंत्री द्वारा ध्यान दिए जाने की 
आवश्यकता ही क्या है और शायद मुख्यमंत्री भी इस बात को पूरी तौर से मानते हैं । इसलिए 
तो कालका कांड की जाँच की तुरंत घोषणा करने वाले श्री कैरों होशियारपुर कांड की जाँच 
की माँग को बुरी तरह ठुकरा रहे हैं । सरकार तो कालका कांड में भी प्रदर्शनकारियों की 
ही गलती मानती थी, फिर उसकी जाँच के लिए तुरंत व्यवस्था क्यों की गई? किसी भी 
पक्ष की गलती हो उसे जनता के समक्ष आने देने में सरकार क्यों हिचकती है । होशियारपुर 
कांड के लिए यदि वास्तव में महापंजाब समर्थन उत्तरदायी है, तो उनके अपराधों को जनता 
के सामने आने दिया जाए। अन्यथा श्री ढेबर की यह अपील व्यर्थ हो जाएगी कि किसी 
भी व्यक्ति को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि सरकार उसके विरुद्ध है। 

होशियारपुर कांड की निष्पक्ष न्यायालयी जाँच कराने के संबंध में कितना प्रबल 
जनमत जाग्रत्‌ हो चुका है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि होशियारपुर में 4 दिन 
से लगातार हड़ताल चल रही है व 20 जून को तो समस्त पंजाब में ही हड़ताल रही है । 
इतना ही नहीं, अर्ध सरकारी पत्र ' हिंदुस्तान टाइम्स' को अपने अग्रलेख में लिखना पड़ा 
है, “॥7 जून को एक जुलूस को भंग करने के लिए होशियारपुर में पुलिस ने जो 
कारवाई की उसके कारण इतनी अधिक कटुता निर्माण हो गई है कि होशियारपुर में दो 
सप्ताह से निरंतर हड़ताल चल रही है और पंजाब व्यापार मंडल ने राज्य भर के 
व्यापारियों से अनुरोध करना आवश्यक अनुभव किया है कि 27 जून को सहानुभूति में 
एक दिन की प्रतीक हड़ताल रखी जाए। पुलिस पर बर्बरता के लगाए गए आरोपों की 
जाँच के निमित्त चाहे तो किसी न्यायाधीश को नियुक्त करके अथवा अन्य किन्हीं उपायों 
से राज्य सरकार को जनता को आश्वासन प्रदान करना होगा।' श्री ढेबर के शब्दों में-- 
“जनता के किसी अंग को यह भावना रखने की आवश्यकता नहीं कि सरकार उसके 
विरुद्ध है। कैसे भी हो, किंतु वास्तविकता यही है कि गत कुछ सप्ताहों में राज्य कौ 
परिस्थितियों पर अनुचित रूप से काबू पाने का प्रयास किया गया है तथा केंद्रीय सरकार 
ने पंजाब के निमित्त क्षेत्रीय योजना प्रस्तुत करके जो महान्‌ राजनीतिज्ञता का कार्य किया 


2. होशियारपुर में भारतीय जनसंघ के नेता यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई 
थी। - 
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था, उसका भावात्मक आधार पर अनुसरण नहीं किया गया । वास्तव में जनता के एक 
अंग का सरकार की विशुद्ध बुद्धि तथा निष्पक्षता पर से विश्वास उठ गया है.।'' 
पंजाब सरकार महापंजाब आंदोलन को दबाने के लिए किस प्रकार का गर्हित 
प्रचार कर रही है, इसके कुछ उज्ज्वल उदाहरण सामने आए हैं। अभी हाल में करनाल 
में जो महापंजाब सम्मेलन हुआ, उसके पूर्व पंजाब सरकार के मंत्रियों ने गाँव-गाँव 
जाकर प्रचार किया कि करनाल में न जाइए, नहीं तो गोलियों की बौछारें सहनी पड़ेंगी, 
लाठीचार्ज होगा। कांग्रेस के मंत्री नगरवासियों तथा ग्रामवासियों के बीच मतभेद पैदा 
करने में भी न चूके । उन्होंने प्रचार किया कि महापंजाब का नारा तो शहरियों का नारा 
है। इसमें ग्रामवासियों को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने इस आंदोलन 
को नगरवासियों का आंदोलन सिद्ध करने के लिए कैसी मनगढ़ंत गाथाएँ रचीं । उन्होंने 
प्रचार किया कि भाखड़ा नांगल योजना से ग्रामवासियों को जो बिजली मिलने वाली है, 
उसके कारण नगर के व्यापारियों को आशंका है कि कहीं उनके मिट्टी के तेल का 
व्यापार ठप्प नहीं हो जाए। इसलिए वे सरकार से असंतुष्ट होकर उसके ख़िलाफ़ 
आंदोलन कर रहे हैं। कैसी बढ़िया तक़रीरें हैं। पंजाब के मंत्रियों को भूल नहीं जाना 
चाहिए कि दलगत स्वार्थ के लिए वे जिस प्रकार जनता के विभिन्न अंगों में वैमनस्य 
और भेदभाव निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, वह आगे चलकर उनके लिए भी 
हितावह सिद्ध नहीं होगा। 
और चाहे कुछ भी हो किंतु पंजाब कांग्रेस में भी महापंजाब के प्रश्न पर गहरी 
दरार पड़ गई है। जनतंत्र का ज़ोर-ज़ोर से ढोल पीटने वाली कांग्रेस अपने ही सदस्यों 
की विचार स्वतंत्रता को कुचलने के लिए तैयार हो गई है। पंजाब कांग्रेस के मंत्री श्री 
दरबार सिंह ने गुरदासपुर में घोषणा की है, '* राज्य कांग्रेस ने उन कतिपय कांग्रेस नेताओं 
के ख़िलाफ़ गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई का निश्चय किया है, जिन्होंने होशियारपुर 
कांड तथा क्षेत्रीय योजना के संबंध में वक्तव्य दिए हैं, लेख लिखे हैं तथा भाषण दिए हैं। 
इस प्रकार के समस्त कांग्रेसियों के ख़िलाफ़, जिनमें एम.एल.ए.,एम.एल.सी. तथा एम.पी. 
भी सम्मिलित हैं, कार्रवाई की जाएगी।'' जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाने वाली है, 
उनमें पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री जगत नारायण सर्वप्रमुख हैं। अब देखना यह है कि 
उक्त महानुभाव कांग्रेस तानाशाही के सामने कहाँ तक झुकते हैं । इस प्रकार सत्य मत पर 
प्रतिबंध लगाकर जनतंत्र की हत्या करने का पंजाब कांग्रेस द्वारा जो मार्ग अपनाया गया 
है, उसे कोई भी समझदार व्यक्ति उचित नहीं ठहरा सकता। इससे कम-से-कम जनता 
के समक्ष यह अवश्य प्रकट होता है। सत्य, मंत्रियों या कांग्रेस पदाधिकारियों के कथन 
से नितांत भिन्न है और उस सत्य की कांग्रेस तथा सरकार हत्या करना चाहती है। 
--पाउ्चजन्य; जुलाई 2, 7956 
[] 
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श्री देशमुख का त्यागपत्र काफ़ी खेदजनक* 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 2 जुलाई, 7956 को प्रकाशित 
हुआ था। 


ब के प्रश्‍न पर यद्यपि बहुत से व्यक्तियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिए हैं तथा 
भविष्य में भी इसकी संभावनाएं हैं, तथापि वित्त मंत्री श्री चिंतामणि राव देशमुख 
का त्यागपत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। श्री देशमुख पहले वित्तमंत्री हैं, जो पाँच वर्ष 
की लंबी अवधि तक अपना कार्यभार सँभालते रहे तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता न होते हुए 
भी कांग्रेस मंत्रिमंडल का साथ निभाते रहे। इसके पूर्व के वित्त मंत्रियों को उनके पास 
अपने विभाग को सँभालने की योग्यता होते हुए भी कांग्रेसियों ने नहीं टिकने दिया और 
धीरे-धीरे नेहरू मंत्रिमंडल के अन्य गैर-कांग्रेसी सदस्यों के समान डॉ. मुखर्जी और 
नियोगी? की भाँति, महत्त्वपूर्ण मतभेद होने के कारण अथवा कांग्रेसियों के षड्यंत्र के 
परिणामस्वरूप उन्हें भी त्यागपत्र देकर अलग हो जाना पड़ा। किंतु श्री चिंतामणि राव 
देशमुख ने बहुत दिनों तक निर्वाह किया, यद्यपि बीच-बीच में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
को लेकर उनके त्यागपत्र के समाचार आते रहे हैं । इस समय उनका त्यागपत्र देश की 
आर्थिक स्थिति अथवा शासन की अर्थनीति से मतभेद के कारण नहीं, अपितु बंबई को 


* देखें परिशिष्ट [, पृष्ठ 267 । 

१. प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 76 जनवरी, 956 को बंबई को संघ शासित राज्य बनाने की घोषणा की। 
बंबई को महाराष्ट्र में शामिल न करने व राज्य के प्रति दुर्भावना का आरोप लगते हुए 22 जनवरी को केंद्रीय 
वित्तमंत्री सी.डी. देशमुख ने इस्तीफ़ा दे दिया था। 

2. क्षितीश चंद्र नियोगी स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे। नेहरू की नीतियों के विरुद्ध इन्होंने अपने 35 दिन के 
अल्प कार्यकाल के बाद ही] 950 में इस्तीफा दे दिया था। 


anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


I08 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


केंद्रशासित बनाए रखने के प्रश्‍न पर हुआ है। 
देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो श्री देखमुख के त्यागपत्र के औचित्य को नहीं 
समझ पाता, यद्यपि उनमें से अधिकांश यह मानते हैं कि बंबई को महाराष्ट्र में मिल 
जाना चाहिए। बंबई के प्रश्‍न पर महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है और 
जनतंत्रीय देश में उसका औचित्य भी स्पष्ट है। यह भी ठीक है कि जनता के मत को 
जानने के लिए कभी-कभी पद त्याग करके पुनः चुनाव लड़ने की भी बारी आती है। 
महाराष्ट्र के अनेक विधानसभाइयों ने यह किया भी है और इस प्रकार जनमत का रुख़ 
किस ओर है, यह सिद्ध भी कर दिया है। किंतु चिंतामणि राव देशमुख ऐसा नहीं कर 
सकेंगे, कारण-अब उपचुनाव नहीं होंगे और इसलिए उन्होंने संसद्‌ से त्यागपत्र नहीं 
दिया। श्री देशमुख ने बताया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते उन्हें बंबई के 
निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और इसलिए उनकी आत्मा की आवाज 
ने उन्हें मंत्रिमंडल छोड्ने के लिए विवश कर दिया। जहाँ तक उनकी ईमानदारी और 
उनके निर्णय के पीछे नैतिकता का प्रश्‍न है, उनसे मतभेद नहीं हो सकता। उन्होंने एक 
ईमानदार आदमी के नाते काम किया है। किंतु प्रश्‍न यह है कि उनके पदत्याग का देश 
को वर्तमान अवस्था पर कया परिणाम होगा? 
श्री देशमुख के कार्यकाल में भारत की अर्थनीति ने काफ़ी स्थायित्व प्राप्त किया 
था। अनेक क्षेत्रों में हमारा उत्पादन बढ़ा और रुपए की साख भी बढ़ी है।इस सबका श्रेय 
उन्हें दिया जा सकता है, कारण रिज़र्व बैंक के गवर्नर के नाते काम करते हुए उन्होंने 
' मुद्रा-क्षेत्रों' का गहरा अध्ययन एवं व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया है । उनके ही मतों 
के आधार पर बूते से बाहर की पंचवर्षीय योजना तैयार हुई है और उसको पूरा करने के 
लिए ,200 करोड़ रुपए के घाटे की अर्थ योजना भी बनाई गई है। यदि वे इस प्रकार 
बीच में ही छोड़कर चले जाएँगे तो इस संपूर्ण योजना पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। 
यह सत्य है कि उनकी योजना एवं घाटे की अर्थव्यवस्था के संबंध में इधर बहुत 
से लोगों ने आशंका प्रकट की हैं। हाल में चीजों के दाम भी बढ़ने लगे हैं और यद्यपि 
श्री देशमुख ने स्वीकार नहीं किया, फिर भी मुद्रास्फीति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ 
लोग श्री देशमुख के त्यागपत्र का यह भी अर्थ लगा रहे हैं कि इतनी विशाल योजना की 
जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने इस निमित्त का लाभ उठाया है। साथ ही यह भी 
बताया जाता है कि पं. नेहरू की विभिन्न नीतियों से वे पहले ही ऊब चुके थे, बंबई का 
प्रश्‍न तो ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका सिद्ध हुआ है। जो भी हो, आज जिस नीति को 
लेकर भारत सरकार आर्थिक क्षेत्र में घुसने का दुस्साहस कर रही है, उसमें एक चतुर 
नाविक की आवश्यकता है और श्री चिंतामणि देशमुख के पश्चात्‌ कांग्रेसजनों में से कोई 
इस स्थान को पूर्ति भले ही कर ले, किंतु अपने पद के प्रति न्याय नहीं कर पाएगा। 
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अच्छा होता, यदि श्री देशमुख अपने विरोध प्रदर्शन का कोई दूसरा मार्ग चुनते। 
अब जबकि उन्होंने अपने त्यागपत्र की घोषणा कर ही दी है और यह भी बता दिया है 
कि वह वापिस नहीं लिया जा सकता, वे इस पद पर नहीं रहेंगे। किंतु भारत सरकार का 
कर्तव्य है कि उनकी सेवाओं का उपयोग देश को हो सके, इसके लिए कुछ अन्य उपाय 
की योजना करें | उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे शासन के साथ असहयोग नहीं कर 
रहे अर्थात्‌ यदि कोई अन्य व्यवस्था हो सकी तो वे शासन के साथ रह सकेंगे। 


नागा प्रदेश में सेना को कार्रवार्ड के 
पूरे अधिकार दिए जाएँ 


पिछले कई महीनों से नागा प्रदेश में विद्रोह चल रहा है । उसके अधिक व्यापक 
होने पर सेना को भेजना पड़ा। सभी लोगों को यह आशा थी कि भारत की सेना के 
पहुँचने के उपरांत स्थिति पर शीघ्र ही क़ाबू पा लिया जाएगा और इस प्रकार के समाचार 
भी प्रसारित किए गए थे कि विद्रोही नेता फिजो का प्रभाव घटता जा रहा है एवं 
अधिकाधिक नागा भारत के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करते हुए शांति के प्रयत्नों में सहयोग 
दे रहे हैं । किंतु पिछले पखवाड़े में जो कुछ हुआ है, उससे यही सिद्ध होता है कि हमारे 
शासकों ने या तो स्थिति की भीषणता को समझा नहीं या छोटी-मोटी घटनाओं को प्रेस 
विज्ञप्तियों के द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताया है। अब तो हालत इतनी बिगड़ गई है कि 
कोहिमां और दीनापुर के बीच की हवाई सेवा भी बंद कर दी गई है। विद्रोहियों ने 
आधुनिक शस्त्रास्त्रो के साथ कोहिमा पर आक्रमण 'किया। माकोक चैंगजोनो वोटो मार्ग 
पर उन्होंने सेना के एक अधिकारी की हत्या कौ तथा चार गाँव के मुखियों की भी 
सरकार का साथ देने के कारण हत्या कर दी गई है। 

स्पष्ट है कि वे अधिक संगठित हैं, उनके पास पर्याप्त शस्त्रास्त्र हैं तथा उन्हें 
स्थानीय जनता का भी सहयोग प्राप्त है। वर्षा के कारण उनकी आक्रमण क्षमता और भी 
बढ़ गई है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि आगामी कुछ मास हमारी सेनाओं को 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडेगा । सेना द्वारा स्थिति पर नियंत्रण न पा सकने 
का प्रभाव आसाम की जनता पर अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ साधारण लोग चर्चा करते हैं 
कि यदि ढाई लाख नागाओं में से थोड़े सिरफिरे विद्रोहियों को दबाने में हमारी सेना को 
क़ामयाबी नहीं मिल रही या देर लग रही है तो फिर पाकिस्तान या अन्य किसी देश के 
आक्रमण होने पर वह कैसे टिक पाएगी। उनका सेना पर से विश्वास डिगता जा रहा है। 
यह वास्तव में बड़े दुःख का विषय है। किंतु हमें विचार करना होगा कि हमारी सेना 
3. अन्गामी जापू फिजो (१903-990) के नेतृत्व में अलग नागा राष्ट्र की माँग को लेकर विद्रोह हुआ था। 
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अभी तक संपूर्ण विद्रोहियों का सफाया क्यों नहीं कर पाई । क्या उसकी सामरिक कुशलता 
या पराक्रम में कहीं कमी आ गई है? बात ऐसी नहीं। आज भी भारत का सैनिक वीर है, 
धीर है, योग्य है और कुशल है | हमारे सेनापति सामरिक नीति जानते हैं और उसको वे 
उनके साथ व्यवहार में भी ला सकते हैं। यदि उन्हें खुलकर अपनी नीति बरतने का 
मौक़ा दिया जाता तो वे हैदराबाद के ही समान एक सप्ताह में नागा विद्रोह को भी 
समाप्त कर देते, किंतु अब केंद्र में सरदार पटेल नहीं हैं। 
आज नागा पहाड़ियों में सेना केवल सैनिक का वेश धारण करके जाती है। उनकी 
नीति राजनीतिज्ञ द्वारा निर्णीत है और वह है शांति के अग्रदूतों की। फलत: वे आज 
विद्रोह को दबाने पर नहीं, नागाओं को अपनी ओर खींचने में अधिक व्यस्त हैं। यह 
सत्य है कि नागा जन भारतीय राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और उनके मन की आशंकाओं 
को दूर कर उनको पथभ्रष्ट नेताओं के चंगुल से निकालना होगा, किंतु वह काम सेना 
का नहीं, राजनीतिज्ञों का है और वह सेना का काम समाप्त होने के बाद प्रारंभ होना 
चाहिए। आज हमें अपनी नागा प्रदेश की नीति में परिवर्तन करना होगा। यदि एक बार 
सेना का उपयोग हुआ है तो उसे नीति के संचालन में स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे वह 
शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सके | सैनिक कार्रवाइयों में समय का भी महत्त्व होता है। 
यदि अधिक दिनों तक सैनिक वहाँ बने रहे, वो शायद उनके लिए आवश्यक हो जाए तो 
उसका परिणाम न तो नागाओं पर अच्छा होगा और न भारत की जनता पर, जिसे वहाँ के 
पूरे और सच्चे समाचार नहीं मिल पाते। 
¬ पाञ्चजन्य, जुलाई 9, 7956 
[] 
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कांग्रेस शासन द्रुतगति से तानाशाही की ओर 


उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पूर्ण समय लगाकर काम 
करने वाले 00 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग 23 ळून, 7956 
को गोरखपुर के डी.ए.वी. स्कूल में हुआ ।दीनदयालजी का भाषण। 
डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी का सरकार की जेल में संदेहात्मक एवं आश्चर्यजनक 
* परिस्थिति में मृत्यु होना एवं उनकी मृत्यु की जाँच की माँग संपूर्ण देश में उठने 
पर भी भारत सरकार द्वारा जाँच न होना, स्वतंत्र भारत में व्यक्ति स्वातंत्र्य सुरक्षित नहीं 
है, इतना स्पष्ट प्रमाण है। कांग्रेसी शासन अधिनायकवाद की ओर द्रुतगति से बढ़ रहा है 
और भारत के संविधान द्वारा प्राप्त मूलभूत अधिकार केवल संविधान के पन्नो में ही 
सीमित रह गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की हिंसात्मक कार्रवाइयों के संबंध 
में प्रस्ताव सरकारी अधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसात्मक 
अत्याचारों पर परदा डालने मात्र के लिए ही है। 
होशियारपुर में जो लज्जाजनक एवं अन्यायपूर्ण घटनाएँ घटी हैं तथा पंजाब के हर 
नगर में नित्य घट रही हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि पंजाब में कोई शासन ही नहीं है। 
वह केवल एक गुंडा-राज्य है और पुलिस ने स्वयं गुंडों का काम करना प्रारंभ कर दिया 
है, अन्यथा वे किस प्रकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को घेरकर उन पर पाशविक रीति से 
हमला करते और महिलाओं को खुली सड़क पर बेइज्जत कर उन पर भी लाठियाँ 
बरसाते। यह स्थिति, कुछ साल पूर्व जो अकाली थे और फिर कांग्रेसी बनकर स्वयं 
पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके शासन में चल रही है। हिंदुओं के तथा जो सिक्ख 
अकाली दल में नहीं हैं, उनके जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा अकाली शासन में कभी 
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संभव नहीं होगी, इसका अनुमान इस समस्त स्थिति से लगाया जा सकता है। 
सरकार लोकप्रिय आंदोलन को बुरी तरह से कुचलने का प्रयास कर रही है। परंतु 
मैं सरदार प्रताप सिंह कैरों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनसंघ, जो डॉ. 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी के, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर' के आदर्शों का पालन किया है, आदर्श 
को सम्मुख रखकर चला है, वह अपनी पूर्ण शक्ति से व्यक्ति-स्वातंत्र्य और व्यक्ति मात्र 
की रक्षा के लिए इन सब अन्यायों का मुक्राबला करेगा और भारत माता की एकता 
बनाए रखेगा। 
दुर्दैव से हमें इसके लिए अपनी सरकार से लड़ना पड़ रहा है, कारण--वह राष्ट्र 
घातक नीति को लेकर चल रही है। जब पं. नेहरू राष्ट्रीय एकता की अपील करते हैं 
. इसका अर्थ इतना ही है कि हम सब उन पर अंधविश्वास कर उनका अनुकरण करें | इस 
प्रकार एक समय हमने उनका अनुसरण किया था, परंतु हम जानते हैं कि उसका 
परिणाम हुआ था, मुसलमानों का तुष्टीकरण और भारत विभाजन। इसी प्रकार उन्होंने 
जम्मू-कश्मीर के संबंध में भी उनकी तथा शेख अब्दुल्ला की नीति का समर्थन करने को 
कहा था। परंतु हम वैसा नहीं कर सकते थे। यदि हमने उनके कहने के अनुसार किया 
होता और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान न किया होता तो आज कश्मीर 
भारत से अलग हो गया होता। 
आज जन भावनाओं के प्रकटीकरण की जिम्मेदारी भारतीय जनसंघ के नौजवान 
और उत्साही कार्यकर्ताओं पर आ पड़ी है। इस जिम्मेदारी से हम दूर नहीं भाग सकते, 
कारण-यदि हम इससे दूर भागेंगे तो हम केवल पंजाब की जनता के साथ धोखा नहीं 
करेंगे, अपितु देश के पुनर्विभाजन के भी कारण बनेंगे, क्योंकि यह क्षेत्रीय योजना देश 
को उसी ओर बढ़ा रही है। 
हमारी पं. नेहरू के साथ चाहे जितनी मतभिन्नता हो और चाहे जितना हम उनकी 
नीति के विरोध में आंदोलन चला रहे हों, मैं अपने प्रधानमंत्री को, जिस समय वे विदेश 
यात्रा पर गए हैं, विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनसंघ की सद्भावनाएँ एवं पूर्ण 
समर्थन उस समय उनके साथ है, जबकि वे अपने देशहित तथा देश के सम्मान को 
बढ़ाने के लिए विदेशी शक्तियों से वार्तालाप करेंगे। 
CO 
पाञ्चजन्य, जुलाई 9, 7956 


7. गुरु तेगबहादुर (62-675) सिख पंथ के नौवें गुरु, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा प्रताड़ित कश्मीरी 
पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा हेतु आत्म-बलिदान किया था। 
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ऑर्गनाइजर में यह लेख 76 जुलाई 7956, को प्रकाशित 
हुआ था। 


ण गए आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय निकट आ रहा है। गरमी में 
श्रीनगर की ठंडक में बैठकर अपना प्रतिवेदन लिखने का उन्होंने निर्णय किया था, 
किंतु ऐसा लगता है कि उन्हें और अधिक ठंडक को आवश्यकता है। इसलिए शायद 
आयोग के सचिव को रूस जाकर वहाँ की भाषा नीति का अध्ययन करने का आदेश 
किया गया है। राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में विदेशों को नक़ल की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय 
स्वाभिमान को तो ठेस पहुँचाती ही है, साथ ही वह हमारे समुचित विकास एवं योग्य 
निर्णयों में भी बाधक है। रूस की भाषा नीति का भारत के साथ कोई सामंजस्य नहीं। 
प्रथम तो भारत के समान रूस एक देश नहीं-कि समान संस्कृति एवं परंपरा हो, दूसरे 
रूस ने अपने निर्णयों को तानाशाही शासन के द्वारा क्रियान्वित कराया है। भारत को 
स्थिति भिन्न है। 

संविधान ने हिंदी को सार्वदेशिक कामकाज के लिए प्रशासकौय भाषा के रूप में 
स्वीकार किया है।' उसे यह स्थान उसकी व्यापकता के कारण ही प्राप्त हुआ है। हिंदी 
साहित्य का जिन्हें ज्ञान नहीं अथवा जो उसकी महत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे 


Nee कक SAPD SN Ses 
१. हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में ।4 सितंबर, 949 को स्वीकार किया गया। इसके बांद संविधान में 
राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गई! हिंदी के प्रयोग का क्रियान्वयन करने को 
लेकर 955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया व 3 दिसंबर, 7955 को 
राष्ट्रपति के आदेशानुसार जनता के साथ पत्रव्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद रिपोर्ट, हिंदीभाषी राज्यों के 
साथ पत्र-व्यबहार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारतीय पदाधिकारियों के नाम जारी किए. जाने वाले औपचारिक 


दस्तावेज अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी जारी किए जाने की व्यवस्था की गई। 
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भारतीयों द्वारा भी उसे बहुत बल मिला और जब संविधान में भाषा संबंधी अनुच्छेद रखे 
गए, सब हिंदी के कट्टरपंथी लोगों को चाहे संतोष न हुआ हो, भारत की सभी भाषाओं 
के प्रतिनिधियों के एकमत से निर्णय लिये गए। किंतु आज छह वर्ष बाद जो स्थिति है, 
वह कोई संतोषजनक नहीं । राष्ट्र के विकास के अन्य क्षेत्रों में जैसे हम आतुरता दिखाते 
हैं, वैसे ही यदि कुछ लोग राष्ट्र की सामान्य भाषा हिंदी के प्रचार के लिए अनुरोध करें 
तो कोई अस्वाभाविक नहीं । किंतु उनके इस अनुरोध का लोग ग़लत अर्थ लगा रहे हैं। 
भारत की एकता को छिन्न-विच्छिन्न करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, हिंदी भी उसको 
लपटों से नहीं बच पाई। हिंदी को सामान्य भाषा का स्थान केवल दो भावनाओं के 
कारण ही प्राप्त हुआ है : ]. भारत की एकता की कामना, 2. विदेशी भाषा से मुक्ति की 
इच्छा किंतु आज एकता की शक्तियाँ निर्बल हो गई हैं तथा राष्ट्र का स्वाभिमान भी, जो 
बहुतों में अंग्रेजी शासन की एक प्रतिक्रियात्मक भावना मात्र थी, कम हो गया है। 
'फलतः हिंदी का विरोध बढ़ता जा रहा है । हिंदी प्रचार में आज बहुत से लोगों को 
साम्राज्यवाद की गंध आती है और वे आक्रोश करने लगते हैं कि हिंदी हमारे ऊपर 
जबरदस्ती थोपी जा रही है तथा वह हमारी प्रादेशिक भाषाओं को समाप्त कर देगी। 

हिंदी विरोध के लिए क़मर कसकर मैदान में कूदने वाली द्रविड़ कझगम जैसी 
संस्थाओं की बात एक ओर रखें, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति भी आज 
उसका समर्थन नहीं करते। उनका पहला तर्क है कि भारत में अंग्रेजी के सार्वदेशिक भाषा 
के रूप में रहते हुए हिंदी को अपनाकर लोगों को क्यों कष्ट दिया जाए। उनके मत में 
अंग्रेजी का जो ब्रिटिश शासनकाल में हमारे ऊपर गुलामी का प्रतीक थी, अब विरोध नहीं 
करना चाहिए। यह तो ठीक है कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी की ओर देखने का 
हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारा स्वाभिमान चाहे जो कहता हो, किंतु यह भी 
व्यावहारिक है कि अंग्रेजी शासनकाल में जो कुछ उन्होंने किया, हम आज उसे मिटा नहीं 
सकते अथवा मिटाना नहीं चाहिए, किंतु इसी कारण अंग्रेजी को हम भारत की सार्वदेशिक 
भाषा नहीं मान सकते | भाषा केवल मन के विचारों के व्यक्तीकरण का माध्यम ही नहीं, 
उनकी जननी भी है। भाषा विचारों को संस्थापित भी करती है। हम चाहे जितना प्रयत्न 
करें, भारतीय आत्मा को अभिव्यक्ति अंग्रेजी के माध्यम से नहीं कर सकते। फिर भारत 
में अंग्रेज़ी कितने लोग जानते हैं? क्या केवल कुछ पढ़े-लिखे लोगों की सुविधा-असुविधा 
का ध्यान करके भाषा की नीति निर्धारित की जाए? हम यदि प्रयत्न करें तो भी भारत का 
बहुजन समाज अंग्रेजी नहीं सीख सकता। क्या हम यह चाहते हैं कि हम सदैव ऐसी भाषा 
का ही प्रयोग करें, जो केवल चंद लोगों की बपौती है। 

आज वास्तव में जो हिंदी का विरोध हो रहा है, वह उन बूढ़े तोतों के द्वारा हो रहा 
है, जो आज हिंदी सीख नहीं सकते केते॥ हमें उन्हें | सिखाने की, कोशिश भी /तहीं करनी 
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चाहिए। यह भी ठीक है कि इन पुराने और वृद्ध लोगों के बिना हम काम नहीं चला 
सकते। हमारे युग का अनुभव उनके पास है और शासन ही नहीं, सभी क्षेत्रों में उनकी 
सेवाओं से हमें लाभ उठाना होगा। अतः हमें कोई ऐसा मार्ग अवश्य निकालना पड़ेगा, 
जिससे अपने इन बंधुओं को कोई कठिनाई न हो | उनसे हिंदी का आग्रह न करें, क्योंकि 
यह तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच सदा चलने वाले संघर्ष का एक स्वरूप है, 
उसके पीछे किसी बहुत बड़े सिद्धांत का सवाल नहीं। 

हिंदी के साथ कई बार जनसेवाओं का प्रश्‍न भी जुड़ जाता है। अहिंदी भाषाभाषियों 
को ऐसा लगता है कि वे प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएँगे। हमें उनको इस आशंका को 
दूर करना होगा । जब तक हिंदी का व्यापक प्रचार न हो जाए, उसको जन-सेवा आयोग 
की परीक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए अथवा हिंदीभाषियों के लिए 
भारत की किसी अन्य भाषा की परीक्षा अनिवार्य कर दी जाए। 

प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी समाप्त कर देगी, ऐसा भी कहा जाता है। किंतु यह 
सत्य नहीं। हिंदी में न तो इतना बल है और न प्रादेशिक भाषा में इतनी निर्बलता। फिर 
प्रदेश का संपूर्ण कामकाज वहीं की क्षेत्रीय भाषा में ही चलेगा। वास्तव में तो भाषाएँ 
एक-दूसरे से पुष्ट होते हुए विकास करेंगी। संस्कृत भी जो भारत की अनेक भाषाओं 
की जननी है तथा हमारे संपूर्ण साहित्य की प्रेरणास्रोत है, प्रांतीय भाषाओं को समाप्त 
नहीं कर सकी | फिर भला हिंदी यह जुर्रत कैसे कर सकेगी? 

यह दुःख का विषय है कि भारत में हर एक प्रश्न राजनीतिक बन जाता है। आज 
भाषा की भी यह दशा है। यदि ऐसा न होता तो राजाजी, '' हिंदी वाले मिलकर दक्षिण 
पर प्रभुत्व जमा लेंगे तथा दक्षिण के लोग आपस में बँटे रहेंगे'' ऐसा कभी नहीं कहते। 
आज वास्तविकता तो यह है कि भारत में हिंदीभाषियों को छोड़कर सभी भाषा के 
आधार पर संगठित हैं। हिंदीभाषी भी संगठित हों, यह मेरी इच्छा नहीं। किंतु यदि 
राजाजी जैसे व्यक्तियों के वक्‍्तव्यों एवं कार्यों ने प्रतिक्रियात्मक रूप में क्यों न हो, संपूर्ण 
हिंदीभाषियों को संगठित कर दिया तो देश के लिए प्रबल समस्या हो जाएगी। भारत की 
एकता के लिए वास्तव में संकट उपस्थित हो जाएगा। यदि हिंदी का जैसा प्रचार पिछले 
दिनों में हुआ, वैसा ही जारी रहा और बढ़ता गया तो फिर संपूर्ण देश के लोग समान रूप 
से हिंदी भाषी हो जाएँगे, अर्थात्‌ उनकी मातृभाषा अलग रहेगी, किंतु सार्वदेशिक रूप में 
वे हिंदी का प्रयोग करेंगे। वास्तविकता तो यह है कि आज कुछ लोग अपनी मातृभाषा 
हिंदी बताते अवश्य हैं किंतु उनके घरों तथा सामान्य व्यवहार में जो भाषा बोली जाती है, 
वह हिंदी नहीं, मारवाड़ी, मालवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी 
आदि-आदि अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं । उनमें साहित्य भी है और बढ़ रहा है | वह 
दिन दूर नहीं कि जब वे अत्यंत प्रौढ़ साहित्य का सृजन कर सकेंगी। हिंदी चाहे तो भी 
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इनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती । जैसे-जैसे हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, अन्य प्रदेशों 
में भी वहाँ की भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य का सृजन होते हुए उनकी प्रगति होगी। हाँ, 
हिंदी को समझने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तथा वह अंतरप्रांतीय व्यवहार का माध्यम 
बन जाएगी। व 


बिहार काँग्रेस विधानसभाइयों की अनुशासनहीनता 


शासन ने अभी तक जिस नीति का संकेत किया है, उससे यह लगता है कि वह 
राज्य पुनर्गठन विधेयक में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करने वाला। शासन कौ शायद 
इसी नीति का परिणाम है कि अनेक प्रदेशों में अभी तक शांति नहीं हो पाई । बंबई और 
पंजाब में तो आंदोलन लगातार चल ही रहे हैं, बिहार और बंगाल में भी फिर ज्वाला 
भड़क उठी है। बंगाल की हड़ताल और उसके संबंध में की गई गिरफ्तारियों से यह 
स्पष्ट है कि वहाँ का शासन किसी दूरदर्शी नीति से काम नहीं ले रहा। 

बिहार में पश्चिम बंगाल और बिहार सीमा विधेयक की जो गति हुई है, वह तो 
विधानशास्त्रियों के लिए एक प्रश्‍न बन गया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 
में कांग्रेस दल के ही एक सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव रखा गया एवं वह स्वीकृत 
हो गया। इतना ही नहीं, उस पर जब मत लिये गए तो छह को छोड़कर सभी विधानसभाइयों 
ने उस पर अपना मत दिया। मंत्रीगण भी संशोधन के पक्ष में रहे । अब प्रश्‍न उठता है कि 
क्या वह संशोधन गैर-सरकारी था। क्या सरकार ने उस संशोधन को स्वीकार कर 
लिया? यदि है तो सरकार को ही संशोधन के साथ विधेयक सदन के समक्ष उपस्थित 
करना चाहिए था और फिर उस सरकारी प्रस्ताव पर मत लिये जाते। किंतु ऐसा तो हुआ 
नहीं। सरकार ने संशोधन तो स्वीकार नहीं किया हाँ, मंत्रियों ने मत उसके पक्ष में 
अवश्य दिया। 

कांग्रेस के दलीय अनुशासन का प्रश्‍न भी यहाँ उपस्थित होता है। कांग्रेस कार्यकारिणी 
द्वारा स्वीकृत तथा केंद्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा प्रेषित एक विधेयक पर कांग्रेस दल के 
सदस्यों ने प्रतिकूल मत देकर उसे रद्द कर दिया है। क्या कांग्रेस दल के सचेतक ने 
अपने सभी सदस्यों को संशोधन के लिए मतदान का आदेश था। यदि नहीं तो इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर आदेश क्यों नहीं दिया गया। यदि बिहार के विधानसभाइयों को इस 
प्रकार के मतदान की स्वतंत्रता दी जा सकती है तो महाराष्ट्र और पंजाब के सदस्यों को 
क्यों नहीं? बंबई में मोरारजी भाई ने महाराष्ट्र के सदस्यों को अधिक-से-अधिक बोलने 
मात्र की स्वतंत्रता दी। पंजाब में वह भी नहीं दी गई। क्षेत्रीय योजना तो दूर, होशियारपुर 
कांड के संबंध में समाचार-पत्रों में वक्तव्य भर देने पर कांग्रेस के सदस्यों को 
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अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी। यह अनुशासन का अलग-अलग मापदंड क्यों? 
शायद कांग्रेस की निगाह में पंजाब के कांग्रेसी पोचे हों । कांग्रेस हाईकमान को निश्चित 
करना होगा कि वह बिहार के सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है। 

बिहार के विधानसभाइयों ने तो अपने बिहारी होने का सबूत दे दिया, किंतु राष्ट्रपति 
राजेंद्र बाबू के समक्ष एक समस्या उत्पन्न कर दी। बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव किया है 
कि राष्ट्रपति इस विधेयक के लिए अनुमति न दें। यदि वे निहार विधानसभा के परामर्श 
को मानते हैं तो वह केंद्र की सरकार एवं बंगाल के विरुद्ध जाते हैं और नहीं मानते तो 
निहार के सदस्य संपूर्ण दोष उनके मत्थे मढ़ देंगे। बिहार विधानसभा ने जो कुछ किया 
है, वह बंगाल और निहार के बीच सद्भावना बढ़ाने में सहायक नहीं होगा। यह भी 
लगता है कि निहार के सदस्यों की निगाहें समस्या को सुलझाने पर नहीं, बल्कि अगले 
चुनावों पर लगी हैं । 


विदर्भ कांग्रेस प्रस्ताव से 
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को धक्का 


महाराष्ट्र में विदर्भ कांग्रेस ने नेहरू योजना के पक्ष में प्रस्ताव पारित करके संयुक्त 
महाराष्ट्र के आंदोलन को गहरी क्षति पहुँचाई है । संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेताओं ने 
अभी तक आंदोलन को बंबई के मराठी भाग तक ही सीमित रखा एवं विदर्भ को कुछ 
उपेक्षा की। फलतः दुर्बल स्थान देखकर कांग्रेस ने वार कर दिया है। किंतु अकोला में 
हाल ही में समिति का जो अधिवेशन हुआ, उसके बाद निश्चित ही हवा पलटेगी। 
आवश्यकता है कि विदर्भ और मराठवाडा से भी कांग्रेस को उखाड़ दिया जाए। जहाँ 
तक जनमत का प्रश्‍न है, वह आज भी कांग्रेस के प्रस्ताव के साथ नहीं, किंतु उसे 
संगठित करना होगा। 
पाञ्चजन्य, जुलाई 23, 7956 
OD 
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स्वयंसेवक संस्थाओ पर सरकार का 
नियंत्रण अनुचित 


ऑर्गनाइजर में यह लेख 23 जुलाई, 7956 को प्रकाशित 
डुआ था। 


~ नियंत्रित तत्संबंधि . 
हड हृदयनाथ कुंजरू' ने सरकार नियंत्रित भारत सेवक समाज? तथा धत 


* संस्थाओं की गतिविधियों की ठीक ही आलोचना की है। समाज का संगठन 
इस उद्देश्य से किया गया था कि निर्दलीय आधार पर नवभारत के निर्माण के लिए 
स्वप्रेरणानुसार जनता की शक्तियों को उद्वेलित किया जा सके। उद्घाटन सम्मेलन में 
भारत के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। किंतु थोड़े ही दिन 
में अनुभव कर लिया गया कि समाज के अधिकारी कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य किसी 
दल का सहयोग प्राप्त करना नहीं चाहते । परिणामतः कांग्रेसियों को छोड़कर अन्य सभी 
भारत सेवक समाज की विभिन्न संस्थाओं से अलग हो गए और कांग्रेसी जनता में 
उत्साह का निर्माण न कर सके। समाज की जो भी गतिविधियाँ चलती हैं, उन्हें जनता 
की अपेक्षा समाचार-पत्रों का ही अधिक समर्थन प्राप्त होता है। 

यदि इस बात को छोड़ दिया जाए कि भारत सेवक समाज कांग्रेस का दिखावा 
मात्र है--और कांग्रेस राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए 
* देखें परिशिष्ट [, पृष्ठ 267 । 


7. डॉ. हृदयनाथ कुंजरू (887-978), भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के सदस्य व राज्य 
सभा सदस्य (7952-64) थे। 


2. भारत सेवक समाज की स्थापना योजना आयोग द्वारा जनसहयोग प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति 
की सिफारिशों के अनुसार 72 अगस्त, 952 को की गई थी। 
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दिखावे पर विश्वास नहीं करती है--तो भी प्रश्‍न उठता है कि सामाजिक तथा स्वप्रेरणा 
के आधार पर चलने वाली संस्थाओं पर सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाना कहाँ तक 
उपयुक्त है। अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था के अतिरिक्त कहीं भी सामाजिक गतिविधियों 
पर सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जाता। भारत में भी यदि सरकार इस प्रकार को 
संस्थाओं के नियंत्रण के लिए प्रयत्न कर रही है तो कहना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार 
धीरे-धीरे समस्त शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रीभूत करने का प्रयास कर रही है । भारत 
साधु-समाज के? नाम पर सरकार ने उन साधुओं को भी नियंत्रित तथा संगठित करना 
प्रारंभ कर दिया है, जिनकी निस्स्वार्थ जनसेवा तथा सर्वस्व त्यागी वृत्ति के कारण राजा 
तथा प्रजा द्वारा समान रूप से अतीव सम्मान किया जाता था। यदि सरकार इन योजनाओं 
में जनता की गाढ़ी कमाई को बरबाद करना बंद करके इन क्षेत्रों को व्यक्तिगत प्रेरणा के 
लिए ही मुक्‍त छोड़ दे तो अधिक कल्याणकारी रहेगा। सरकारी योजनाएँ निस्स्वार्थ वृत्ति 
निर्माण करने के स्थान पर स्वार्थ तथा सत्ता की लालसा उत्पन्न कर देती है। 


राज्य पुनर्गठन के विषय में 
प्रवर समिति के निर्णय भ्रामक 


सरकार ने भावी भारत का जो नक्शा तैयार किया है, उसमें संसद्‌ के दोनों सदनों 
द्वारा नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति ने (राज्य पुनर्गठन तथा संविधान-नवम संशोधन- 
विधेयक के विचारार्थ नियुक्त) सामान्यतः कोई उलट-फेर नहीं की है। कुछ छोटे-मोटे 
परिवर्तनों के अतिरिक्त मूलभूत परिवर्तनों तथा संशोधनों का कार्य संसद्‌ के लिए छोड़ 
दिया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल जैसे प्रश्‍न जो कि जनता के मस्तिष्क को 
अत्यंत परेशान किए हुए हैं, ज्यों के त्यों रह गए हैं। 3 जून, 7956 के अवसर पर 
प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में पाँच वर्ष पश्चात्‌ बंबई के भविष्य के संबंध 
में विचार करने की बात निर्धारित करने के अतिरिक्त समिति ने कोई ऐसा हल खोजने 
का प्रयास नहीं किया हैं कि निश्‍चित अवधि पश्चात्‌ बंबई स्वतः ही महाराष्ट्र में सम्मिलित 
हो सके। 

समिति ने महाराष्ट्रवासियों की भावनाओं को सांत्वना प्रदान करने के लिए उच्चसदन 
के निर्माण तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 240 से 280 कर देने का प्रस्ताव 
किया है। इसका सीधा-सीधा अर्थ यह होगा कि बंबई के निकल जाने के कारण नवीन 
महाराष्ट्र, जो पहले से भी निर्धन हो जाएगा, उस पर अधिक भार पड़ेगा। हाँ, कुछ 
राजनीतित्ञों को काम अवश्य मिल जाएगा। नागपुर समझौते को स्वीकृति प्रदान करके 


3. भारतीय साधु समाज की स्थापना 956 में हुई थी। 
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विधेयक महाराष्ट्र में सदैव के लिए असहमति के बीज बो रहा है। तीन क्षेत्रीय विकास 
बोर्ड महाराष्ट्र की संगठित जनता में दरार पैदा कर देंगे। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा 
विदर्भ के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में प्रस्ताव किया गया था कि समस्त भावी राज्य 
को पाँच प्रशासकीय इकाइयों में विभाजित किया जाए, किंतु विधेयक में केवल तीन 
क्षेत्र ही निर्धारित किए गए हैं, जिनका निर्धारण पूर्ववर्ती संबद्ध अंगों के आधार पर हुआ 
है। सरकार की नीयत चाहे कुछ भी हो, किंतु वर्तमान व्यवस्था में संयुक्त महाराष्ट्र के 
प्रणेता पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। कांग्रेस क्षेत्रीय शक्ति निर्माण करने का प्रयास कर 
रही है और विदर्भ के कुछ भागों को आंदोलन से तोड़ने में सफल भी हो गई है। 
राजधानी की स्थिति के बारे में भी असामयिक प्रश्न उठाया गया है, वह भी जनता के 
ध्यान को हटाने का प्रयास मात्र है। 
वर्तमान त्रावणकोर-कोचीन राज्य के पाँच ताल्लुकों के मद्रास में मिल जाने' के 
कारण वहाँ के मंदिरों के प्रबंध से देवसोम बोर्ड को वंचित कर दिया गया है। यद्यपि 
एक कोष की व्यवस्था की गई है, तथापि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन मंदिरों की 
व्यवस्था कौन करेगा--मंत्री, जैसा कि आजकल मद्रास राज्य में होता है अथवा अलग 
से बोर्ड का गठन किया जाएगा? यह अच्छा रहता कि प्रशासन के परिवर्तन के साथ 
देवताओं को भी अपनी स्वामिभक्ति में परिवर्तन न करना होता। वर्तमान देवसोम बोर्ड 
के कार्यक्षेत्र में उस समय तक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि बोर्ड 
के कार्य विस्तार के निमित्त एक समिति नियुक्त नहीं की जाती और उसको सिफ़ारिशों 
के अनुसार नए बोर्ड का संगठन नहीं किया जाता, जिसमें स्थानीय लोगों को भी सम्मिलित 
किया जाए। 
वर्तमान विधेयक के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों तथा अधिकारों के 
संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बात का उचित ही अनुभव किया गया है 
कि यदि भाषायी अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था की 
जाती है या न्यायालयी अथवा समकक्ष न्यायालयी संस्थान की व्यवस्था की जाती है तो 
उसके कारण बहुसंख्यक भाषा-भाषियों तथा अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों के बीच तनाव 
उत्पन्न होने की आशंका है और फिर वह राज्य की स्वायत्त सत्ता पर भी तो आघात है। 
किस प्रकार से क्षेत्रीय समितियों के निर्माण को तथा उनकी कार्रवाइयों को व्यवस्थित 
करने के लिए एवं उनसे संबंधित मामलों में राज्य विधानसभाओं तथा मंत्रिमंडलों की 
शक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों को व समितियों को 
_ स्वयं से संबंधित नियमों का निर्माण करने तथा उनमें परिवर्तन करने की प्रदत्त शक्ति को 


Cr क क क er स मे 
4. त्रावणकोर-कोचीन राज्य के जिन पाँच ताल्लुकों का मद्रास में विलय किया गया, वे हैं--अगस्तीश्वरम, 
तोवाला, कलकुलम, विलहकोड एवं शेनकोट्टा। 
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उपयुक्त ठहराया जा सकता है? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब तथा तेलंगाना की 

क्षेत्रीय समितियों को संयुक्त प्रवर समिति ने न तो समाप्त किया है और न उनके 
अभिशापों को कम करने का ही प्रयास किया है। 

यद्यपि राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार है कि किसी हाईकोर्ट का स्थान 

कहाँ रहे, तथापि समझ में नहीं आता कि आंध्र के हाईकोर्ट के संबंध में ही अपवाद क्यों 

रखा गया है। उसके संबंध में जान-बूझकर व्यवस्था की गई है कि वह हैदराबाद में 

रहेगा । संभवत: यह व्यवस्था राज्य के सांप्रदायिक तत्त्वों को तुष्ट करने के विचार से की 

गई है। 
पाञ्चजन्य, जुलाई 30, 7956 
[_] 
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डा ने मिस्र में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े बाँध के निर्माण हेतु दी जाने 

वाली सहायता को रोकने का निर्णय लिया है । इंग्लैंड ने भी तुरंत उसका अनुसरण 
किया। इसका पहला कारण तो यह दिया गया कि नील नदी के पानी के बँटवारे को 
लेकर मिस्र और सूडान में समझौता नहीं हो सका है और दूसरे मिस्र के पास ऋण के 
अतिरिक्त होने वाले खर्चे को आंतरिक स्रोतों से जुटाने की क्षमता नहीं है । वास्तव में 
इसका असली कारण राजनीतिक दायरों में मिस्र की विदेश नीति को माना जा रहा है। 
पश्चिमी राष्ट्र मिस्र का धीरे-धीरे रूस की ओर झुकाव पसंद नहीं करते | यह भी माना 
जाता है कि बगदाद समझौते' से जुड़े इराक, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश पश्चिमी 
राष्ट्रों को मित्र को सहायता न देने के लिए मनाने में सफल रहे। इराक और पाकिस्तान 
नहीं चाहते कि विश्व का सबसे बडा बाँध ऐसे देश में बने, जो स्वतंत्र विदेश नीति 
अपनाए है। पहले भी अमरीका और इंग्लैंड ने यह सुनिश्चित किया था कि रूस, मिस्र 
की सहायता न कर सके, संभवत: इसी कारण से यह देश राजनीतिक दबाव बनाने की 
इच्छा रखते हैं। परंतु मिस्र ने इस परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया है और इसके 
लिए आवश्यक धन या तो वह आंतरिक स्रोतों से जुटाएगा या फिर इंग्लैंड, फ्रांस और 
जर्मन बैंकिंग समूह से कर्ज लेगा। | 

पश्चिमी देशों की इस क्रिया के पीछे जो भी कारण रहे हों और इनका मिस्र की 
योजनाओं पर जो भी प्रभाव पड़े, हमारी चिंता का विषय नहीं है, परंतु भारत सरकार 
और हमें इससे एक सबक अवश्य लेना चाहिए। हम भी विदेशों से आर्थिक सहायता 


१. १955 में बगदाद में ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और ब्रिटेन ने मध्य पूर्व संधि संगठन (3/70) या केंद्रीय 
संधि संगठन (९६४70) की स्थापना की। बगदाद पैक्ट राष्ट्र 979 में भंग कर दिया गया। 
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लेते रहे हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें 800 करोड़ रुपए की सहायता मिलने 
की आशा है। हमारे प्रधानमंत्री का यह कहना है कि हम सभी देशों से सहायता स्वीकार 
करेंगे, बशर्ते उसके साथ कोई बंधन न हो और कहा कि अभी तक हमें जो सहायता 
प्राप्त हुई है, वह बंधनरहित है। सहायता प्राप्त करने वालों कौ यह सदिच्छा हो सकती 
है, परंतु भारत में ऐसे अनेक लोग हैं, जो इन देशों पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। 
यह भी संभव है कि इन देशों ने भारत को कोई विशेष नीति अपनाने के लिए कहा हो, 
परंतु अदृश्य अंकुश तो है ही। आर्थिक दृष्टि से हम इन देशों पर अधिकाधिक आश्रित 
होते जा रहे हैं और वे दबाव डालने के उपयुक्त अवसर की तलाश में हो सकते हैं । 
इसलिए यह आवश्यक है कि हम या तो अपनी आर्थिक योजनाओं में बदलाव करें या 
अपनी विदेश नीति में | पंडित नेहरू की विदेश नीति में चाहे जो गुण-दोष हों, लेकिन 
हम यह नहीं चाहेंगे कि विदेशी दबाव के डर से हम उसमें परिवर्तन करें। यह हमारे 
आत्मसम्मान के विरुद्ध है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आर्थिक विकास 
की योजनाओं को पुनः गढ़ें। न केवल संसाधन जुटाने को दृष्टि से बल्कि विषयवस्तु 
और दृष्टिकोण से भी वे स्वदेशी हों। यदि हम विदेशी पूँजीपतियों, तकनीशियनों और 
विदेशी सहायता के बिना ही स्वतंत्र रूप से योजनाएँ बना सकें और उनका क्रियान्वयन 
करें तो सही अर्था में अपनी आजादी को साकार कर सकेंगे। 
कश्मीर का चुनाव 

बख्शी गुलाम मुहम्मद इन दिनों राजधानी (दिल्ली) में हैं। कहा जाता है कि वे 
अपने साथ जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित संविधान का प्रारूप लेकर आए हैं। यह 
प्रस्तावित है कि राज्य की संविधान सभा वहाँ के संविधान को एक माह में स्वीकृति दे 
दे, ताकि देश के अन्य भागों के साथ वहाँ भी चुनाव करवाए जा सकें। यह निर्णय 
स्वागत योग्य है। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए यह आवश्यक है कि 
वहाँ के निवासियों को भी देश के अन्य नागरिकों की तरह, प्रदेश की संविधान सभा की 
स्वीकृति के अनुसार, मतदान का अवसर दिया जाए। राज्य में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का 
तरीक़ा राज्य के लोगों को अन्य भागों के लोगों की तरह, विभिन्न दलों द्वारा प्रस्तुत 
कार्यक्रमों के पक्ष-विपक्ष में मत देने से वंचित करता है। अभी तक कश्मीर से लोकसभा 
और राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वहाँ के लोगों को 
बिभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा देश के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों पर विचार का अवसर 
नहीं मिलता। वे मुख्यतः राज्य की गतिविधियों तक समिति रह जाते हैं। इसीलिए वे 
अखिल भारतीय दृष्टि विकसित करने में असफल रहते हैं। 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥24 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


वे मुख्यत: राज्य के विषयों तक सीमित रहते हैं, इसलिए सार्वदेशिक दृष्टिकोण 
विकसित नहीं कर पाते। ऐसी दृष्टि के अभाव में वे अखिल भारतीय दृष्टि से हीन 
एकांगी दृष्टि वाले बने रहते हैं और अखिल भारतीय विषयों से प्राय: अछूते रह जाते हैं। 
यदि देश के संपूर्ण नागरिकों का हित समन्वित है तो आवश्यक है कि किसी को भी 
राष्ट्र को सर्वोच्च प्रभुतासंपन्न विधायिका के लिए मतदान के अधिकार से वंचित नहीं 
किया जाना चाहिए। 
भारत में राष्ट्रवादी विचार यह रहा है कि भारत का संविधान पूरी तरह कश्मीर में 
भी लागू किया जाना चाहिए। अभी तक जम्मू और कश्मीर सरकार अपना अलग 
संविधान करने पर अड़ी है। हम उनके इस हक़ को समझने में असमर्थ हैं, यह अलगाववाद 
की भावना के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा अपना 
संविधान बनाती भी है तो वह मूलभूत रूप से भारतीय संविधान से भिन्न नहीं होना 
चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ सभी नागरिकों को मूलाधिकार दिए जाएँ, 
यह राज्य भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहे, यह ऑडिटर जनरल और 
निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी रहे। 


प्रशासन का विकेंद्रीकरण 


पश्चिमी रेलवे ने प्रथम जिले से क्षेत्रीय प्रशासन विधि को अपना लिया है । बेहतर 
और कुशल प्रशासन हेतु इस परिवर्तन को वांछित माना जा रहा था। यह दावा उचित है 
अथवा नहीं, परंतु यह निश्चित है कि इस क़दम से पूरे देश में समान क्षेत्रीय प्रशासन 
व्यवस्था पूरे रेलवे में लागू हो जाएगी। परंतु मुख्यालयों का चुनाव सुखद नहीं रहा । सभी 
कार्यालयों को बड़े शहरों में स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। अन्यथा कोई 
कारण नहीं है कि बांदीकूई, आबू रोड और महो को छोड़ दिया जाता। बड़े शहरों की 
अपनी अलग समस्याएँ हैं। उच्चाधिकारियों को छोड़कर बड़े शहरों में किन्हें मुफ्त 
सरकारी आवास मिल सकते हैं? आवास सभी बड़े शहरों में एक बड़ी समस्या है। यह 


आवश्यक होगा कि हमारी पुनर्गठन की योजनाएँ विकेंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए, 
न कि केंद्रीयकरण पर। 


--आर्यनाइज़र, जुलाई 30, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
[_] 
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देशमुख कौन-सा रास्ता अपनाएँगे, 
डॉ. मुखर्जी का या नियोगी का?' 


सं प्रवर समिति द्वारा संशोधित राज्य पुनर्गठन विधेयक पर संसद्‌ में चर्चा चल 
रही है तथा सामान्य चर्चा पूर्ण हो चुकी है। इससे केवल यह बात स्पष्ट हुई कि 
ऐसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर भी बहुत कम सहमति है। हम बुरी तरह से असंगठित 
हैं। विधेयक की विभिन्न धाराओं पर मतभेद हो सकता है और उसे भारतीय सदस्य 
निडरता और आजादी से व्यक्त करने में पूरी तरह न्यायसंगत व्यवहार कर रहे हैं। परंतु 
जिस प्रकार की उत्तेजक भावनाओं का प्रदर्शन हुआ है और जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, 
उससे स्पष्ट है कि हम मत-वैभिन्य की सीमाओं को लाँघ गए हैं। कांग्रेस के मतदान 
आदेश की अनुपस्थिति में यह विधेयक पारित ही नहीं हो सकता। 

इस परिस्थिति में कुछ लोगों को लगने लगा है कि राष्ट्र के रूप में हममें भावात्मक 
एकता का अभाव है | मेरा यह अनुमान है कि ऐसा मानना (न्यायसंगत) उचित नहीं है। 
यह विडंबना ही है कि वर्तमान नेता भले ही अपने को क्रांति के पुरोधा मानते हों, परंतु 
वे धरतीपुत्र नहीं हैं। जहाँ तक आम आदमियों का प्रश्‍न है, राजनीतिक दल भले ही 
राज्य पुनर्गठन के विषय में कितना ही शोरगुल मचाएँ, वे राज्यों की सीमाओं से बिल्कुल 
भी विचलित नहीं हैं । परंतु हमारी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं के अनुसार उनमें 
आत्मसम्मान का भाव सुदृढ है | वे कोई अन्याय सहन नहीं कर सकते। यदि उन्हें प्रतीत 


7. पंडित नेहरू और पाक प्रधानमंत्री लियाक्रत अली ख़ान के मध्य हो रहे दिल्‍ली समझौते का विरोध करते हुए 
6 अप्रैल, 7950 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और वाणिज्य मंत्री के:सी. नियोगी ने नेहरू 
कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, मूलतः ये दोनों पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार 
तथा उसके उपरांत बंगाल व कलकत्ता में उनके भारी प्रवसन से व्यथित थे और इस मुद्दे पर भी पाक प्रधानमंत्री 


से चर्चा चाहते थे, जो कि “दिल्ली पैक्ट” के मुददों में शामिल नहीं था। 
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होता है कि उनके साथ अथवा अन्य किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वे पूरी तरह से 
उसके विरुद्ध लड़ते हैं। जिन विषयों में अन्याय स्पष्ट दीखता है, वहीं जनता जनांदोलनों 
का नेतृत्व करती है। 
यही कारण है कि महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल में अभी भी आंदोलन हो रहा है 
जबकि देश के अन्य भागों में आंदोलन शांत हो चुके हैं। कांग्रेसी नेता इस ग़लतफहमी 
में जी रहे हैं कि वे आंदोलन भी शीघ्र समाप्त हो जाएँगे, परंतु इस विषय में अपनी 
धारणा वे जितनी जल्दी बदल लें, उतना अच्छा है। 
अन्य गैर-कांग्रेसी लोगों की तरह जो अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहयोग देते 
आए हैं, सी.डी. देशमुख ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यद्यपि उन्होंने बंबई के 
प्रश्‍न पर त्यागपत्र दिया है, परंतु यह नेहरू सरकार की कार्यप्रणाली पर ढेर सा प्रकाश 
डालता है। निःसंदेह संसद्‌ में उन्होंने उन्हीं बातों पर सफाई दी है, जिनके विषय में या 
तो राजनीतिक पर्यवेक्षक पहले से जानते थे अथवा जिनके विषय में वे अपने लेखन में 
संकेत दे चुके थे। पंडित नेहरू ने मंत्रिमंडल के सारे दायित्व अपने हाथ में ले लिये हैं 
(देशमुख के अनुसार अधिगृहीत कर लिये हैं) जिसे सभी कांग्रेसी मंत्री स्वीकार करते 
हैं । जिस प्रकार से नेहरू ने इस विषय में आरोपों का उत्तर दिया है, उससे यह धारणा 
और पुष्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें पूरे देश में घोषणाएँ करने का अधिकार 
है, परंतु उन्हें ऐसे विषयों पर घोषणाएँ करने का अधिकार कतई नहीं है, जो मंत्रिमंडल 
के सम्मुख लाए ही न गए हों। वे ऐसी घोषणाएँ कैसे कर सकते हैं? परंतु पंडित नेहरू 
जानते हैं कि उनके शब्द ही क़ानून हैं और उनके हर कथन पर मंत्रिमंडल और संसद्‌ 
को मुहर अवश्य लग जाएगी। कभी-कभी वे काम कर चुकने के पश्चात्‌ कांग्रेसजनों 
को चुनौती देते हैं और यहाँ तक कि देश को भी। 
इस सबका इलाज क्या है? क्या श्री देशमुखे ने इस पर विचार किया है? पं. 
द्वारिका प्रसाद मिश्र? ने भी पंडित नेहरू के इस तानाशाही रवैये की कटु आलोचना करते 
हुए उसे कठोरतापूर्वक उजागर किया था। और भी बहुत से विरोधी स्वर उठे हैं। परंतु 
नेहरू समय के साथ अधिकाधिक तानाशाही रवैया अपनाते जा रहे हैं। सशक्त विपक्ष 
को अनुपस्थिति ही एक प्रजातांत्रिक को तानाशाह बनाने के लिए उत्तरदायी है। यदि हम 
पंडित नेहरू की नीतियों का विश्लेषण करें; चाहे वह राज्य पुनर्गठन, गोवा या कश्मीर, 
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पाकिस्तान अथवा राष्ट्रीयकरण, समाज सुधार अथवा गोरक्षा है, वे गलत दिशा में चली 
गई हैं, क्योंकि संसद्‌ के भीतर या बाहर सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम कोई 
संस्था नहीं है। जो थोड़ा सा विरोध हुआ, उससे उन्होंने अपने निर्णय कुछ समय के लिए 
मात्र स्थगित ही किए। यदि सी.डी. देशमुख ने केवल मराठी के रूप में दुखी होकर 
अपना त्यागपत्र दिया है तो उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है। परंतु यदि वे अनुभव करते हैं 
कि पंडित नेहरू के निर्णयों का मूल कारण कहीं और है, यदि उन्हें प्रजातंत्र की चिंता है, 
यदि वे एक भारतीय होने के नाते देश में मज़बूत और स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं के 
निर्माण को आवश्यक मानते हैं तो उन्हें विपक्ष में अपना स्थायी स्थान बनाने का प्रयास 
करना चाहिए। श्री मुखर्जी ने जब त्यागपत्र दिया तब वे केवल बंगालियों के नायक बने 
थे, परंतु शीघ्र संपूर्ण दुखी भारतीयों का पक्ष लेने के कारण वे अखिल भारतीय ऊँचाई 
पर पहुँच गए। क्या श्री देशमुख कोलाबा और बंबई के नेतृत्व से ही संतुष्ट होंगे या फिर 
वे देश भर के प्रजातंत्र-प्रेमियों में अपने द्वारा जगाई आशाओं को पूरा करेंगे? वे किस 
रास्ते पर जाएँगे, मुखर्जी के अथवा नियोगी के? 


स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण 


उपनिवेशवाद का शिकार रहे या हो रहे तथा आर्थिक रूप से शोषित लोगों के 
लिए कर्नल नासिर द्वारा स्वेज कैनाल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाना एक बड़ा और 
साहसिक क़दम है। मिस्र ने ऐसी शक्तियों पर, जो सदा से अरबों को अपमानित करने 
और उनकी एकता को खंडित करने में संतोष का अनुभव करती आई हैं, उचित आघात 
किया है, जिससे पहली बार अरबों में खुशी की लहर है। पीकिंग का मानना है कि पूर्व 
और पश्चिम को जोड़ने वाले इस महत्त्वपूर्ण जलमार्ग पर मिस्र का अधिकार होने से 
युद्धों को रोकने और शांति स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। परंतु अनेक लोगों का मानना है 
कि इससे युद्ध भी भड़क सकता है। 

जहाँ तक मिस्र को क़ानूनी अधिकार का प्रश्‍न है, ऐसे लोगों को छोड़कर जो 
लगातार जान-बूझकर सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, सभी उससे सहमत हैं। 
जैसा कि मिस्र सरकार ने कहा है कि स्वेज कैनाल कंपनी मिस्र की ज्वॉइंट स्टॉक कंपनी 
है, इसलिए उसे इसके राष्ट्रीयकरण का पूरा अधिकार है। यहाँ हमारी नज़र विवाद के 
क़ानूनी पक्ष को जगह व्यावहारिक पक्ष पर है। स्वेज कैनाल कंपनी के नियंत्रण अथवा 
स्वामित्व चाहे किसी के भी हाथ में हो, कई राष्ट्रों की व्यापार-वाणिज्य, आर्थिक कल्याण, 
विकास योजनाओं और यहाँ तक कि सुरक्षा भी इससे जुड़ी है। फ्रांस और ब्रिटेन प्रत्यक्ष 
रूप से भले ही इससे चिंतित हों, क्योंकि उनके पास कंपनी को नियंत्रित करने योग्य 
शेयर हैं। सारी सामुदायिक शक्तियों की रुचि इसमें हैं। जहाँ तक मिस्र का प्रश्न है, 
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उसने यह आश्वासन देने में कोई कसर नहीं उठा रखी कि किसी भी देश के जहाजों के 
नहर में आवागमन पर बाधा नहीं डाली जाएगी । सामान्यत: यह आश्वासन पर्याप्त होना 
चाहिए। जहाजों के लिए नहर को बंद करना मिस्र के हित में नहीं है। ऐसा करने का 
अर्थ होगा आय में कमी। परंतु फ्रांस और ब्रिटेन कोरे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हैं, 
जिनका अंतरराष्ट्रीय मामलों में विशेष महत्त्व नहीं होता। उन्होंने स्वेज नहर को नियंत्रित 
करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया है, जिसमें रूस का 
प्रतिनिधित्व भी रहेगा और जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी देशों को इसमें आवागमन 
की आजादी रहे । जहाँ तक लाभ का प्रश्न है, वह मिस्र को मिलता रहेगा। यह कहना 
कठिन है कि मिस्र ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। ऐसा करने का अर्थ है, 
पीछे हटना और एक सीमा तक नहर पर मिस्र की प्रभुसत्ता को बेचना। 


हमें रुपए को ब्रिटिश पौंड से मुक्त करना चाहिए 


ब्रिटेन ने पौंड में भुगतान पर रोक लगाने की घोषणा की है । इसके साथ ही मिस्र की 
विश्व भर के पौंड में विद्यमान सारी पूँजी ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गई है। इस निर्णय से 
न केवल इंग्लैंड बल्कि पौंड प्रयोकता क्षेत्र के सभी राष्ट्र प्रभावित हुए। क्या इंग्लैंड का 
पौंड प्रयोक्ता क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों से परामर्श किए बिना ऐसा निर्णय लेना न्यायसंगत था? 
अब हमारा भी पौंड में इंग्लैंड में सुरक्षित कोश है। न केवल अपनी पंचवर्षीय योजनाओं 
के लिए, बल्कि अपनी मुद्रा की स्थिरता के लिए भी हम अपनी पौंड प्रतिभूतियों पर निर्भर 
हैं। ब्रिटिश सरकार हमें झुकाने के लिए अथवा जब कभी हम ऐसे स्वतंत्र निर्णय लेंगे, जो 
उन्हें पसंद न हो, ऐसे दाँव जब चाहे चल सकती है। क्या हमें ब्रिटिश पौंड के पंजो से 
अपने रुपए को मुक्त नहीं करना चाहिए? हमारे राष्ट्रीयकरण और विदेशी मुद्रा संबंधी 
दृष्टिकोण का पुनर्नवीकरण होना चाहिए। विदेशी पूँजी के मुक्त प्रवाह के फलस्वरूप 
विदेशी हमारी भूमि में इतनी गहरी जड़ें जमा सकता है कि समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध 
हमारी सरकार के लिए पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से विदेशी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण 
करना कठिन हो जाए। 
कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि यदि नन्हा सा मिस्र, स्वेज नहर पर अपनी प्रभुसत्ता 
स्थापित करने का साहसिक क्रदम उठा सकता है तो फिर भारत सरकार अपना पूरा साहस 
संचित कर गोवा, दमन और दीव पर अपनी संप्रभुता क्यों न स्थापित करे? यदि मिस्र के 
क़दम से सिद्धांतों का हनन नहीं हुआ तो गोवा में भारत का क़दम भी न्यायसंगत होगा। 
—ऑर्णनाइजर, अगस्त 5, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
OD 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विचार-वीथी 


रवा 
द्विभाषी बंबई राज्य का औचित्य ?* 


ब्रह्म द्विभाषी बंबई राज्य' की योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, परंतु जिस ढंग 
€ से उसको देश के सम्मुख लाया गया है, वह यह स्पष्ट कर देता है कि केंद्र के नेता 
अवश्य ही इस प्रश्‍न पर 'मानसिक' उलझन में फँसे हैं । ऐसा लगता है कि भारत के 
भविष्य में बनने वाले राजनीतिक चित्र की कोई कल्पना उनको नहीं है। यह और भी 
अचरज की बात है कि इस प्रकार की भावनाओं से संबंधित प्रश्‍न पर कांग्रेस के 
उच्चस्तरीय नेताओं ने गंभीरता से विचार नहीं किया | यह सत्य है कि जब तक एक क्षेत्र 
अपने देश का भाग है, यह प्रश्‍न नहीं उठना चाहिए कि वह किस प्रदेश में रहेगा। एक 
देशभक्त और आदर्शवादी का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारी कितनी भी कमजोरियाँ 
हों, हम यह नहीं सोच सकते कि हमारे देशवासी मातृभूमि के प्रति भक्ति नहीं रखते। 
लेकिन यह भी नितांत सत्य है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनके कारण राज्य पुनर्गठन की 
माँग पर विचार करना पड़ा। अगर हम निष्पक्ष रूप से इस सारी समस्या पर विचार और 
वैज्ञानिक आधार पर उसका विश्लेषण नहीं करेंगे तो यह हो सकता है कि हम समस्या 
का हल निकालने के स्थान पर उसको और उलझा दें। यह भी हो सकता है कि हम 
असंतोष के कुछ और नए कारण उत्पन्न कर दें। 

पुनर्गठन विषय की चर्चा सरकारी क्षेत्रों में बहुत दिनों से चल रही थी, परंतु ऐसा 
नहीं लगता कि भारत सरकार ने इस विषय का विश्लेषण किया हो। आयोग ने अवश्य 
ही कुछ विचारपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर अपना निर्णय प्रस्तुत किया था। परंतु अन्य 
आयोगों के समान ही उसके साथ भी व्यवहार किया गया है। सरकार के निर्णय बहुत 
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कुछ विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर होते हैं | इस कारण कभी भी किसी निर्णय के 
संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अंतिम है और अब बदला नहीं जा सकता। 
इसलिए उक्त निर्णय के बारे में, जिसको लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन 
प्राप्त है, जिसको कांग्रेस विधायिका समिति ने स्वीकार किया है, जिसका समर्थन सर्वश्री 
मोरारजी देसाई, हिरे और कुंटे? ने भी किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी 
क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकेगा। 
कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्‍त प्रजा समाजवादी दल को भी इस निर्णय का समर्थन 
करना पड़ा है, क्योंकि उनके नेता श्री अशोक मेहता ने उसका समर्थन किया है। जहाँ 
तक भारतीय जनसंघ का प्रश्न है, प्रारंभ में ही जब उसने अपना प्रतिवेदन राज्य पुनर्गठन 
आयोग को दिया था, उसमें इसी प्रकार के राज्य की योजना स्वीकार करने का आग्रह 
किया था। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन के सिद्धांततः 
समर्थक हैं । कम्युनिस्टों ने, जो विभिन्न राष्ट्रवाद के सिद्धांत के पोषक हैं और हिंदू 
महासभाइयों ने, जो हिंदू राष्ट्र के स्थान पर संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण में ही अधिक 
विश्वास प्रकट करने लगे हैं-इस निर्णय का विरोध किया है। कुछ पुराने कांग्रेसी भी हैं . 
और अन्य लोग भी, जो इस आंदोलन का उपयोग चुनाव में विजयी होने के लिए करना 
चाहते हैं। फिर विदर्भ के समर्थक भी हैं, जो अनुभव कर रहे हैं कि यदि बंबई राजधानी 
होगी तो नागपुर पिछड़ जाएगा। फिर भी, जहाँ तक महाराष्ट्र का संबंध है, अधिक 
विरोध के लिए स्थान नहीं। 
लेकिन गुजरात कैसे शांत रहे? गुजरातियों का भय स्वाभाविक ही है कि बहुसंख्यक 
महाराष्ट्रीय सदस्यों के बीच उनका कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा। हालाँकि यह निराशावादी 
दृष्टिकोण है, परंतु जहाँ भावनाओं को उभारा गया है, उसके सहज स्वाभाविक परिणामों 
को पूर्णतः अनुचित घोषित नहीं किया जा सकता। परंतु हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र 
और गुजरात के लोगों के संबंध इतने घनिष्ठ हैं कि उक्त बात केवल विचारों तक ही 
सीमित रह जाएगी । वास्तविक व्यवहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक 
पार्टी के बाहुल्य से ही सरकार की रचना होती है और पाटी किसी भी भाषा के आधार 
पर नहीं बनाई जाती। अगर भारत सरकार ने प्रारंभ से ही भारतीय जनसंघ के सुझाव मान 
लिए होते तो यह समस्या शायद न बढ़ी होती। 
चाहे कुछ भी हो, किंतु हमें उन लोगों में निर्णयों तथा उपेक्षाओं का दुष्परिणाम 
भुगतना ही पड़ेगा, जिन्हें देश ने विभिन्न कारणों से अपना प्रतिनिधि चुना है। 
कुछ अंशों में इस समस्या का हल निकाला जा चुका है, अब सरकार को पंजाब 
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की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व संसद्‌ भवन के समक्ष महापंजाब 
समिति द्वारा एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अपनी भावनाओं को प्रकट 
करने के लिए हज़ारों लोग पंजाब से दिल्‍ली आए। उनका उत्साह और जिस ढंग से 
उन्होंने गिरफ़्तारी का स्वागत किया, यह देखकर लगता है कि महापंजाब समिति अंत 
समय तक संघर्ष करती रहेगी। 


पंजाब में जन भावनाओं की उपेक्षा 


महापंजाब समिति की माँग है कि क्षेत्रीय योजना समाप्त करके बृहत्‌ पंजाब 
बनाया जाए। भारतीय जनसंघ ने पंजाब के संबंध में अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर 
दिया था कि पंजाब की विद्यमान रियासतों, पेप्सू व हिमाचल प्रदेश को मिलाकर महापंजाब 
का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर भारत सरकार ने इस विकासोन्मुख राजनीतिक 
पार्टी के सुझाव प्रारंभ में मान लिए होते, जैसाकि पश्चिमी प्रदेश के बारे में अब माना है, 
तो सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण इस उत्तरी सीमा प्रदेश में असंतोष की लहर व्याप्त 
नहीं हुई होती । परंतु सरकार ने अकालियों को प्रसन्न करना आवश्यक समझा और इस 
तरह से पंजाब के समस्त राष्ट्रवादियों को विरोध में खड़ा कर लिया। 

अकालियों ने प्रारंभ में माँग की थी कि हिमाचल प्रदेश को अलग रखा जाए, 
जिससे कि प्रस्तावित पंजाब में सिखों का बहुमत हो जाए परंतु क्षेत्रीय योजना के साथ 
उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अब वे हिमाचल को पंजाब के साथ रखना चाहते हैं, 
क्योंकि अगर हिमाचल को पंजाब के साथ सम्मिलित करते हैं, तो पर्वतीय जिले तीसरे 
क्षेत्र में आते हैं और इस तरह से सिखों की पंजाब में बहुसंख्या हो जाती है। अकाली यह 
नहीं चाहते कि इन पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित करके संतुलन बिगाड़ा जाए। वस्तुत: ये 
सब सांप्रदायिक योजनाएँ हैं और भारतीय जनसंघ इस पक्ष में नहीं है कि बहुसंख्यक 
अथवा अल्पसंख्यक प्रदेश बनाने की कृत्रिम योजना की जाए। जनसंघ राष्ट्रीय और 
प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर क्षेत्रीय योजना का विरोध करता है। 

भारत के संविधान के नवम संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया 
गया कि वह आंध्र और पंजाब में क्षेत्रीय समितियाँ बनाकर वहाँ के शासन की व्यवस्था 
के लिए राज्यपालों को विशेषाधिकार भी दे सकते हैं। किंतु इस संशोधन में क्षेत्रीय 
समिति” का कोई उल्लेख नहीं है। अगर हम अकाली और केंद्रीय सरकार के मध्य हुए 
“समझौते ' का विचार न करें तो हम इन समितियों के अधिकार तथा कार्य को मानने के 
लिए बाध्य नहीं। इस समझौते के पीछे कोई वैधानिक मान्यता नहीं है और भविष्य में 
आने वाली सरकारों पर इस प्रकार का कोई दायित्व नहीं है कि वे इसे स्वीकार करें। 
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सबकुछ राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है । केंद्रीय सरकार से इसका कोई संबंध 
नहीं है और राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रमुख मात्र हैं। इन समितियों के विधान में 
परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार को रहेगा। लोकसभा अथवा प्रांतीय 
विधानसभाओं को इस विषय में बहस करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है । वास्तव 
में जो लोकसभा के अधिकार हैं, वे राष्ट्रपति को दे दिए गए हैं। क्या यह प्रजातांत्रिक 
पद्धति का उपहास नहीं है। यह सबकुछ पंजाब के धार्मिक अल्पसंख्यकों और तेलंगाना 
के लोगों को प्रसन्न करने के लिए किया गया है। क्या यह योजना उसी प्रकार की नहीं 
है, जिस प्रकार की योजना ब्रिटिश संसद्‌ ने भारत के अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने के 
लिए प्रदान की थी। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के विषय में सदैव ही गवर्नर और गवर्नर 
जनरल को विशेषाधिकार रहते थे। कांग्रेस ने सदैव इस नीति का विरोध किया था। यह 
अचरज की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ कांग्रेस ने बही नीति अपनाई है। 
अल्पसंख्यकों के प्रश्‍न ने सदैव ही आराष्ट्रीय वृत्ति को प्रोत्साहित किया है । इन मामलों में 
भी क्षेत्रीय योजना अकालियों और मुसलमानों की आराष्ट्रीय वृत्ति को और अधिक 
प्रोत्साहित करेगी। अगर हम बिना क्षेत्रीय समिति के बृहत्‌ बंबई का निर्माण कर सकते 
हैं तो पंजाब को इस अनोखी योजना से विभाजित करने की क्या आवश्यकता है? 

पाञ्चजन्य, अगस्त 20, 7956 
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लखनऊ कार्यकर्ता सम्मेलन में दीनदयालजी का भाषण / 


ग दल होने के कारण भारतीय जनसंघ चुनाव में भाग लेगा और पूरी शक्ति 
के साथ लेगा। शक्ति है कहाँ? जनतंत्र के युग में शक्ति का आधार समाज है। वैसे 
तो समाज सदैव ही शक्ति का आधार रहता है किंतु आज तो उसका सीधा-सीधा समाज 
से संबंध है, क्योंकि जनता के मतों के आधार पर ही राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होते हैं। 
अतः किसी भी राजनीतिक दल की सच्ची शक्ति रहती है--समाज की निस्स्वार्थ सेवा। 

उत्कट आदर्श अपनाए बिना सच्ची सेवा कभी संभव नहीं। छोटे-मोटे उद्देश्य 
लेकर थोड़ी-बहुत देर समाज सेवा का ढोंग भले ही रच लें, पर समाज के हृदय-स्थल 
पर तब तक आसीन नहीं हो सकता, जब तक हमारी नींव विशुद्ध आदर्श के आधार पर 
आधारित नहीं होती। आदर्श ही स्थायित्व का साधन है। 

आज के युग में समाज सेवा की इकाई व्यक्ति न होकर सुसंगठित दल हैं। आज 
समाज पर किसी विशेष नीति का प्रभाव उसी समय पड़ता है, जबकि सुसंगठित दल 
द्वारा सुनियोजित आंदोलन किया जाता है। व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। पं. 
नेहरू का देश में बड़ा प्रभाव माना जाता है, फिर भी उन्हें कभी-कभी दल के सामने 
झुकना पड़ता है। 

हम जानते हैं, गत आम चुनाव में दलविहीन तथा कथित स्वतंत्र उम्मीदवारों को 
कैसी दशा हुई थी। 97 प्रतिशत स्वतंत्र उम्मीदवारों की जमानतें जन्त हुई थीं। अतः दल 
की महत्ता स्पष्ट है। 


दल के लिए अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अनुशासन के समाज 
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को सेवा कभी सुचारु रूप में संभव नहीं। अनुशासन का अर्थ है कि सर्वसंगठित मत के 
समक्ष सबको झुकना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं कि अनुशासन के नाम 
पर लोगों के सही विचारों की हत्या कर दी जाए। 

देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दल जनतंत्र को उक्त तीनों आधारभूत मान्यताओं 
की उपेक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस में तो ये हैं ही नहीं, अपितु अन्य विरोधी दलों में भी नहीं 
हैं, जो कांग्रेस को नक़ल करना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं | समाज के साथ संबंध 
स्थापित करना आज कोई आवश्यक नहीं समझता। राज्य पुनर्गठन, बिक्री-कर, गोवा, 
कश्मीर, पंजाब, गुजरात में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, वह भी इसी जनसंबंध विहीनता 
का परिणाम है। गुजरात में कितनी भीषण स्थिति है। श्री मोरारजी देसाई को भूख 
हड़ताल करनी पड़ रही है। श्री ढेबर भाई की टोप उछाली जा रही है। क्यों? क्योंकि 
कांग्रेस को भावना कुछ और है और जनता की कुछ और। आज वह जनता की प्रतिनिधि 
नहीं रही है। कांग्रेस कहती है कि संसद्‌ और विधान मंडलों में उसके सदस्यों का 
“बहुमत है । किंतु भूल नहीं जाना चाहिए कि 73.8 प्रतिशत स्थान प्राप्त करके भी कांग्रेस 
ने केवल 44 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे। अतः इसे जनता का बहुमत न कहकर चुनाव 
प्रणाली का चमत्कार ही कहा जा सकता है। 


राष्ट्रीय नीति का अभाव 

नेहरूजी देश के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित नहीं कर 
पाते। गोवा, कश्मीर, पंचवर्षीय योजना, राज्य पुनर्गठन जैसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर 
भी वह समस्त राजनीतिक दलों का मत जानने की चेष्टा नहीं करते। वह समझते हैं, 
कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि है और उसका मत ही जनता का मत है। किंतु स्थिति ऐसी 
नहीं है। द्विभाषी बंबई राज्य का निर्णय गुजरात की कांग्रेस ने माना, किंतु जनता ने नहीं 
माना। श्री सिन्हा तथा डॉ. रॉय ने बंगाल-बिहार एकीकरण स्वीकार किया, किंतु जनता 
ने अस्वीकार किया। पंजाब में भी यही हुआ। फिर वह जनता की प्रतिनिधि कैसी? 


कांग्रेस में अजुशासनडीनता 

कांग्रेस में कहीं अनुशासन का नाम नहीं है। अनुशासन का.रूप भी स्थान-स्थान 
पर अलग-अलग है। बिहार में पूरी की पूरी कांग्रेस ने केंद्रीय निर्णय का विरोध किया, 
महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी केंद्र के निर्णयों का विरोध किया, काका साहब गाडगिल' ने हिप 
के बावजूद बंबई के प्रश्‍न पर केंद्र के निर्णय के विरुद्ध मतदान किया, किंतु फिर भी 
उनके विरुद्ध कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं। किंतु पंजाब में कुछ कांग्रेसियों ने 


7. नारायण विष्णु हिल (7१86-9४, को काका साहब गाडगिल के नाम से जाना जाता ठ 
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क्षेत्रीय योजना के संबंध में केवल एक-दो लेख लिख दिए, तो उनसे $h० cause 
ऋ) (कारण बताइए क्यों?) तलब किया गया। यह कैसा विचित्र अनुशासन है? 
आवागमन का रास्ता खुला है। कोई भी कांग्रेसी अपना ' हानिकर मूल्य' सिद्ध करने के 
लिए कांग्रेस के बाहर आता है और थोड़े दिन बाद पुनः कांग्रेस में चला जाता है । जनता 
लटकती रह जाती है। किसका नेतृत्व स्वीकार करें? आज नेताओं के पास न कोई 
सिद्धांत हैं और न आदर्श, वे तो केवल भीड़ देखकर नेतृत्व करने दौड़ पड़ते हैं। 


उर्दू का घातक आंदोलन 

आज उत्तर प्रदेश में उर्दू का आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। नेताओं में होड़ लगी 
हुई है कि कौन ज़्यादा-से-ज़्यादा इस प्रश्‍न का समर्थन कर मुसलमानों को अपनी ओर 
खींच लेता है। कैसा आश्चर्य हैं कि पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जैसे नेता, जो किसी समय 
कांग्रेस मंत्रिमंडल में थे और हिंदी को राज्यभाषा बनवाने में जिनका महत्त्वपूर्ण हाथ रहा 
है, वह आज कहते हैं, '' उर्दू का दुश्मन देश का दुश्मन।'” यह सवाल क्यों उठाया जा 
रहा है? क्या उन लोगों की हमददी में जिन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई होगी? बूढ़े, जिन्हें 
हिंदी सीखने में कठिनाई हो सकती है, उन्होंने तो हिंदी सीख ली । अतः अब जो सवाल 
उठाया जा रहा है, वह नई पीढ़ी के लिए। 

मुसलमानों ने पहले-पहल अंग्रेजी का विरोध किया। परिणामतः नौकरियों में 
पिछड़ गए। हम नहीं चाहते कि वे हिंदी की उपेक्षा कर अपने अधिकारों से वंचित रहें। 
हमारा उर्दू से विरोध नहीं? किंतु प्रश्‍न है, क्या उर्दू कोई भाषा है? हिंदी-उर्दू में अंतर ही 
क्या है? हिंदी उस समय उर्दू का रूप धारण कर लेती है, जब वह फारसी लिपि में 
लिखी जाती है। साथ ही उर्दू में कुछ विदेशी शब्द-समूह भी हैं। इसके अतिरिक्त उर्दू 
का कवि भारत की ओर न देखकर फारस की ओर देखता है। आज उर्दू की शब्दावली 
ऐसी है, जो जनसाधारण की समझ में नहीं आती । जनतंत्र में भाषा ऐसी चाहिए, जो 
सर्वसाधारण को समझ में आ सके। 


आम चुनाव 

चुनाव के समय घोर पार्टीबंदी चलती है, जातिवाद का बोलबाला रहता है। इस 
सबका मुक़ाबला करते हुए हमें विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ना है। एक 
प्रबल विरोधी दल के रूप में सामने आना है। विरोधी दल का कार्य केवल गाली देना 
नहीं है। संसदीय जनतंत्र में विरोधी दल को इतना योग्य होने की आवश्यकता रहती है 
कि आवश्यकता पड़ने पर शासन का भार सँभाल सके | जिसके पास आदर्श नहीं, नीति 
नहीं, वह विरोधी दल नहीं बन सकता। 
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पिछले पाँच वर्षों में केवल जनसंघ ने ही क्रियात्मक आधार पर सत्तारूढ दल का 
विरोध किया है। कश्मीर, गोवा, गोहत्या निरोध, बिक्री-कर आंदोलन इसके उज्ज्वल 
प्रमाण हैं । अन्य दलों ने केवल अवसरवादिता का परिचय दिया है। उनकी नीति द्विमुखी 
है। प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
का समर्थन करती हैं, किंतु दूसरी ओर वही बिक्रो-कर का विरोध करती हैं। कैसा 
तमाशा है? जिन करों के आधार पर योजना चलने वाली है, उसका विरोध कैसा? अतः 
जनसंघ मूल योजना का ही विरोध करता है, जिसके कारण जनता पर बिक्री-कर जैसे 
कर लेंगे, अधिनायकवादी वृत्ति का विकास हो। यही विदेश नीति के संबंध में भी 
स्थिति है। एक ओर नेहरूजी की विदेश नीति का दल समर्थन करते हैं और दूसरी ओर 
गोवा में सत्याग्रह करते हैं। यदि नेहरूजी ने कर्नल नासिर की भाँति विदेश नीति अंगीकार 
कर गोवा के प्रति कारवाई की होती तो गोवा मुक्त नहीं हो गया होता? क्या यह विदेश 
नीति की भौतिक त्रुटि नहीं है? 


चुनाव सामंजस्य 

कम्युनिस्ट आदि दलों से हमारे मौलिक सैद्धांतिक मतभेद हैं। अतः समझौते का 
कोई प्रश्‍न नहीं उठता। हाँ, सामंजस्य हो सकता है । सामंजस्य का अभिप्राय यह है कि 
जहाँ-जहाँ जिस-जिस दल का प्रभाव है, वहाँ-वहाँ वह दल अपने प्रत्याशी खड़ा करे। 

प्रभाव के संबंध में तय करने के लिए गत आम चुनाव के मतदान के आंकडे 
प्रमाण मान लिये जाएँ और नए स्थानों के संबंध में बाद में चर्चा को जाए। यदि अन्य 
दलों को यह सामंजस्य स्वीकार नहीं हुआ तो जनसंघ हर प्रकार के संघर्ष-त्रिकोणात्मक 
अथवा चतुष्कोणात्मक जो कुछ भी हो--के लिए तैयार रहेगा। जो लोग मुसलमानों के 
मतों को ही निर्णायक समझते हैं, वे गलती पर हैं । इस देश के भाग्य का निर्णय हिंदुओं 
के मतों के आधार पर होगा और जिन्हें यह भ्रम हो कि हिंदू सदैव विभाजित रहते हैं, वे 
गलती पर हैं, क्योंकि सन्‌ 945-46 के निर्वाचन इस बात के प्रमाण हैं कि हिंदुओं के 
ठोस मतदान के आधार पर ही कांग्रेस विजयी हुई थी। अनेक स्थानों पर तो कांग्रेसी 
निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। मुसलमानों के मतों का तो विभाजन हुआ भी था। तभी तो 
कांग्रेस के कुछ मुसलिम सदस्य विजयी हुए थे। 


-- पाञ्चजन्य, अगस्त 27, 7956 
DO 
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जनसंघ एक हज़ार स्थानों पर चुनाव लड़ेगा* 
अजमेर में दीनदयालजी की पत्रकार वार्चा। 


यः खेद का विषय है कि राज्य पुनर्गठन जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न का केंद्रीय सरकार 

सबके लिए संतोषजनक हल दूँढने में असफल रही है। देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में गंभीर असंतोष है। व्यापक आंदोलन हो रहे हैं। यह सत्य है कि राज्य पुनर्गठन 
विधेयक की अनेक धाराओं में संशोधन की आवश्यकता है, किंतु अब जबकि संसद्‌ ने 
उसे पारित कर दिया है, उचित होगा कि हम उसके विरुद्ध आंदोलन को पद्धतियों में 
परिवर्तन करें। आम चुनाव आ रहे हैं। हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 

राज्य पुनर्गठन के अतिरिक्त देश के अनेक प्रश्न हैं, जिनकी ओर हमें ध्यान देना 
चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरंभ हो गई है, किंतु लोगों ने उस पर आवश्यक 
विचार नहीं किया। योजना के उद्देश्य कितने भी श्लाघ्य क्यों न हों, जिस भाँति उन्हें 
पूर्ण करने का विचार है, वह संतोषदायक नहीं । 

केवल भारतीय अर्थशास्त्री ही नहीं, विदेशी विशेषज्ञ भी अनुभव करते हैं कि 
हमारी योजना अधिक महत्त्वाकांक्षी है तथा हमारे पास साधनों का अभाव है। जनता 
आज तक के करों से राहत चाहती है। उस बोझे को बढ़ाने के प्रयासों का डटकर विरोध 
होगा। यदि और जबरदस्ती की गई तो योजना की पूर्ति के लिए जन सहयोग नहीं मिल 
सकेगा। अन्य विषयों के अतिरिक्‍त जनसंघ द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चुनाव लड़ना 
चाहेगा। हिंदूकोड बिल, गोवा की अविलंब मुक्ति, पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान से आए 
हिंदुओं का पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति, कश्मीर राज्य का पूर्ण विलय, गोहत्या बंदी, बिक्री- 
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कर को समाप्ति, विधान परिषदों की समाप्ति तथा स्थानीय संस्थाओं के संवैधानिक 
अधिकार विषयों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 
जनसंघ उपयुक्त समझता है कि कांग्रेस के विरुद्ध यह सीधा संघर्ष किया जाए। 
इसके लिए हम दूसरी पार्टियों से चुनाव सामंजस्य कर सकेंगे । यदि यह सामंजस्य संभव 
नहीं हुआ तो भी हम अपनी ओर से यह करेंगे कि हम उन्हीं क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े 
करेंगे, जहाँ जनसंघ की समिति प्रभावी रूप से काम कर रही है । यदि अन्य दल भी ऐसा 
करें तो बिना किसी समझौते के भी सीधा चुनाव लड़ा जा सकता है तथा हरेक अपनी 
शक्ति का पूर्ण परिचय दे सकेगा। यह हमें आशा है कि हम एक हजार स्थानों पर, 
जिनमें से 00 लोकसभा के लिए होंगे, चुनाव लड़ सकेंगे। 
--पाज्चजन्य, अगस्त 27, 7956 
[] 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विचार-वीथी 


न 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना अधिनायकवाद की 
प्रेरक : जॉन स्ट्रेची का प्रतिवेदन 


ई ब्रिटिश श्रम नेता श्री जॉन स्ट्रेची के प्रतिवेदन में कोई नवीन तथ्य नहीं है 
तथापि जो लोग विदेशी विशेषज्ञों और आगंतुकों के कथनों को निज देशवासियों 
की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं, उनके लिए उसमें काफ़ी विचारणीय सामग्री 
प्राप्त हो सकती है और इस बात की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के संबंध में अपना दृष्टिकोण बदलकर उसका भारतीयकरण करना चाहिए। 
श्रम नेता होने के कारण श्री स्ट्रेची भारतीय सरकार के समाजवादी उद्देश्य का स्वागत 
करते हैं। उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के प्रति कोई आपत्ति नहीं, किंतु उन्हें 
आशंका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करेगी | 
संक्षेप में उनके विचार निम्न प्रकार हैं 

4. भारत ने प्राथमिक औद्योगीकरण की ओर सफलतापूर्वक क्रदम बढ़ाने प्रारंभ 
कर दिए हैं। 

2, 75 वर्ष के काल में भारत, ऐसा कहना चाहिए, एक उद्योगप्रधान देश हो जाएगा। 

3. उस समय तक भारत समाजवाद प्रधान देश हो जाएगा, इस रूप में कि उसके 
प्रधान-प्रधान उद्योग जनता द्वारा अधिकृत होंगे। 

4. प्रश्‍न यह नहीं है कि भारत उद्योग प्रधान देश हो जाएगा और न प्रश्‍न यह है 
कि उक्त औद्योगीकरण समाजवाद प्रधान होगा, बल्कि प्रश्‍न यह है कि वह औद्योगीकरण 
के इस द्विचक्र में अपना जनतांत्रिक स्वरूप स्थायी बनाए रख सकेगा अथवा नहीं, 
स्वतंत्र विचार प्रकाशन की स्वाधीनता प्रदान कर सकेगा अथवा नहीं। 

5. यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल होती है तो भारत व्यक्तिगत पूँजीवाद 
की ओर अग्रसर न होकर अधिनायकवाद की ओर अग्रसर होगा, जिसका स्वरूप 


साम्यवाद लो; मिलता चलता होगा... BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनसे असहमत होने के लिए बहुत कम स्थान है । 
विश्व बैंक आयोग सहित अनेक ऐसे विदेशी तथा स्वदेशी विशेषज्ञों में से वह एक हैं, 
जो अनुभव करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो घाटे की अर्थव्यवस्था 
प्रस्तावित है, उसके कारण मुद्रास्फीति उपस्थित होगी । योजना आयोग ने मुद्रास्फीति रोकने 
के लिए जो उपाय सुझाए हैं, वे विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा आर्थिक नियंत्रण हैं। 
योजना की सफलता के लिए जनता के सहयोग की और प्रशासकीय निपुणता और श्रृंखला 
'को आवश्यकता है । इन दो प्रमुख कारणों के साथ-साथ समस्त मुख्य उद्योगों पर सार्वजनिक 
अधिकार होने तथा संगठित विरोधी पक्ष के अभाव के कारण--श्री स्ट्रेची द्वारा दरशाए 
गए अन्य कारणों को छोड़ दिया जाए तो भी--शासन अधिनायकवाद की ओर अग्रसर 
होगा। श्री स्ट्रेची मुख्य रूप में अपने तको को देश में वर्तमान बेकारी के आधार पर आधारित 
करते हैं । बढ़ती हुई जनसंख्या, विशेष रूप से मध्यम वर्ग की, का दबाव असहनीय हो 
जाएगा, यदि तीव्र गति से औद्योगिक विकास नहीं होता। चीन का औद्योगीकरण तुरंत 
गतिहीन भारत के मानस-पटल पर आच्छादित हो जाएगा। उसके श्रमिक, उसके कृषक 
तथा सबसे ऊपर उसके मध्यम वर्गीय लोगों को असहनीय हो जाएगा कि वे बेकार रहें, 
जबकि चीन के लोग, किसी भी प्रकार हो और किसी भी क़ीमत पर हो, काम प्राप्त 
करते ही हैं। औद्योगीकरण के पाश्चात्य तरीक़ों से परिचित होने के कारण श्री स्ट्रेची 
ने बेकारी को दूर करने के लिए उन्हीं तरीक़ों को सुझाया। उन्हें ग्राम तथा छोटे उद्योगों 
के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। किंतु वह अनुभव करते हैं कि उनका भारतीय जीवन 
में अत्यंत पेचीदा किंतु महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके समान सरकार भी उनकी महत्ता के 
प्रति अच्छी प्रकार सचेत है । किंतु उनमें से कोई भी उनकी आर्थिक महत्ता स्वीकार करने 
को तैयार नहीं । क्या वे भारतीय जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। हाँ, वे हैं और उन्हें होना 


चाहिए । योजना के प्रति जनता का उत्साह जाग्रत्‌ नहीं हो रहा, क्योंकि वह भारतीय दृष्टिकोण 
पर आधारित न होकर पाश्चात्य दृष्टिकोण पर अवलंबित है। 


विश्व बैंक आयोग की रिपोर्ट 


विश्व बैंक आयोग को रिपोर्ट प्रकाश में आ चुकी है। सरकार संभवत: उसे 
प्रकाशित करने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तीव्र 
आलोचना की गई है। किंतु मद्रास के ' द हिंदू” को किसी प्रकार उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो 
गई और परिणामत: सरकार को समस्त योजना पर पानी फिर गया। रिपोर्ट के अनुसार 
योजना के लक्ष्य आवश्यकता से अधिक ऊँचे हैं । संवाहन तथा टेक्सटाइल नीतियों की 
आलोचना की गई है। हम इन दोषों की ओर काफ़ी दिनों से संकेत कर रहे हैं। 

एक दूसरी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसका इस प्रश्न से निकट का संबंध है। 


अमरीकी. विशेषज्ञ डॉ. एप्लेजी न ग. खी आज़ कै मलेषु, में (पोर्ट प्रस्तुत की हि | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना अधिनायकवाद की प्रेरक : जॉन स्ट्रेची का प्रतिवेदन ]4] 


आर्थिक साधनों का विचार छोड़ दिया जाए तो भी योजना को जनसेवकों द्वारा क्रियान्ित 
किया जाएगा। इस क्षेत्र में जो स्थिति है, उससे डॉ. एप्लेबी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 
उनका मत है कि इस क्षेत्र में अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए तथा अधीनस्थ अधिकारियों 
को कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उनकी धारणा है कि संसदीय 
नियंत्रण ढीला किया जाए। महालेखा निरीक्षक की भी तीव्र आलोचना की गई है । वास्तव 
में यह बड़ी कठिन बात है कि नौकरशाही को शक्ति सौंप दी जाए और फिर भी उसको 
जन-भावनाओं के अंतर्गत रखा जाए। कठोर नियंत्रण से बाधा खड़ी हो सकती है, परंतु 
कया यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक नहीं है। जाँच और पड़ताल के कारण हो 
सकता है कि निर्णय होने में देरी हो जाए, लेकिन उसके कारण बरबादी और बिना योजना 
के किए गए कामों के दुष्परिणामों को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। 

सभी रिपोर्ट्स पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो योजना में 
सबकुछ ठीक है और न ही शासन तंत्र में, जो योजना को क्रियान्वित करने की दृष्टि 
से इस समय है अथवा आगे आएगा। हम पाश्चात्य डॉक्टरों द्वारा रोग का निदान तो 
स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन औषधि स्वदेशी ही होनी चाहिए। श्री स्ट्रेची की चेतावनी 
के कारण ही भारत साम्यवादी हो रहा है, भले ही विदेशी शक्तियों द्वारा अधिक 
सहायता हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारा निश्चित मत है कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, 
वह भी पाश्चात्य ढंग पर, भारतीय समस्या का हल नहीं है। 

पूँजीवादी अथवा समाजवादी या उसे साम्यवादी कह लीजिए, पद्धति का बड़े 
पैमाने पर औद्योगीकरण पर पूर्ण विश्वास है। भारत में पूँजीपति निर्बल और असंगठित 
हैं। अपेक्षा इसके कि वह उन शक्तियों से लड़े, जो उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करती 
हैं, वह यह प्रयत्न करता है कि अपनी छोटी-छोटी व्यक्तिगत सुविधाओं और लाभ को 
किसी-न-किसी प्रकार से, फिर वह ख़रीदकर हो अथवा प्रार्थना करके प्राप्त करें। 
इसके लिए उनको उस पार्टी का, जो शासन में होती है, समर्थन करना पड़ता है। 
इसलिए वे सब आज कांग्रेस में चले गए हैं । यह भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। 
अगर प्रजातंत्र की रक्षा करनी है तो अमरीका अथवा ब्रिटेन के समान नहीं चला जा 
सकता, जहाँ व्यक्तिगत उद्योग है अपितु छोटे-छोटे सहकारी उद्योगों के विकेंद्रीकरण 
की पद्धति चाहिए। अपितु हमें अपने स्वयं के नुस्खे को खोजना चाहिए, अपेक्षा इसके 
कि हम किसी विदेशी पेटेंट औषधि की ओर ताकें। 

पाञ्चजन्य, 27 अगस्त; 7956 
CO 


A आ क क नल 
7. डॉ. पॉल एप्लेबी लोक प्रशासन के अमरीकी विशेषज्ञ थे, जिन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू 
ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में सुधारों की गुंजाइश सुझाने के लिए आमंत्रित किया था। 
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गा देशभक्त व्यक्ति की ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि अपना देश 

वैभवशाली बने । राष्ट्र सुखी, संपन्न हो । राष्ट्रीय उत्पादन बढे । बेकारी, भुखमरी, 
बेरोजगारी, अशांति का अंत हो । न्याय सुलभ हो । आपसी झगडे समाप्त हों । सांप्रदायिक, 
क्षेत्रीय, भाषाई संकुचितताओं से ऊपर उठकर लोगों के सोचने, विचारने का तरीक़ा हो। 
दलीय अभिनिवेशों से नेतागण मुक्‍त हों। भारत अपने राष्ट्रीय स्वरूप में आर्थिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी सिद्ध हो। 
जिसमें ऐसी इच्छा निर्माण नहीं होती हो, उसे भारतीय तो क्या मानव कहना भी कठिन 
है। स्व. मैथिलीशरणजी गुप्त के शब्दों में कहना हो तो ''जिसको न निज गौरव तथा 
निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है।”” अपने 
देश को गौरवशाली देखने की इच्छा प्रत्येक जीवंत भारतीय के हृदय में उठना स्वाभाविक है। 

अस्तु, राष्ट्र वैभव प्राप्त करने का अर्थ क्या है? कुछ लोग इस संदर्भ में अधूरे 
चिंतन की ओर बढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति को व्यक्तिगत लाभालाभ की दृष्टि से देखने 
वाले लोग हैं, उनके सोचने का दायरा केवल यहीं तक सीमित है कि राष्ट्र के वैभवशाली 
होने का अर्थ व्यक्ति का अपना जीवन सुखी संपन्न होना है । ऐसे लोग पढाई-लिखाई, 
व्यापार, परिश्रम और रात-दिन की सारी दौड़-धूप इसी उद्देश्य से करते हैं कि 'मैं' 
व्यक्तिगत रीति से बड़ा-से-बड़ा हो जाऊँ। उनकी महत्त्वाकाक्षाएँ, बोलने में भले ही वे 
राष्ट्रीय दिखाई देती हों, किंतु वास्तविकता में वे व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत आकांक्षा को 
लेकर किए गए कार्यों में भी कुछ-न-कुछ अध्यवसाय तो होता ही है, इसलिए कई बार 
ऐसा तर्क भी दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रगति कर ले तो राष्ट्र की प्रगति हो 
जाएगी। किंतु बह तर्क महज़ एक धोखा है। राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति अकेले-अकेले 
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व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकती। स्वयं व्यक्ति भी अपने आपमें कुछ नहीं कर सकता। यदि 
हम थोड़ी गहराई से विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि “मैं” का व्यावहारिक 
अर्थ है 'हम '। 
मेरा नाम है दीनदयाल। इस नाम के साथ 'मैं' जुड़ा है। इसी से लोग मुझे पहचानते 
हैं । मेरा प्रत्येक कार्य इसी नाम से समझा जाता है। इसके साथ मेरा मोह होना स्वाभाविक 
है। यदि गहरी नींद में मुझे कोई इस नाम से पुकारता है तो मैं जाग उठता हूँ। भारी भीड़ 
में हम जा रहे हों, बहुत कोलाहल हो, किंतु इसी समय इस कोलाहल को चीरकर कोई 
मेरा नाम लेकर बुलाए तो मैं सतर्क हो जाता हूँ। उस कोलाहल और भीड़ में भी मेरा ' मैं ' 
जाग्रत्‌ रहता है। इतना गहरा संबंध मुझसे मेरे इस नाम का है, किंतु यह नाम भी मुझे क्यों 
मिला? दीनदयाल के बदले मेरा नाम “मि. जॉन' क्यों नहीं रखा गया? या विश्व में 
करोड़ों अन्य नाम हैं, फिर यही नाम क्यों रखा गया? कोई यह कह सकता है कि माँ ने 
यह नाम रख दिया, किंतु माँ ने यही नाम क्यों रखा? रूसी, चीनी, ईसाई, तुर्की, अरबी 
आदि नामों में कोई क्यों नहीं रखा? साफ़ है कि जिस समाज का मैं अंग हूँ, उसके 
अनुरूप नामाभिधान हुआ। 
अर्थ यह है कि जन्म के लिए मेरा संबंध पूज्य माता-पिता से है, किंतु जिस दिन 
मेरा नामकरण-संस्कार हुआ, मैं समाज का अंग बन गया। मेरी बोलने को शक्ति 
विकसित हुई तो भाषा भी मुझे समाज से मिली। मातृभाषा प्राप्त हुई । बड़े हुए तो सभ्य 
बने। इसका संबंध भी समाज से है। यानी समाज ने शिक्षा देकर बड़ा किया। जितने 
सुख-दुःख के अवसर आए, सबमें समाज उपस्थित हुआ। यहाँ तक कि सुख-दुःख को 
अनुभूतियाँ भी समाज ने दीं। घर में कोई सुखदायी कार्य हो-विवाह, पुत्र जन्म या गृह 
निर्माण, तो इच्छा होती है कि चार लोग एकत्र हों। लोग न आएँ. तो बचत ही होगी, ऐसा 
सोचकर कोई संतोष नहीं कर लेता। बड़ी तीव्रता से चाहता है कि सब लोग सम्मिलित 
हों। समाज ने अच्छा कहा तो मन प्रसन्न होता है। बुरा कहा तो दुःखी । इस समाज के 
साथ इतना बड़ा संबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ तक कि कोई समाज को बुरा कहे तो 
असहनीय हो जाता है। “सबसे कठिन जाति अपमाना' वाली गोस्वामी तुलसीदासजी को 
उक्ति चरितार्थ हो जाती है। एक बार मैं रेलगाड़ी में प्रवास कर रहा था। सवारियों में 
आपसी तू-तू, मैं-मैं हो गई । बहस ने गाली-गलौज का रूप ने लिया, उनमें एक सज्जन 
पंजाबी थे। उन्हें संकेत कर सभी पंजाबियों पर एक व्यक्ति ने ताना कस दिया। बस फिर 
क्या था? वे बोले, ''देखो भाई, अब तक तुम मुझे ही उल्टा-सीधा कह रहे थे, किंतु 
अब तुमने सब पंजाबियों को बुरा बताया है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता।'' इतना 
कहकर वे प्रतिकार करने की सिद्धता में लाल हो उठे। अब सोचना चाहिए कि सब 
पंजाबी लोग तो वहाँ उपस्थित थे नहीं, फिर भी इस व्यक्ति में ये ज़रूर थे। इसी प्रकार 
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कोई भगवान्‌ रामचंद्र, कृष्ण, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, नानक, कबीर, रामदास, मीरा, 
तुलसी, गांधी, पटेल आदि में से किसी को बुरा कहे तो हमारे अंदर बैठा यह 'मैं' जाग 
उठता है। तब केवल मेरे शरीर तक ही सीमित विचार नहीं होता। 'मैं' समाज बनकर 
उपस्थित होता है। 'मैं' का संबंध यदि शरीर तक ही होता तो कोई इन महापुरुषों को 
कितना ही कहता तो कुछ भी नहीं बिगड़ता किंतु इस 'मैं' में ये महापुरुष कहीं अवश्य 
विराजमान हैं । विदेशों में खेलों की प्रतियोगिताएँ होती हैं। तब भारत की टीम विजयी 
होने पर हम प्रसन्नता से नाच उठते हैं, मिठाई बाँटते हैं, आनंद होता है। भारतीय टीम 
हारने पर दुःख होता है, भारत की विजय पर 'मैं' प्रसन्न और हार में 'मैं' दुःखी होता 
हूँ। इस 'मैं' में सारा देश भी आता है। इस प्रकार हम अनेक प्रसंगों पर यह पाते हैं कि 
'मैं' वास्तव में 'हम' ही है। 


राष्ट्र के वैभव से ही व्यक्ति का महत्त्व 

“हम' ही महत्त्वपूर्ण हैं। सबकुछ जीवन पर ही निर्भर है। वैभव भी सामूहिक 
जीवन की एक विशेष स्थिति का नाम है। एक सज्जन विदेशों की यात्रा कर लौटे हैं। 
उन्होंने लेख लिखकर बहुत दुःख प्रकट किया। मैंने पूछा, इतने दुःखी क्यों हैं? तो बोले, 
“क्या बताऊँ, विश्व के सभी देशों में हिंदुस्तान के संबंध में एक ही धारणा है कि यह 
भिखारियों का देश है।'' मैंने उनसे पूछा, ''तुमने तो भीख नहीं माँगी?'' वे बोले, 
“नहीं, किंतु यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत भीख माँग रहा है?'' यानी राष्ट्रीय 
अपमान में हम सबका अपमान है। उसी प्रकार जब भारत-पाक युद्ध के समय भारतीय 
सैनिक शत्रु को पराजित कर मोरचे पर आगे बढ़ने लगे तो जीत की खुशी में नारे लगाए 
गए। राष्ट्रीय सफलता पर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगें। यानी राष्ट्र के वैभव 
में हमारा वैभव निहित है। 

वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नाशवान है, फिर भी भगतसिंह को सब याद 
करते हैं। हकीकत राय, गुरु तेग बहादुर को याद करते हैं। एक लंबी परंपरा है, जिनका 
स्मरण होता है। इन सब बलिदानी महापुरुषों ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। यह 
“हम' ही था, जिसने 'मैं' को इतना ऊँचा उठने की प्ररेणा दी । हँसते-हँसते बलिदान हो 
गए। कहा कि शरीर नश्वर है। समाज अमर है। समाज को जीवित रखने के लिए 
व्यक्ति ने बलिदान दिए। समाज ने उन्हें अपनी स्मृतियों में सँजोकर अमर बना दिया। 
दोनों अमर हुए। इन बलिदानों को क्या आत्महत्या कहा जाएगा? नहीं। बलिदान और 
आत्महत्या में अंतर है। आत्महत्या 'मैं' तक सीमित भावना है, इसलिए गलत है किंतु 
सही कार्य 'हम' के लिए होता है तो बलिदान कहा जाता है। शरीर जब देश के लिए, 
समाज के लिए अर्पित हो तो गौरव की बात है। उसमें चिंता किस प्रकार की? यह 
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वरेण्य है। इससे समाज को शक्ति मिलती है। बलिदान से श्रेष्ठ कार्य के पौधे सींचे जाते 
हैं।' मैं” का वास्तविक अर्थ 'हम' गुंजित होता है। जहाँ 'हम यानी सामूहिक उत्तरदायित्त्व 
उभरा कि शक्ति का प्रस्फुटन होता है। इसलिए बलिदान राष्ट्र को नवचैतन्य प्रदान करने 


वाले सिद्ध होते हैं। 


मोक्ष भी समष्टिगत है 

“हम' ही वह मूलभूत तथ्य है, जो 'मैं' को सार्थक बनाता है। आर्थिक, नैतिक, 
आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास इसी तथ्य में निहित हैं। कोई व्यक्ति यदि हिमालय 
की किसी कंदरा में जाकर योग-ध्यान करे और 'मैं' से चलकर “हम ' तक पहुँचे, केवल 
व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा से ही सबकुछ करे, योगाभ्यास करे, तो भी उसे मुक्ति नहीं 
मिल नहीं सकती । मुक्ति इतनी छोटी चीज़ नहीं है जो समाज को छोड़कर किसी एक को 
एकांत में मिल जाए। किसी प्रकार की सिद्धि भले ही प्राप्त हो जाए तथापि वह सिद्धि तब 
तक बेकार ही है, जब तक वह अपने चारों ओर फैले समाज बंधुओं को उन्नत करने में 
समायोजित न हो। कुछ लोगों की ऐसी ग़लत धारणा है कि समाज अध :पतित रहते हुए 
भी केवल वही अकेले मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं । यह ग़लत है। मुक्ति नाम की 
व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं है। मुक्ति भी समष्टिगत है। जब समाज मुक्त होगा, तो ऊँचा 
उठेगा। उन्नत होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। इसलिए संन्यास आश्रम में 
प्रवेश करने वाले भी लोक संग्रह का दायित्व ग्रहण करते हैं । लोकमान्य तिलक के गीता 
रहस्य में वर्णित कर्मयोग का भी यही निष्कर्ष है। शास्त्रों में वर्णित एक श्लोक उद्धृत 
कर उन्होंने कहा कि अपना धर्म-कर्म छोड़कर जो कृष्ण-कृष्ण चिल्लाते हैं, वे पापी हैं । 
कृष्ण स्वयं धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे ।' धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे- 
युगे' की घोषणा हुई । भगवान्‌ इसी के लिए अवतरित होते हैं । ऐसा वर्णन हमें सुनने को 
नहीं मिलता कि भगवान्‌ का अवतार हुआ तो ये कहीं किसी गुफ़ा में बैठकर एकांत मुक्ति 
की साधना में लग गए। भगवान्‌ राम का चरित्र हमारे सामने है। उखड़ी हुई मर्यादा: औं 
और च्युत लक्ष्यों को पुनः स्थापित कर धर्म की विजय उनके आश्रय से प्राप्त हुई । इसलिए 
समाज को उन्नत बनाने का काम भगवान्‌ का काम है। अपने हित के लिए किया गया 
काम शैतान का काम है। राष्ट्रभक्ति, समाजभक्ति ही भगवान्‌ भक्ति है! 


साध्य से ही साधन की मचा है ह 
“मैं” और 'हम' का यही अंतर है। महाभारत का उदाहरण लें। महाभारत में कहा 


०2... __-___-- > ल्ला मांडले > 
4. बाल गंगाधर तिलक “लोकमान्य' ने 'गीता-रहस्य ' या 'कर्मयोग शास्त्र' की रचना मांडले जेल (म्याँमार) के 
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गया है कि “यतो धर्मस्ततोजय:' यानी जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। तब लोग एक प्रश्न 
करते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के जितने प्रमुख सेनापति थे, सब चालाकी से 
मारे गए। भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को खड़ा किया गया। द्रोणाचार्य को युद्ध में 
समाप्त करने के लिए युधिष्ठिर ने झूठ बोला । कर्ण तब मारा गया जब वह अपने रथ का 
पहिया उठाने का अर्जुन से अवसर माँग रहा था । जयद्रथ की मृत्यु का कारण सूर्य का 
बादलों में छिपना और प्रकट होना बताया जाता है । दुर्योधन की मृत्यु तो क़मर के नीचे 
गदा मारने से ही भीम के हाथों हुई । इसके आधार पर पूछा जा सकता है कि पांडवों की 
जीत के लिए ये सब जो कार्य हुए, क्या उन्हें धर्मानुकूल कहा जाएगा? पांडवों ने छल 
किया। फिर भी ' जहाँ धर्म वहाँ जय' की घोषणा वेदव्यास करते हैं तो क्या यह परस्पर 
विरोधी बात नहीं है? क्या धर्म के नाम पर अधर्म नहीं हुआ? इसका उत्तर खोजने पर 
हमें विदित होगा कि कौरव और पांडव पक्ष के बीच एक बड़ा मूलगामी अंतर था। 
कौरव पक्ष का प्रत्येक योद्धा व्यक्तिवादी था। इसलिए अनर्थ का साथ दे रहा था। 


समाज के हित में व्यक्तिगत अपमान भी शिरोधार्य 

कौरव पक्ष के योद्धा वीर तथा युद्धकुशल थे किंतु उनका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 
इसी बात से प्रकट होता है कि उन्होंने सोचा, '' मैंने प्रतिज्ञा की है, शिखंडी के आने के 
बाद मैं बाण नही चलाऊँगा।'' भीष्म पितामह ने यह नहीं सोचा कि वे सेनापति हैं, उन 
पर सेना का भार है । उन्हें केवल अपनी निजी प्रतिज्ञा की चिंता थी । दूसरी ओर अर्जुन ने 
जब इस प्रकार का अपना व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बताकर शस्त्र रखने की बात कही तो 
भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हें धर्म का रहस्य बताया कि तू यदि अपने तक सोचता है तो व्यर्थ 
सोचता है। अर्जुन ने 'मैं' को छोड़ा और 'हम' को स्वीकार किया। भीष्म पितामह ने न 
अपने पक्ष का, न समाज का, किसी का भी विचार नहीं किया। केवल ' मैं” का विचार 
मात्र किया। इधर भगवान्‌ कृष्ण ने भी महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। 
फिर भी जब अवसर ऐसा ही आ गया कि उन्हें शस्त्रग्रहण करने पडे तो उन्होंने आगा- 
पीछा नहीं किया। समष्टि के हित के लिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें व्यक्तिगत 
रूप से क्या कहा जाएगा? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उनका कहना माना और समष्टि की 
माँग के समक्ष उन्होंने अपना रथ थोड़ा नीचा कर लिया। उधर द्रोणाचार्य को पुत्र का 
मोह था। वे पुत्र-वध का समाचार पाकर शस्त्र छोड़ बैठे। 

कर्ण ने तो सूर्य द्वारा प्रदत्त अपने कवच-कुंडल भी इंद्र को दे दिए। यद्यपि सूर्य ने 
चेतावनी दी थी कि कवच-कुंडल न देना। किंतु कर्ण को अपनी दानवीरता का ध्यान 
था। उसने सबका विचार नहीं किया। इधर कुंती ने आवश्यकता पड़ने पर जाकर कर्ण 
को बता दिया कि बह उसका ही पुत्र है। कुंती जब कुवारी थी, तब कर्ण का जन्म हुआ 
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था। यह बात बताने में कुंती को कितना अपमान सहना पड़ा, किंतु समष्टि के लिए उसने 
न केवल यह बात घोषित की, वरन्‌ अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव पर कर्ण बाण 
नहीं चलाएगा, यह वचन भी कुंती ने प्राप्त कर लिया। उधर भीष्म की मृत्यु का रहस्य 
किसी को पता नहीं था किंतु द्रौपदी ने जाकर जब पूछा तो भीष्म ने बता दिया कि 
शिखंडी के सामने आने पर वे युद्ध करना बंद कर देंगे। भीष्म ने यह नहीं सोचा कि 
सेनापति का ऐसा करना सबके हित में नहीं है। किंतु उन्हें सबका नहीं, अपना ही 
ख़याल रहा। इसलिए हम पाते हैं कि कौरव पक्ष में पांडवों के पक्ष की तुलना में एक- 
से-एक बढ़कर योद्धा और शूरवीर थे, फिर भी उनकी सभी कृतियाँ अलग-अलग थीं। 
सबका मिलकर कोई एक कार्य संचालन नहीं था। सबको अपनी-अपनी ही चिंता थी। 
भीष्म को प्रतिज्ञा की चिंता थी । द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह था। दुर्योधन को मात्र अपने 
राज्य की चिंता थी । 


समष्टि के लिए व्यष्टि का त्याग 

उधर पांडवों के पक्ष में सबका मिलकर कार्य था। उनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने 
व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को छोड़ा। भगवान्‌ कृष्ण के नेतृत्व में एकजुट होकर जो भी कार्य 
आया, निभाया। कर्ण से भीख माँगना था-माँगी, झूठ बोलने का क्षण आया-बोला, 
निजी गुप्त रहस्य का उद्घाटन कर स्वयं लांछित होने का प्रश्‍न आया तो भी चिंता नहीं 
की, जैसा कृष्ण ने कहा, सब करते रहे। अपना-अपना आग्रह छोड़कर समष्टि के लिए 
ही कार्यरत हुए। उसका समष्टि का विचार कर कार्य करने का ढंग ही धर्म हुआ और 
व्यक्तिवादी आधार पर सोचने के कारण कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष गिना मया। जीत 
धर्म की हुई, अधर्म की नहीं । याने समष्टिवाद ही धर्म है। व्यक्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के 
लिए काम करना धर्म है। राष्ट्र कार्य को साधने के लिए जो कुछ आ पड़े, करना ही 
उचित है। सच, झूठ, सबकी कसौटी समष्टि का हित है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
धर्मराज ने झूठ बोला, इसलिए हम भी अपने दैनिक जीवन में झूठ बोलने लगे। झूठ 
बोलना तो ख़राब गिना ही जाएगा। प्रश्न है कि राष्ट्र का, समष्टि का विचार कर कार्य 
किया गया है या नहीँ? जैसे किसी की हत्या करना पाप है किंतु युद्ध में लड़ने वाले 
सैनिकों को कोई हत्यारा नहीं कहता । शत्रु पर वार करना यह सैनिक का धर्म है। युद्ध में 
सैनिक रोज हिंसा करता है। उसे परमवीर चक्र देकर हम सम्मानित करते हैं। क्योंकि 
इस कार्य में वह व्यक्तिवादी ढंग से नहीं सोच रहा। राष्ट्र का विचार कर उसने आचरण 
किया है, इसलिए अभिनंदनीय है । यही आचरण यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई करे तो 
उसे फाँसी की सज़ा होगी, किंतु युद्ध में शत्रु का विनाश करना राष्ट्ररक्षा का पुनीत 
कर्तव्य बन जाता है । शत्रु पक्ष में जाकर जासूसी करते समय कितने ही कार्य करने पड़ते 
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हैं। जिन्हें व्यक्ति जीवन में अनुचित ही कहा जाएगा। झूठ बोलना, चोरी करना और 
कितने ही प्रकार के कार्य करके शत्रु पक्ष के भेद लाने होते हैं। किंतु चूँकि ये कार्य 
समष्टि के हित का ध्यान रखकर संपन्न किए जाते हैं, इसलिए ये सम्मानित होते हैं। 
राष्ट्र के लिए की गई चोरी चोरी नहीं रहती, याने कर्म का महत्त्व इस बात पर है कि 
किस विचार से किया गया है। यदि समष्टि का विचार कर किया गया तो पुण्यकर्म ही 
है। समष्टि का विचार कर कार्य करने वाले लोगों की शक्ति ही सामूहिक संगठित शक्ति 
है। व्यक्तिवादी संगठित शक्ति नहीं बना पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीयता का 
भाव ही शक्ति का मार्ग है। 


व्यक्त का महच्च राष्ट्र से है 

यह सामूहिक भाव याने राष्ट्रीयता की वह कसौटी है, जिस पर हमारी प्रत्येक 
कृति, प्रत्येक व्यवस्था ठीक या ग़लत गिनी जाएगी। उदाहरणार्थ, प्रजातंत्र में प्राप्त 
नागरिकों के अधिकारों को ही लें। बोट का अधिकार है। बोट देते समय यदि राष्ट्र का 
विचार रहा तो धर्म होगा और यदि व्यक्तिगत विचार से प्रेरित होकर संपन्न हुआ तो 
अधर्म हो जाएगा। राष्ट्रीयता यदि ठीक है तो सब व्यवस्था ठीक गिनी जाएगी और यदि 
राष्ट्रीयता के विपरीत कार्य हुआ तो श्रेष्ठ व्यवस्था भी ग़लत सिद्ध होगी, जो लोग 
राष्ट्रीयता का मखौल उड़ाकर, राष्ट्र के विचारों को तिलांजलि देकर विभिन्न प्रकार के 
*वादों' के नारे में उलझते हैं, वास्तव में वे भूल करते हैं। उनके हाथ से कोई अच्छा 
कार्य नहीं हो सकता । समाजवाद, पूँजीवाद, प्रजातंत्र अथवा अन्य कोई भी अधिक-से- 
अधिक एक रास्ता है, प्रगति का आधार नहीं। व्यक्तिगत, दलगत या वादगत कोई 
विचार लेकर चलने से प्रगति नहीं हो सकती। राजनीति आख़िर राष्ट्र के लिए ही है। 
यदि राष्ट्र का विचार छोड़ दिया, याने राष्ट्र को अस्मिता, उसके इतिहास, संस्कृति, 
सभ्यता को छोड़ दिया तो राजनीति का कया उपयोग? राष्ट्र का स्मरण कर कार्य होगा तो 
सबका मूल्य बढ़ेगा। राष्ट्र को छोड़ा तो सब शून्य जैसा ही है। राष्ट्र का विचार लेकर 
आगे बढ़े तो एक और एक मिलकर दो नहीं ग्यारह होते हैं । इस आधार पर संगठन करते 
जाएँ तो एक, एक, एक, एक होकर एक हज़ार एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। राष्ट्रीयता 
छोड़ी तो दशमलव लग गया। अब चाहे जितने एक जोड़ते जाएँ, शून्य घटता ही जाएगा। 
राष्ट्र के आधार पर ही व्यक्ति की क्रीमत बढती है। राष्ट्र को छोड़ा तो क्रौमत घटती है। 

सामूहिक जीवन के इन संस्कारों को मजबूत करना ही प्रगति का मार्ग है। प्रत्येक 
व्यक्ति 'मै' और “मेरा' विचार त्यागकर “हम' और ' हमारा' विचार करे। अथवा कई 
बार देखा जाता है कि व्यक्ति कहता है कि राष्ट्र के लिए जान हाजिर है और जीवन में 


सब कार्य व्यक्ति का विचारकर ही करता रहता है, इसमें न व्यक्ति का भला है और न 
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समष्टि का। वास्तव में समष्टि के लिए कार्य करना, यानी धर्माचरण करने की भी शिक्षा 
होती है। उसमें भी संस्कार डालने होते हैं। इन संस्कारों को प्रदान करना ही राष्ट्र का 
संगठन करना है। 


मैं की सार्थकता हम से ही 
किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि ' मैं' नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। 
तात्पर्य इतना ही है कि 'मैं' की सार्थकता 'हम' से होती है । शक्तिभाव जिसमें व्यक्ति 
का व्यक्तित्व ढलता है, आवश्यक ही होता है। व्यायाम से शरीर बलशाली होता है। 
संध्या उपासना करने से अंतःकरण को शांति मिलती है, दीर्घाय प्राप्त होती है। व्यक्तिभाव 
से व्यक्तिशः सेवा शुश्रूषा करने से ही यह सब हो पाता है। व्यक्ति को निरोग, दीर्घजीवी, 
हृष्ट-पुष्ट, आनंदित, प्रसन्न, कार्यक्षम, यशस्वी होना जरूरी है। जहाँ व्यक्ति निर्बल 
होकर निकम्मा हो जाता है, वहाँ समष्टि की आराधना का पूरा लोप होना स्वाभाविक ही 
है। इसलिए व्यक्ति के गुण विकसित होने चाहिए। व्यक्ति निकम्मे हों तो समाज को 
सेवा किस प्रकार करेंगे। यजुर्वेद में भी कहा गया है कि 
अन्धंतमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते। 
ततो भूयऽइव ते तमो यर सम्भूत्यां रताः॥ 
यजुः 9/40 


जो व्यक्तिवाद का अवलंबन करते हैं, वे अधःपतन को प्राप्त होते हैं, परंतु जो 
समष्टिवाद में रमते हैं, वे उससे भी अधिक नीचे गिरते हैं। 
अस्तु, भारतीय तत्त्वज्ञानियों ने ' मैं” और “हम' को समन्वित करने का विचार रखा 
है। उनका कहना है- 
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं & सह। 


विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते॥ 
यजुः 77/40 


समष्टिवाद और व्यक्तिवाद ये दोनों साथ-साथ रहें तो लाभदायक होते हैं । व्यक्तिवाद 
के अनुष्ठान से व्यक्ति के कष्ट दूर किए जाते हैं और समष्टिवाद से अमरत्व की प्राप्ति 
होती है। 

यही ' संभूय समुत्थान' का अर्थ है। संघ बनाकर उठना ही प्रगति का रास्ता है। 
संघ बनाकर न रहना अर्थात्‌ व्यक्तिशः रहना, व्यक्ति का पृथक्‌ रहना असंगठित अवस्था 
है। इसी का नाम विनाश है, क्योंकि व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है और संघ अजरामर 
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रह सकता है । मानवों का अमरत्व संघ भाव से है और व्यक्ति बिखरा हुआ रहे तो 
व्यक्ति का नाश निश्‍चित है। इसलिए व्यक्तियों को गुणवान, शक्तिवान बनना चाहिए 
और व्यक्तिवाद छोड़कर संघ शक्ति की आराधना करना चाहिए। मनुष्य अमरत्व चाहता 
है। वह अमरत्व संभूति से ही मिल सकता है। ' संभूत्या अमृतं अश्नुते' संघ से अमरत्व 
प्राप्त होता है। संघजीवन, सामुदायिक जीवन जीना ही अमरत्व प्राप्त करना है। इस 
दृष्टि से 'मैं' के वास्तविक रूप 'हम' को ग्रहण करना चाहिए। 
— राष्ट्रधर्म, सितंबर 5, 7956 
[] 
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46 
राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दुष्परिणाम* 


रात पुनर्गठन विधेयक के पारित हो जाने से, एक क्षेत्र को दूसरे प्रदेश में सम्मिलित 
किए जाने के लिए चल रहे आंदोलन भले ही समाप्त हो जाएँ, किंतु संकुचित 
भाषावाद तथा प्रांतवाद का जो विष राजनीतिक जीवन में घोल दिया गया है, वह अवश्य 
ही रंग दिखाएगा। इस दूषित वृत्ति का प्रकटीकरण उन हड़तालों, प्रदर्शनों तथा हिंसक 
कार्रवाइयों में हुआ, जो इस बात को मान्यता प्रदान कराने के लिए किए गए थे कि 
तेलशोधक यंत्र आसाम में लगने चाहिए। तेल-संशोधक यंत्र कहाँ लगाए जाएँ, इसका 
निर्णय न तो प्रदर्शनकारी जनता द्वारा किया जा सकता है और न उसको उकसाने वाले 
राजनीतिज्ञों द्वारा ही । उसका निर्णय तो केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है | वह 
प्रकृति, जो भारत में अपने सोलह श्रृंगारों के साथ प्रकट हुई है, किसी भी प्रकार की 
प्रांतीय सीमाओं के बंधन में आबद्ध नहीं । न तो वह बंगाल के कहने से चलती है और न 
आसाम के। उसकी निजी लीला है और जो भी व्यक्ति उस पर विजय पाने की कामना 
करता है, उसे उसके समक्ष समर्पण करना पड़ता है। 

बंगाल की सरकार ने बताया जाता है, प्रदेश की सभी व्यापारिक संस्थाओं और 
फर्मो को एक विज्ञप्ति निकालकर सुझाव दिया है कि वे अपने यहाँ नियुक्तियाँ करते 
समय बंगाली नवयुवकों को प्राथमिकता प्रदान करें । विज्ञप्ति में कहा गया है कि बंगाली 
युवकों में इस भावना का उदय होता जा रहा है कि उनके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार 
किया जाता है और इसी कारण वे अन्य प्रांतों के युवकों के मुक़ाबले सफल नहीं हो 
पाते। सरकार को कौन से सूत्रों के द्वारा इस भावना के विद्यमान तथा वृद्धिंगत होने का 
समाचार प्राप्त हुआ है? यह विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि बंगाल के युवकों में 
इस प्रकार की आत्मपराजय की भावना विद्यमान होगी । वास्तविकता और कुछ ही प्रतीत 


* देखें परिशिष्ट], पृष्ठ 267। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥52 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


होती है। यदि यह भावना किसी रूप में विद्यमान हो भी, तो भी उसको पूरी ताक़त के 
साथ समाप्त करना चाहिए। यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि शिक्षित बेकारों 
को सबसे अधिक संख्या पश्चिमी बंगाल में है। एक ऐसा युवक जो दर-दर नौकरी के 
लिए ठोकरें खाता हुआ निरुत्साहित व निराश्रित हुआ हो, उसकी निराशा का विश्लेषण 
इस रूप में नहीं किया जा सकता। 
सरकार को अपना मत अन्य किसी स्थायी तथा ठोस आधार पर आधारित करना 
चाहिए। हम इसको स्वीकार करते हैं कि देश के युवकों को प्रांतीय स्तर पर काम मिलने 
को आवश्यकता है और इस कार्य को पूर्ण करने की योजना बनाई जानी चाहिए। किंतु 
आगामी पंचवर्षीय योजना इस कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ है। अत: सरकार इस 
प्रकार के युवकों का ध्यान दूसरी ही दिशा में मोड़ना चाहती है और इसलिए अपने 
कर्तव्य से बच निकलने की सरकार की इस भावना की जितनी आलोचना की जाए 
उतनी थोड़ी ही है। इस बात में संदेह है कि निजी संस्थान बंगाली युवकों को नौकरियाँ 
प्रदान करने में भेद करते हों, किंतु इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं कि बंगाल सरकार 
बंगाली तथा अन्य युवकों में विभेद निर्माण करना चाहती है। यह हमारे विधान के 
विरुद्ध है। जिस अधिकारी ने भी इस प्रकार की विज्ञप्ति प्रसारित की है, उसने विधान 
का उल्लंघन किया है। 
इन दोनों उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है? यही कि विभिन्न प्रदेशों की जनता 
तथा सरकारें प्रांतीय तथा संकुचित दृष्टिकोण से विचार करती हैं। पं. नेहरू आह्वान 
करते रहे हैं कि देश के आर्थिक विकास तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के 
लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। यह सत्य है कि हमारे आर्थिक हित एक-दूसरे 
से संबद्ध हैं तथा समस्त भारत को अर्थव्यवस्था एक सूत्र में आबद्ध है, किंतु एक ऐसे 
देश में जहाँ काफ़ी मात्रा में प्रसाधन होने के पश्चात्‌ भी जीविका के साधनों की भारी 
कमी है, उसमें आर्थिक दृष्टिकोण एकता स्थापित करने के बजाय ख़तरा ही उत्पन्न 
करेगा। संपन्नता के दिनों में परिवारों का संयुक्त रूप में रहना कोई कठिन काम नहीं है, 
किंतु संकट को कोई-कोई ही झेल सकता है। यदि हम भारत को संगठित देखना चाहते 
हैं तो हमें भौतिक मूल्यों को अपेक्षा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों पर बल देना चाहिए। 
उपर्युक्त उदाहरणों को चेतावनी के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। 
-- पाञ्चजन्य, सितंबर 70, 7956 
CO 
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८०६७) लेखक श्री टामस द्वारा लिखित ' धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ' तथा भारतीय 
विद्या भवन, बंबई द्वारा पुनः प्रकाशित पुस्तक के कतिपय तथाकथित आपत्तिजनक 
अंशों को लेकर मुसलमानों ने पिछले दिनों स्थान-स्थान पर व्यापक विरोध आंदोलन 
किया है। उत्तर प्रदेश एवं निहार के नगरों में इस आंदोलन का प्रभाव विशेष रहा। यह 
आंदोलन योजनानुसार हुआ। इसके अंतर्गत सभी स्थानों पर मुसलमानों ने हड़ताल की, 
अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाए, बाजू पर काली पट्टियाँ बाँधीं, प्रदर्शन किए तथा 
सभाओं में विरोध प्रस्ताव पारित किए। आंदोलन यद्यपि इसलाम के नाम पर किया गया 
और उक्त पुस्तक के कुछ अंशों पर आपत्ति की गई, किंतु आंदोलनकारियों का संपूर्ण 
रोष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के ऊपर प्रकट हुआ। 
श्री मुंशी का उक्त पुस्तक से केवल इतना ही संबंध है कि भारतीय विद्या भवन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकों के अनेक संपादकों में से वे भी एक हैं। उनके द्वारा लिखित भूमिका 
वहाँ से प्रकाशित सभी पुस्तकों में रहती है। इसलाम के पैगंबर हज़रत मुहम्मद के संबंध 
में जो कुछ उस पुस्तक में लिखा, उसका उनसे कोई संबंध नहीं, फिर क्यों उन्हें ही इस 
आंदोलन का शिकार बनना पड़ा? 

जहाँ तक मुहम्मद साहन के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का संबंध है, वे क्या हैं 
और कितने आपत्तिजनक हैं, किसी को नहीं बताया गया। साधारणतया किसी को 
भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले शब्दों का प्रयोग न किया जाए, यह उचित ही है, किंतु 
इस मामले में हम 'लाजवंती' के समान भावनाएँ लेकर नहीं चल सकते। भारत का 
संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत अपने- 
अपने धर्म का बिना रोक-टोक पालन तथा प्रचार दोनों ही संभव है। प्रचार में खंडन- 
मंडन दोनों का समावेश होता है। हिंदू समाज इस दृष्टि से सदैव ही सहिष्णु रहा है। 
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हमने अपने महापुरुषों की पूजा की तथा उन्हें अवतारों की कोटि में भी रखा, किंतु कभी 
उनके चरित्र की आलोचना करने से नहीं हिचके | भगवान्‌ राम और कृष्ण पर आलोचकों 
ने काफ़ी छींटे कसे किंतु उससे वे हमारी आँखों में गिरे नहीं अपितु उनका स्वरूप और 
भी निखर गया। वेदों को अपौरुषेय मानते हुए भी भारत में ऐसे भी व्यक्ति निकले, 
जिन्होंने कहा कि ' त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त-भाण्ड-निशाचरा:' और हमने उनके विरोध 
में कभी प्रदर्शन नहीं किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की यद्यपि मर्यादाएँ हैं, किंतु 
उसका दायरा बहुत छोटा नहीं किया जा सकता। ईसाई और मुसलमान हिंदू देवी- 
देवताओं के विरुद्ध बहुत कुछ कहते रहे हैं। सीता और पार्वती को रजत-पट पर नचाया 
गया है। किंतु हिंदुओं की ओर से कभी इस प्रकार के उपद्रव या आंदोलन नहीं हुए। 
मुसलमान मज्ञहब के मामले में अधिक कट्टरपंथी हैं। धार्मिक उदारता के इस 
युग में यह कहाँ तक उचित है या अनुचित इसका हम विचार नहीं करेंगे; किंतु यह 
निश्चित है कि अपनी कट्टरता वह दूसरों पर नहीं लाद सकता! मुगल शासन से उसे 
यह आदत रही है कि वह बरबस दूसरों के ऊपर अपनी मान्यताएँ लादता है। मुहर्रम के 
समय अभी भी बहुत नगरों में, जहाँ मुसलमानों का बहुमत है या था, हिंदुओं को शंख 
बजाने अथवा कथा-कोर्तन को अनुमति नहीं थी। 
इस वर्ष भी लखनऊ में इसी विषय को लेकर एक मुसलिम बहुल मुहल्ले में 
झगड़ा होते-होते बचा। मसजिद के सामने बाजा न बजाया जाए, यह उनका सदैव से 
आग्रह रहा है। किंतु ताज़िए निकालते समय यदि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ आ जाए 
तो वे उसे काटने पर जोर देंगे। गोंडा में ताजिए निकालने के लिए बिजली कंपनी अपने 
तारों को काटती रही है। यदि दूसरे नागरिकों को असुविधा बचाने अथवा उनके अधिकारों 
की रक्षा के लिए वह ऐसा नहीं करती तो विरोध में ताज़िए नहीं निकाले जाते। हम 
समझते हैं कि वे किसी भी प्रकार को कट्टरता बरतने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उन्हें इस 
बात का अधिकार नहीं कि वे अपनी कट्टरता दूसरों पर भी लादें। वे कह सकते हैं कि 
मजहब के मामले में अकल को दखल नहीं, किंतु जो हर बात की मीमांसा करके 
सत्यासत्य का निर्णय करना चाहते हैं, उनकी अक़ल पर ताला लगाने का अधिकार उन्हें 
कैसे दिया जा सकता है? एक दिन गैलीलियो' और ग्वारडेनों ब्रूनो? को ईसाइयों ने 
१. गैलीलियो गैलीली (१564-7642) इतालवी खगोलशास्त्री, जिन्होंने अरस्तू के वैश्विक मानचित्र (जो अपने 
समय में ईसाई धार्मिक मान्यताओं में विश्‍वसनीय था) को ग़लत बताते हुए कॉपरनिकस के 'सूर्य केंद्रित 
सिद्धांत? का समर्थन किया। यह समर्थन उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष में ले आया | उन पर मुकदमा 
चलाया गया और अपने जीवन के अंतिम आठ साल के लिए उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। 
. ग्वारडेनो ब्रूनो (१548-7600) इटली का दार्शनिक एवं खगोलवेत्ता, जिसने प्रचलित मान्यताओं के विपरीत 


ब्रह्मांड संरचना का सिद्धांत दिया। कैथोलिक चर्च ने अफ़वाह फैलाने का आरोप लगाकर इन्हें जिंदा जला दिया 
था। 


2 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्रघाती मुसलिम सांप्रदायिकता का प्रदर्शन I55 


इसलिए सज़ा दी थी कि उन्होंने बाइबिल की मान्यताओं के विरुद्ध मान्यताएँ प्रस्थापित 
कीं। आज का आंदोलन भी उसी प्रवृत्ति से प्रेरित प्रतीत होता है । 
किंतु सैद्धांतिक प्रश्‍न तो यहाँ उठता ही नहीं। इस आंदोलन का कारण ' मजहब' 
नहीं, अपितु राजनीति है। यदि मुहम्मद साहब के प्रति लिखे गए शब्द ही इस असंतोष 
का कारण होता तो पुस्तक को प्रकाशित हुए कई वर्ष हो गए, अब तक कोई आपत्ति 
क्यों नहीं उठाई गई? भारत में ही नहीं दुनिया के सभी देशों में, जिनमें पाकिस्तान, 
हिंदेशिया जैसे इसलामी देश भी सम्मिलित हैं, इस पुस्तक का व्यापक प्रचार है । वहाँ 
कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ तथा उन राज्यों ने इस पुस्तक को जब्त क्यों नहीं किया? 
वर्तमान आंदोलन का कारण यदि मुहम्मद साहब क्रे प्रति तथाकथित असम्मानजनक 
शब्द हैं तो श्री मुंशी द्वारा खेद प्रकाश, पंडित नेहरू द्वारा स्पष्टीकरण तथा बिहार सरकार 
द्वारा पुस्तक की जब्ती के बाद वह बंद क्यों नहीं होता? स्पष्ट ही आंदोलन के नेता 
दूसरा उद्देश्य लेकर चले हैं। श्री क.मा. मुंशी इस पुस्तक के भूमिका लेखक ही नहीं, 
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं । उनका पुस्तक से दूर का संबंध जोड़कर उनके विरुद्ध 
व्यापक असंतोष की भावना उभाड़कर कतिपय मुसलिम नेता मुसलमानों में यह भावना 
भरना चाहते हैं कि कांग्रेस राज्य में उनका धर्म सुरक्षित नहीं । 'इसलाम ख़तरे में है' का 
नारा लगाकर वे अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं । उनकी मंशा कांग्रेस को 
अगले चुनावों की दृष्टि से ब्लैकमेल करने की तथा पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध 
प्रचार करने का मौक़ा देने की है। इसलिए शायद आगरा आदि स्थानों पर “पाकिस्तान 
ज़िंदाबाद' के नारे भी लगाए गए। पुराने मुसलिम लीग तत्त्व इस रूप में फिर से सजग 
हो रहे हैं वे जानते हैं कि कांग्रेस की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अल्पमतों का 
“धर्म संकट में है' का नारा उठते ही झुक जाती है । यदि मुसलमान कांग्रेस को झुकाने में 
समर्थ हो गए तो वे अपनी राजनीतिक माँगों को आगे बढ़ा सकेंगे। कांग्रेस ने झुकने के 
चिह दिखाए भी हैं तथा इस मामले में बिहार की सरकार सबसे आगे रही है। उसने 
पहले तो वक्तव्य निकाला, जब उससे मुसलमानों को संतोष नहीं हुआ तो अब संबंधित 
पुस्तक के आपित्तजनक अंशों को ही नहीं, पूरा-का-पूरा अन्त कर दिया है। यह आज्ञा 
कितनी वैध है, इसका निर्णय तो न्यायालय ही कर सकेगा। 
पाञ्चजन्य, सितंबर 77, 7956 
OD 
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भगवान्‌ कृष्ण की शिक्षाएँ 
कार्यरूप में परिणत करें 


बड़ा बाज़ार, कलकत्ता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा 
द्वारा आयोजित कृष्ण जन्म समारोह के अवसर पर दीनदयालजी 
द्वारा दिए गए भाषण का सारांश। 


जाः भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्मदिन है और जैसी हम लोगों की पद्धति है, उसके 
अनुसार प्रायः सभी लोग इस निमित्त व्रत-उपवास करेंगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के गुणों का मान भी करेंगे। यह तो आचार-धर्म के नाते जो कर्तव्य हम लोगों के ऊपर 
आया है, उसका लोगों को पालन करना चाहिए। किंतु प्रत्येक समाज के आचार के पीछे 
कुछ विचारों की भी भूमिका रहती है, अर्थात्‌ विचारों से आचार उत्पन्न होता है और 
आचार पालन करते समय वे विचार भी हमारे सम्मुख रहने चाहिए, क्योंकि उससे 
आचार की तेजस्विता होती है। आचार से ज्ञान तेजस्वी होता है तथा ज्ञान से आचरण। 
हम भोजन करते समय मंत्र बोलते हैं । ' तेजस्विना वधीतमस्तु' अर्थात्‌ हमारा ज्ञान तेजस्वी 
हो। ज्ञान कब तेजस्वी होता है, जब उसके पीछे रूढि न रहकर हमारी समस्त भावनाएँ, 
हमारा चैतन्य और शक्ति पूर्ण रूप से खड़ी होती है। जब हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
स्मरण करते हुए बाकी धर्म का पालन करते हैं, उस समय यह भी आवश्यक है कि 
उन्होंने जो कार्य किए तथा उस समय जो परिस्थिति थी, उस पर हम विचार करें। 


धर्म की स्थापना : अधर्म का नाश 


यह विचार करते समय एक बात उनके ही शब्दों से स्पष्ट होती है। उन्होंने स्वयं 
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गीता में कहा है, ''मैं धर्म की स्थापना व अधर्म का नाश करने के लिए युग-युग में जन्म 
लेता हूँ । दुष्टों का संहार करने के लिए--सज्जनों की रक्षा करने के लिए ही मैं पृथ्वी पर 
आता हूँ।'' जब उनका जन्म हुआ, उस समय ये दो बातें स्पष्ट थीं-एक अधर्म का 
व्यापक प्रचार तथा धर्म का हास। सज्जनों को पीड़ा और दुर्जनों का समाज के ऊपर 
वर्चस्व । यह थी तत्कालीन परिस्थिति। अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं । स्वयं 
उनका जन्म कारागृह में हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी को कारागृह में डाला-- 
देवकी का कोई दोष न होते हुए भी। न उसने कोई अपराध किया था औरन उसे 
न्यायालय द्वारा ही दंड दिलवाया गया था। यह घटना आज के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 
की तरह है, जिसके अंतर्गत शासन जिसे आवश्यक समझे, बिना न्यायालय में मुक़दमा 
चलाए कारागृह में डाल देता है। उस समय भी कंस को नारद द्वारा पता लगा था कि 
देवकी का पुत्र उसका काल होगा तो देवकी को कारागृह में डालने के लिए यह पर्याप्त 
कारण बन गया और उसे कारागार में डाल दिया गया। 
इस अन्याय में भी एक चीज़ अच्छी हुई कि कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद उनको 
कारागृह के बाहर ले जाया गया और यशोदा के यहाँ छोड़कर उसकी कन्या को कारागृह 
में ले आया गया। इस घटना से भी एक बात का पता लगता है कि यद्यपि इससे देश और 
समाज को लाभ हुआ, तथापि यह सिद्ध है कि संपूर्ण शासन में घोर भ्रष्टाचार था। यह 
भ्रष्टाचार न होता तो कारागृह के पहरेदार कृष्ण भगवान्‌ को बाहर नहीं निकलने देते। 
लोग कहते हैं कि सब पहरेदार सो गए, परंतु यह किस बात का द्योतक है। बुराई से भी 
कभी-कभी भलाई निकल आती है, वही इस शासन की भ्रष्टाचारिता में कृष्ण का 
निकलना समाज के लिए भलाई सिद्ध हुआ। 
आगे भगवान्‌ कृष्ण के जीवन की घटनाओं के संबंध में, जो गोकुल में मक्खन चोरी 
की कहावत है--वह एक प्रकार से इस प्रकार की योजना है कि कंस के यहाँ गोकुल का 
घी-दूध न जाए। कृष्णजी को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। गाँवों की संपूर्ण लक्ष्मी 
शहरों की ओर भागती चली जा रही थी। कंस ने पिता को गद्दी से उतारा था। मथुरा उस 
समय गणराज्य था। राज्य का शासक निर्वाचित होता था। कंस ने अपनी शक्ति के द्वारा 
शासन पर क्रब्जञा किया था। वास्तविक निर्वाचित शासक को गदूदी से हटा दिया गया, 
जिसको आज की परिभाषा में “कू ' करना कहते हैं । यह स्थिति मथुरा की थी | बाक़ी देश 
में जरासंध आसपास के छोटे राज्यों को समाप्त कर चक्रवती सम्राट्‌ होना चाहता था। 
कौरवों और पांडवों का पास्मरिक विद्वेष था। दुर्योधन के राज्य में यहाँ तक कुशासन व्याप्त 
था कि भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा का हरण हुआ। द्यूत क्रीड़ा साधारण सी चीज़ थी। 
संपूर्ण देश का कोई शासक नहीं था। दूसरी ओर समाज की व्यवस्था आदि के नियम नहीं, 


ज़हीं। समाज के व्यक्ति एक प्रकार से अंधे होकर भौतिक सामर्थ्य को ओर 
नैतिकता लीं, | समाज के Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दौड़ते चले जाते थे। ऋषि, महर्षि तथा मनीषियों का ध्यान भी इस ओर गया। वे चाहते 
थे कि परिस्थिति ठीक हो, परंतु वे कुछ नहीं कर सके। 


व्यास अर्थात्‌ द्वैपायन कृष्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय के एक बहुत बड़े युगपुरुष हुए। इसी नाम से विख्यात 
दूसरे महापुरुष उसी समय हुए जो द्वैपायन कृष्ण के नाम से विख्यात हुए। उनको 
वेदव्यास भी कहते हैं । महाभारत, 78 पुराण, वेदों की संहिताएँ तथा श्रीमद्भागवत की 
रचना उन्होंने को। यह एक ही व्यक्ति थे अथवा कोई पीठ था-यह लोगों के विवाद 
का प्रश्न है और शोध करने वाले शोध कर रहे हैं । एक हो अथवा दो, यह प्रश्न छोड़ दें। 
दवैपायन कृष्ण जिन्होंने 'जय ' नामक ग्रंथ की रचना की, वे उस समय समाज के अगुवा 
थे। जनता इस परिस्थिति से अनभिज्ञ थी, उन्होंने उसे व्यक्त किया। मार्ग भी बताया, 
परंतु कोई सुनता नहीं था। व्यासजी ने कहा है-- 
'ऊर्ध्वबाहूर्विरौम्येष न च कश्चित्‌ शृणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते॥ 
(महाभारत स्वर्गारोहण पर्व 5/62) 


मैं चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा हूँ कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है-- धर्म सब 
अर्थो का मूल है, उसी की शक्ति से सब पुरुषार्थ उत्पन्न होते हैं । जब तक ये साधन धर्म 
से युक्त हैं, तभी तक वे पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाले होते हैं। परंतु उन्होंने कहा कि 
कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता था। उनके पास ज्ञान तो था। भगवान्‌ कृष्ण ने उस 
ज्ञान के पीछे शक्ति खड़ी की। ज्ञान के पीछे सामर्थ्य चाहिए, जिससे वह ज्ञान कृति में 
परिवर्तित हो सके। यह कार्य करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने दो बातें कीं-दुष्टों का 
संहार, सज्जनों को रक्षा, अधर्म का विनाश धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना के लिए 
एक ही बात का प्रयत्न था, संपूर्ण भारत में एक अधीश्वर राज्य बन सके। भारतवर्ष 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। आपस में लड़ाई गुटबंदी चल रही थी। उसे 
समाप्त करने के लिए देश में एक सम्राट्‌ की आवश्यकता थी। चक्रवर्ती साम्राज्य एक 
बाह्य लक्षण था, परंतु वह धर्म राज्य चाहिए। इसलिए धर्म प्रतिपालक कृष्ण ने युधिष्ठिर 
को साथ लिया, अन्यथा इस संबंध में बहुत से लोग थे। 


युधिष्ठिर का सहयोग 
शंका पैदा होती है कि युधिष्ठिर को ही क्यों साथ में लिया? जरासंध भी था, 


उसका साथ देने से बिना महाभारत किए ही वह सम्राट्‌ बन जाता। दुर्योधन भी भारत को 
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एक सूत्र में रखना चाहता था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करके प्रत्येक 
राजा का प्रयंत्न रहता था कि वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ बने। उस समय की राजनीति में 
समुद्रपर्यंत पृथ्वी पर एक राजा का रहना आदर्श था। दुर्योधन जरासंध आदि का प्रयत्न 
भी एकछत्र साम्राज्य की स्थापना का था। परंतु भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर का साथ 
दिया, जिसके पास कोई शासन नहीं था, वह राज्य के अधिकारी भी थे अथवा नहीं, यह 
प्रश्‍न भी विवादग्रस्त है। वंश परंपरा के अनुसार गदूदी धृतराष्ट्र को थी, जो अंधा था। 
अतः उसने अपने छोटे भाई पांडु को दे दी। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लड़कों को 
भी गद्दी मिलेगी । नियमानुसार युवराज पद दुर्योधन को मिलना चाहिए। फिर पांडु के 
पत्रों को गद्दी मिलने के संबंध में मतभेद हो सकता है। न्याय किसके साथ था । परंतु 
यह सत्य है कि प्रश्‍न विवादग्रस्त है । भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसलिए छाँटा कि 
वह धर्मराज थे। केवल एकछत्र साम्राज्य ही आवश्यक नहीं, परंतु उसमें धर्म का पालन 
भी चाहिए। रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, बलि आदि का व्यापक साम्राज्य था, परंतु 
दानवों के राज्य से काम नहीं चलता। 


संगठन 

दूसरी बात धर्मराज की स्थापना को लेकर युधिष्ठिर को साथ ले भगवान्‌ कृष्ण ने 
शक्ति संगठन का प्राकृतिक मार्ग अपनाया--लोगों को एक करना। बचपन से ग्वालबालों 
को एकत्र किया। उनके सामने एक ही बात रखी कि अपने व्यक्तित्व कौ चिंता न करते 
हुए सामूहिक चिंता करना, मान-सम्मान की चिंता न करना। दूसरों को भी यही बताया। 
स्वयं समाज के हितार्थ रणछोड़ कहलाए। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। एक 
बार, दो बार आक्रमण हुआ, फिर तीसरी बार आक्रमण किया। कंस का संबंधी होने के 
कारण वह कृष्ण से बदला लेना चाहता था। इस प्रकार सोलह बार आक्रमण हुआ। 
सत्रहवीं बार आक्रमण होने पर जब सेनाएँ खड़ी थीं, तब भी वही कृष्ण जिन्होंने अर्जुन 
को क्लैव्य कहा, केवल हथियार छोड़ने पर, स्वयं रण से भाग खड़े हुए। कितने आश्चर्य 
की बात है । इनके भागने पर जरासंध के सेनापति कालयवन ने इनका पीछा किया । लोग 
चिल्ला रहे थे कृष्ण भाग गए-पलायन करके जा रहे हैं। यह कार्य अनीतिकर है। वे 
भागते चले गए और भागते-भागते अंत में एक गुफ़ा में घुस गए। सेनापति ने पीछा 
किया। उस गुफा में राजा मुचकुंद' सोए हुए थे। कालयवन ने उन्हें देखकर कृष्ण समझा 
और लात लगाकर उन्हें जगा दिया। वह सोए हुए थे, वरदान लेकर कि कोई उन्हें जगाए 
न और जो जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। वही हुआ। कालयवन भस्म हो गया। वहाँ से 
कृष्ण द्वारका गए। राज्य की स्थापना की | वहाँ क्यों गए, इसके बहुत से कारण हैं। उस 
FERS ह 


मान्यता ओं के अनुसार पार इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मान्थाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे । 
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संबंध में हमको इस प्रकार विचार नहीं करना। इन घटनाओं से यही प्रतीत होता है कि 
पांडवों के साथ धर्म था और कौरवों के साथ अधर्म | धर्म यह था कि व्यक्ति को चिंता न 
करते हुए समाज की चिंता करना। इधर कौरवों के पक्ष में भीष्म थे। द्रोण, कर्ण आदि 
धोखे से मारे गए। युधिष्ठिर ने ' अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा' कहकर झूठ बोला। 
कर्ण को तात्कालिक नियमों के विरुद्ध, जब उसके रथ का पहिया फँसा था, उस पर 
बाण चलाए। चिता पर जाते-जाते धोखे से जयद्रथ का वध करवाया। यह स्मोक-स्क्रीन 
ऐसी घटना हुई। यह धोखा था। दुर्योधन पर गदा युद्ध के नियमों के विपरीत, उसको 
जंघाओं पर वार किया गया। तो फिर धर्म किधर है-पांडवों के साथ या कौरवों के 
साथ। ऊपर से देखने पर विदित होता है कि धर्म पांडवों के साथ नहीं। फिर विजय कैसे 
हुई? धारणा शक्ति के बिना विजय संभव नहीँ। फिर सोचना पड़ेगा कि धर्म का क्या 
लक्षण है। कौरव पक्ष ने पहले अपने व्यक्तित्व की चिंता की। उधर व्यक्तित्व सामूहिक 
व्यक्तित्व में विलीन कर दिया गया था। ' करिष्ये वचनं तव' पांडवों का आदर्श था। 


धर्म और अधर्म क्या 

अब विचार करें कि भीष्म, जो कौरवों के पक्ष में थे, कौरवों के सेनापति थे- 
उन्होंने कभी प्रतिज्ञा की थी कि वे शिखंडी के सामने नहीं लड़ेंगे। अर्जुन ने शिखंडी को 
सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने हथियार छोड़ दिए। अपनी मृत्यु का रहस्य बताया शत्रु 
पक्ष को, यह सेनापति के कर्तव्य से च्युत होना है। अपने व्यक्तित्व के सामने सामूहिक 
हितों का ध्यान नहीं रखा। यही द्रोण का हुआ। सेनापति होते हुए भी पुत्र के मोह को 
नहीं छोड़ सके। वह अपने बेटे को नहीं भुला सके। इसी कारण उनका वध हुआ। 
उनकी सहानुभूति भी पांडवों के साथ रही। कर्ण का भी यही हुआ। 'मैं दानवीर हूँ' यह 
अभिमान सदैव अपने सामने उसने रखा। परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को 
कवच-कुंडल दान में दे दिए। सूर्य ने उसे चेतावनी दी थी कि यह ब्राह्मण इंद्र है, उसको 
कवच-कुंडल मत देना, अन्यथा युद्ध में तुम्हारी पराजय होगी। परंतु उसने दान कर 
दिए। परिणाम हमें मालूम है । दुर्योधन युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ तालाब में छिप गया था। 
भीम ने दुर्योधन को ललकारा। उसको मान-सम्मान को अलग रखकर शांत रहना 
चाहिए था, परंतु उसका व्यक्तित्व एक ललकार पर भड़क उठा, अंदर नहीं रह सका। 
बाहर आया, युद्ध हुआ-यह भी हमें मालूम है। 


अनुशासन 


अब दूसरी ओर पांडवों को देखें-उन्होंने सामूहिक हित के लिए सबकुछ किया। 


अज्ञातवास किया। उस बीच समय-समय पर उन्हें ललकारा गया। मान-सम्मान को 
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भगवान्‌ कृष्ण की शिक्षाएँ कार्यरूप में परिणत करें ]6 


धक्का लगा। अर्जुन जैसा वीर वृहन्नला के रूप में नाचता रहा, परंतु क्यों किया? कंक 
के रूप में युधिष्ठिर को मारा गया। द्रौपदी के साथ जो व्यवहार हुआ, वह हमें पता है। 
भीम ने चिंता नहीं की, युधिष्ठिर ने फिकर नहीं की । इंद्र ने कर्ण से भीख माँगी। कुंती, 
जिसने कौमारावस्था में पैदा हुए कर्ण को लोक-लाज के भय से जल में प्रवाहित कर 
दिया था, वृद्धावस्था में उस पाप को स्वीकार किया। यदि वह न बताती तो आज शायद 
किसी को पता भी न होता। कर्ण यह नहीं कर सका । पांडवों तथा कृष्ण ने अपने मान- 
सम्मान की चिंता नहीं की। धर्म इधर आया, अधर्म उधर गया। संगठन में दूसरी आवश्यक 
बात अनुशासन रहती है। 'करिष्ये वचनं तव' उसी अनुशासन का द्योतक है। 

भगवान्‌ कृष्ण के जीवन के समय की परिस्थितियों में तथा आज की परिस्थितियों 
में क्या समानता है। हम किस हद तक क्‍या कर सकते हैं । यदि हम कुछ कर सकते हैं 
तो भगवान्‌ कृष्ण के जन्म के व्रत और उपवास का उपयोग है । अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी 
जो लाभ है, वह प्राप्त होंगे, बाक़ी का कोई लाभ नहीं | केवल जो कृष्ण-कृष्ण कहते हैं, 
वे ही धर्मात्मा हैं, यह बात नहीं। राम-राम बैठ कहते रहने से कुछ लाभ नहीं। भगवान्‌ 
ने स्वयं काम करने के लिए धर्म स्थापनार्थ जन्म लिया। नाम स्मरण तो इसलिए हम करें 
कि हमारा कार्य ठीक दिशा में चले, जो मिलिटरी वाच वर्ड के रूप में है । केवल उससे 
सब काम नहीं चल सकते। अतः भगवान्‌ कृष्ण के जीवन का स्मरण आज को विषम 
परिस्थितियों को बदलकर धर्म पर अधिष्ठित एक समाज की स्थापना करने के हेतु करें 


तो उपयुक्त होगा, हमारा व्रत आदि सफल होगा। 
पाञ्चजन्य, सितंबर 77, 7956 
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श्री घोष की गिरफ़्तारी अनुचित 


दिनांक 76 सितंबर को अमृतसर से अठारह मील दूर 
जयंतीपुर पंजाब सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 (७) के अंतर्गत 
भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य देवा प्रसाद घोष को 
गिरफ़्तार किया गया था। श्री घोष ने पंजाब सरकार के उस 
आदेश को मानने से इनकार किया था, जिसके द्वारा उनको 
अमृतसर जिले में प्रवेश करने से रोका गया था। आचार्य घोष 
की गिरफ्तारी के बाद महापंजाब समिति के आह्वान पर समस्त 
पंजाब में पूर्ण हड़ताल रही, जिसमें हज़ारों नागरिकों ने भाग 
लिया। इस संदर्भ में दीनदयालजी का वक्‍तव्य। 


घोष की गिरफ़्तारी ने राज्य सरकार के प्रजातांत्रिक रवैये का पर्दाफ़ाश कर दिया 

है। सरदार प्रतापसिंह कैरों के अधीन पंजाब सरकार निरंतर सिखेतर हिंदुओं को 
आतंकित करने कौ नीति अपनाती जा रही है, जिससे कि वह जालंधर विभाग में सिखों 
का बहुमत प्राप्त कर सके। अभी हाल ही में हुआ अमृतसर कांड, जनसंघ के 50 
कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, उनको हवालात में बुरी तरह पीटा जाना, उनके साथ 
दुर्व्यवहार किया जाना, यह सब इसी योजना के अंतर्गत हो रहा है। श्री घोष की 
गिरफ्तारी भी इसी उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है कि हिंदुओं के द्वारा पंजाब सरकार 
के अत्याचार को हिम्मत और शांति के साथ सहन करते जाने की सिद्धता किसी भी 


उपाय से समाप्त की जाए। 
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श्री घोष की गिरफ़्तारी अनुचित I63 


देश की राष्ट्रबादी शक्तियों को यह एक धक्का है और जनता के मूलभूत अधिकारों 

पर आक्रमण। जो लोग स्वाधीनता और प्रजातंत्र से प्रेम करते हैं, उन्हें इस अनधिकार 

चेष्टा का विरोध करना चाहिए। मैं देश के सभी राष्ट्रवादी प्रजातांत्रिक संगठनों से 

अपील करता हूँ कि वे व्यक्ति स्वातंत्र्य तथा जनाधिकारों के विरुद्ध सरकार के इस 

अन्यायपूर्ण रवैये के विरोध में आवाज़ उठाएँ। प्रत्येक स्थान पर सार्वजनिक सभा, 

हड़ताल तथा जुलूस निकालकर इस अन्यायपूर्ण कृत्य की निंदा तथा आचार्य देवा प्रसाद 
घोष की अविलंब रिहाई की माँग करनी चाहिए। 

OD 

पाञ्चजन्य, 24 सितंबर, 7956 
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50 
ईसाई मिशनरी 


जः से नियोगी समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है, ईसाइयों ने उसके विरुद्ध 

व्यापक प्रचार प्रारंभ कर दिया है । श्री जान मथाई का उस संबंध में वक्तव्य कुछ 
दिन पहले प्रकाशित हुआ था। अब भारत के बिशप संघ का प्रस्ताव भी आ गया है। 
प्रस्ताव में श्री नियोगी समिति को जी भर कोसा है। उसके द्वारा की गई जाँच को 
अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण बताया है तथा उसने जो निर्णय लिये हैं, बे तथ्यों पर 
आधारित नहीं, यह भी कहा है। बिशप संघ ने यह आशंका प्रकट की है कि इस रिपोर्ट 
से ईसाई और गैर-ईसाइयों के बीच की खाई बढ़ जाएगी तथा सरकार से माँग की है कि 
वह आतंकित ईसाई समाज को आश्वस्त करे। जिस भाषा में तथा जिस प्रकार यह 
प्रस्ताव पारित किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि भारत स्थित ईसाई मिशनरी एवं 
कैथोलिक चर्च के नेता वस्तुस्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक नियोगी 
समिति के प्रतिवेदन का प्रश्‍न है, समाचार-पत्रों में उसका सारांश मात्र छपा है, उसमें 
उसकी सिफ़ारिशें एवं निष्कर्ष ही दिए गए हैं। पूरी रिपोर्ट जिन तथ्यों के आधार पर 
लिखी गई है, उनसे जनता परिचित नहीं । यदि सर्वसाधारण तक वह रिपोर्ट पहुँच सके 
तो श्री नियोगी के निष्कर्ष कितने निष्पक्ष एवं साधार हैं तथा उनकी सिफ़ारिशें कितनी 
उपयोगी हैं, यह पता चल सकेगा। मेरा तो विश्वास है कि यदि सर्वसाधारण ईसाई को 
भी वह पढ़ने को दी जाए तो वह अंतर्मुख होकर विचार करने को मजबूर होगा। अच्छा 
तो यह होता कि ईसाई नेता इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में अपनी गतिविधियाँ बदलते तथा 
भारत के संपूर्ण ईसाई आंदोलन को विदेशी प्रभाव से मुक्त करते। किंतु इसके विपरीत 


१. नियोगी समिति : ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी 
'की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन सन्‌ 956 में प्रकाशित हुआ था। आयोग ने धर्मांतरण पर क्रानूनी 
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वे इस प्रभाव को ईसाइयत के लिए, विशेषकर कैथोलिक पंथ के लिए आवश्यक 
मानकर उसका आग्रह कर रहे हैं। 
जहाँ तक शासन का संबंध है, न तो मध्य प्रदेश सरकार ने और न भारत सरकार ने 
ही समिति की अभिशंसाओं के अनुसार कोई कार्रवाई की । वे कुछ क़दम उठाएँगे, ऐसी 
आशा भी नहीं, कारण कांग्रेसी शासन मजहबी सांप्रदायिकता के मामले में बहुत ही 
कमजोर है । किंतु ईसाई पादरियों ने पहले से ही शोर मचाना प्रारंभ कर दिया है । भारत 
की अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बदनामी होगी, यह कहकर नेहरूजी की स्वाभाविक दुर्बलता से 
अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। विदेशी मिशनरियों की षङ्यंत्रकारी 
एवं हानिकारक गतिविधियों से भारत की दुनिया में बदनामी नहीं होगी। हाँ, यदि उनके 
षड्यंत्र सफल हुए तो हमको अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। नागा आंदोलन इसका प्रमाण 
है। मैं भारत के ईसाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि वे दूसरों पर अवलंबित न रहें। ईसाई 
मत भारत में बहुत पहले आया था। सीरियन चर्च का भारत में प्रवेश तो लगभग पौने दस 
हज़ार वर्ष पहले हुआ। भारत में वे आनंदपूर्वक रहे तथा पूर्णतः भारतीय बनकर रहे। 
किंतु जब से विदेशी शक्तियों के अंग के रूप में तथा उनके आश्रय में ईसाई पादरी भारत 
में आए, उनकी कार्रवाइयाँ भारत के विरुद्ध रहीं। अब हम विदेशी राजनीतिक बंधनों से 
मुक्त हो गए हैं। ईसाइयों को भी पूर्णतः स्वाधीन हो जाना चाहिए 
--यपाज्चजन्य सितंबर 24, 7956 
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ह ाष्ट्रमानस पर सन्‌ 47 को छाप गहरी है। मनोवैज्ञानिक चाहे जो कहें, 

काल को रेखाएँ पानी पर खिंची रेखाओं के समान मिटती जाती हैं, किंतु कभी- 
कभी पानी भी पत्थर बन जाता है। उस समय की लक़ीर मिटाए नहीं मिटती | जब वेदना 
घनीभूत होती है, हदय पिघलकर आँसू बनकर झरता है, पर वह भी इस रेखा को नहीं 
मिटा पाता। सन्‌ 7947 का अगस्त हमारे लिए ऐसा ही काल है। अनेक अगस्त आए 
और चले गए। कंपनी के शासन के अंत और ब्रिटिश राज्यों की घोषणा से लेकर 75 
अगस्त, ॥947 को अंग्रेजों की विदाई तक की सभी बड़ी-बड़ी घटनाएँ तथा महत्त्वपूर्ण 
राजनीतिक घोषणाएँ अगस्त के महीने में हुईं। हम उन्हें भूल गए, इतिहासवेत्ताओं को 
छोड़कर आज किसी को उनका स्मरण नहीं, ज्ञान नहीं, किंतु क्या ऐसा भी कभी होगा, 
जब हम अगस्त 947 को भूल जाएँ? अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो दुःख 
भुलाए नहीं भूलता। उस पर भी यदि बह विधवा छोड़ जाए तो घर में बैठी हुई विधवा 
माँ-बाप को अपने पुत्र की बराबर याद दिलाती रहती है। ऐसा ही कुछ-कुछ हमारी गति 
है। हमारे लाखों बेघर-बार भाई बराबर याद दिलाते रहते हैं, नौ वर्ष पूर्व के नरमेध और 
विभाजन को। हमारी सरकार सुधारवादी है। विधवा विवाह होने लगे हैं, पर इस मामले 
में कांग्रेस सरकार कट्टर सनातनी से भी बाजी लेने को तैयार है। 


जो अब तक नहीं हुआ, वह क्या अन होगा? 

जाने दीजिए, अगस्त 947 को। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ अगस्त 
॥947 में नहीं हुआ, वह अगस्त 956 में होने जा रहा है । गणतंत्र भारत की सर्वोच्च संस्था 
भारत को पुनर्रचना का विचार कर रही है । मालूम नहीं, इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर विवाद 
के लिए अगस्त का महीना क्यों चुना गया? इसे विधि का विधान कहें या आधुनिक 


विधाताओं का अवधान? मैं फलित ज्योतिष में श्रद्धा लेकर नहीं चलता, यद्यपि उसकी 
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सत्यता-असत्यता का निर्णय करने की न मेरी पात्रता है और न इच्छा या आवश्यकता ही, 
फिर भी न मालूम मुझे क्यों लगता है कि अगस्त का महीना भारत के लिए अच्छा नहीं । 
पिछले ही वर्ष जो काम हम जुलाई में कर पाए, वह अगस्त में नहीं हो सका। 22 जुलाई, 
१954 को थोड़े से राष्ट्रवादियों ने दादर और नगर-हवेली मुक्त कर लिया, किंतु 5 अगस्त, 
4955 को हम सहस्रों की संख्या में गोवा में गए और मक्खियों की तरह भून डाले गए॥ 
हाँ, तो अगस्त 956 में भारत के राजनीतिक मानचित्र का निर्णय हो रहा है, किंतु 
सन्‌ 947 के अगस्त को भुलाकर अथवा उसको भी नीचा दिखाने की नीयत से। हमारे 
राजनीतिज्ञों ने इतिहास से शिक्षा न लेने की मानो सौगंध खा रखी है । आज अंग्रेज नहीं है, 
किंतु हम इतने नमकहराम नहीं कि उनके दिए हुए पाठ को इतनी जल्दी भूल जाएँ। अनेक 
भाषाएँ भारत में सदा से रही हैं, किंतु भाषावाद और उनके आधार पर भेदकारी भावनाएँ 
तथा भ्रमजनित राजनीति देश में कभी नहीं रही। भाषा का भूत इतना सवार है कि आज 
भले-बुरे, अपने पराए किसी का भी ज्ञान नहीं । अंग्रेज़ों ने जो भी बीज बोया वह फल ला 
रहा है। आज गुजराती को मराठी से, बंगाली को बिहारी से, मलयाली को कन्नड़ी से डर 
लग रहा है। अपने ही आज हमें खाने को दौड़ रहे हैं। हम अपनी परछाई से भय खाकर 
भाग रहे हैं । 
नेहरूजी क्रांतिकारी होने का दावा करते हैं । किंतु इस मामले में वे क्रांतिकारी क्दम 
नहीं उठा पाते । हाँ, आतंककारी क़दम जरूर उठा जाते हैं । भारत की एकता सभी क्रांतियों 
का आधार हो सकती है, किंतु आज तो हम अनेकता के पुजारी बन गए हैं | एकता की 
रट ज़रूर लगाते हैं, पर काम कर रहे हैं बँटवारे के। भारत के बीते युगों में आंतरिक 
एकता की उपासना की तथा बाह्य विविधताओं के रहते हुए भी उसको रक्षा की। आज 
हम ऊपर से लीपा-पोती करके एकता का आवरण चढ़ाना चाहते हैं, जबकि अंदर से 
विच्छेदकारी प्रवृत्तियों को प्रश्रय दे रहे हैं । 


कश्मीर व पंजाब 
कश्मीर का अलग संविधान, उसके विशेष अधिकार हमारी बाह्य विविधता के द्योतक 


Se स नवते 
4. दादरा और नगर-हवेली की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध हुई सशस्त्र क्रांति में महाराष्ट्र में संघ के 
सर्वोच्च अधिकारी बाबाराव भिडे व विनायक राव आप्टे के नेतृत्व में राष्ट्रवादी नेता बाबा साहेब पुरंदरे, सुधीर 
'फड़के, राजाभाऊ वाकणकर, विश्वनाथ नरवणे, नाना काजरेकर, श्रीकृष्ण भिडे, प्रभाकर कुलकर्णी, माधव 
जोशी, श्रीधर गुप्ते आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । 

गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से नेहरू के इनकार पर जगन्नाथ राव जोशी, अण्णा साहेब कवड़ी के नेतृत्व में 
आर.एस.एस. व जनसंघ के हजारों कार्यकर्ता 'नेहरूजी अब क्या करें, पुलिस लेकर गोवा चलें, पुलिस लेकर 
गोवा चलें' नारे के साथ गोवा में सत्याग्रह के निमित्त प्रवेश किया | पुर्तगाली सशस्त्र बलों ने उन पर गोलियाँ 
चलाई। इसमें कई लोगों की जानें गई और कई घायल भी हुए। वहाँ इन्हें गिरफ्तार कर अगुआडा क़िले के 
कारागार में डाल दिया गया। इन पर भीषण अत्याचार किया गया और 70 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई गई। 

७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


० 


॥68 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय (खंड चार) 


नहीं, अपितु मौलिक विघटन के विधायक हें । नेहरूजी असांप्रदायिकता को बातें करते 
हैं, किंतु उन्हें मुसलमान पर विश्वास नहीं, उसको देशभक्ति पर विश्वास नहीं । वे तो उसे 
ख़रीदना चाहते हैं, कुछ पद देकर उसका मुँह बंद करना चाहते हैं । फलतः ईमानदार और 
देशभक्त मुसलमान पिछड़ जाता है तथा पदलोलुप व्यक्ति आगे आ रहा है। बख्शी और 
अब्दुल्ला दोनों ही इस प्रवृत्ति के परिणाम हैं । परिस्थिति और प्रवृत्तिवश दोनों में डिग्री का 
फ़र्क्र हो सकता है, जाति का नहीं। 

जो कुछ नेहरूजी ने कश्मीर में किया, वही पंजाब में कर रहे हैं । सिख, हिंदू समाज 
के रक्षक और पेशवा रहे अपना सिर काट कर भी गुरुओं ने हिंदू धर्म को रक्षा की। पर 
अंग्रेजों ने कहा, ' सिख हिंदुओं से अलग हैं।' अकालियों ने हाँ में हाँ मिलाई। और अब 
कांग्रेस शासन भी कहता है, “सिख हिंदुओं से अलग हैं।' दिए लोभ चश्मा लघु हू बडो 
दिखाय। अकालियों के सामने नेहरूजी झुके। पंजाब में पंतजी ने रीजनल फॉर्मूला बना 
डाला। पंजाब में ही यह फॉर्मूला क्यों आया? वहाँ क्या विशेष बात है? अगर हिंदू- 
सिख एक हैं तो फिर उनके साथ राजनीतिक पक्षपात क्यों? पर नेहरूजी की कथनी और 
करनी अलग-अलग है। वे सिखों को हिंदुओं से अलग करने पर तुले हैं । 

बंबई को केंद्रशासित रखा जा रहा था। क्यों? गुजरातियों की रक्षा करने के लिए। 
हँसी आती है। भाई-से-भाई की रक्षा करने के लए राजनीतिज्ञ टाँग अडा रहा था। जिस 
गुजरात ने महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और सरदार पटेल पैदा किए, उसकी रक्षा बंबई 
को केंद्र शासित रखकर नहीं होगी। जब कोई मेरा रक्षक बनने का दावा करता है तो मुझे 
लगता है, वह मेरा अपमान करना चाहता है, मेरी आत्मा विद्रोह कर उठती है । गुजरात 
और महाराष्ट्र को बाँटने की क्या आवश्यकता है? 

आज जो विधान बन रहा है, उसके प्रावधान और धाराओं की अपेक्षा जो प्रवृत्ति 
घर करती जा रही है, वह चिंता का विषय हो सकता है। संघात्मक संविधान रखते हुए 
भी हम एकात्मकता का परिचय दे सकते हैं तथा एकतात्मक विधान में भी हमारे बीच 
सिर फुटौवल हो सकती है। आज विष के बीज बोए जा रहे हैं। दुःख है कि दूर दुनिया 
की कौड़ी भाँपने का दावा करने वाले नेहरूजी अपनी आँख के नीचे का अँटा नहीं देख 
पाते। यह अगस्त के महीने का तो प्रभाव नहीं है? भविष्य बताएगा कि अगस्त 947 
और अगस्त 956 की लड़ाई में कौन विजयी होता है? 

-— पाञ्चजन्य, अक्तूबर 7, 7956 
O 


3. पंजाबी सूबे की माँग को लेकर अकाली दल द्वारा किए गए प्रबल आंदोलन से घबराकर मार्च 956 में पंडित 
नेहरू ने अकाली दल के तत्कालीन प्रधान मास्टर तारा सिंह के साथ समझौता किया, जिसका प्रारूप तत्कालीन 


गृह मंत्री ऐेकिंदि हल्ला ने जात फॉर्मूला उवे प से तैयार किला था by eGangotri 


विचार-वीथी 


52 
कांग्रेस टिकट के लिए दौड़-धूप 


प्र स्थान पर आगामी आम चुनाव के निमित्त कांग्रेस प्रत्याशी निश्चित करने का 
कार्य जोर-शोर के साथ चल रहा है । सत्तारूढ़ होने के कारण कांग्रेस को अन्य 
राजनीतिक दलों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं और इसलिए कांग्रेस टिकट की 
भारी माँग है। यद्यपि स्थान-स्थान पर कांग्रेसियों की व्यक्तिगत रूप में सम्माननीय 
स्थिति नहीं है तथापि गत आम चुनाव के चमत्कारों को देखते हुए इस धारणा का 
प्राबल्य है कि कांग्रेस टिकट विजय का टिकट है। इसलिए अधिक दौड़-धूप है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से कांग्रेस के पास संसदीय कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई 
कार्यक्रम नहीं रहा है। हर एक कांग्रेसी चाहे नया हो या पुराना, एक ही बार में एम.पी. 
- या एम.एल.ए. होने की आकांक्षा रखता है । यदि वह एम.एल.ए. या एम.पी. नहीं है तो 
कांग्रेस संगठन में उसकी कोई आवाज़ नहीं है और जहाँ तक जनता में आवाज़ का प्रश्न 
है, उसका पहले से ही जनता से संपर्क टूट चुका है। जहाँ तक कांग्रेस टिकट के 
आवेदकों का संबंध है, उनका औसत एक-एक सीट पर आठ-आठ है। किसी भी 
चुनाव क्षेत्र में शायद ही कोई प्रभावी कांग्रेसी बचा हो, जिसने टिकट के लिए आवेदन 
प्रस्तुत नहीं किया हो इतना ही नहीं, अनेक गैर कांग्रेसियों ने भी कांग्रेस टिकट के लिए 
आवेदन प्रस्तुत किया है, क्योंकि उन्हें अन्य दलों का समर्थन प्राप्त होने को कोई आशा 
नहीं है, जो लोग किसी भी कारण से कांग्रेस से अलग हो गए थे, वे किसी-न-किसी 
रूप में पुनः दल के आँचल में सिमटकर आ रहे हैं । दल से फूटने वाले गुट तो वापस आ 
ही रहे हैं, कहीं-कहीं कम्युनिस्ट तथा अकाली भी कांग्रेस का सदस्यता-पत्र भर रहे हैं। 
इस प्रकार वास्तव में कांग्रेस का महत्त्व बढ़ गया है और इसलिए कांग्रेस टिकट के लिए 
आकांक्षित व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग आज कांग्रेस में आते हैं, 
वे उसके कार्यक्रम या सिद्धांतों के प्रति आकर्षित होकर नहीं, बल्कि सत्ता-प्राप्ति की 
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होड़ में सफल होने के लिए आते है। 
इस स्थिति में कांग्रेस हाईकमान के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को निश्चित करना 
एक अत्यंत टेढ़ी खीर हो गई है। हर प्रादेशिक संसदीय बोर्ड ने अपने-अपने विशेष 
प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, जो जिले-जिले में जाकर विविध प्रत्याशियों के संबंध में 
जनता का मत जानेंगे। गत अवसर पर दिल्ली तथा प्रांतीय स्थानों पर जो नाटक हुआ था, 
वह इस बार बढ़े-बढ़े पैमाने पर जिला स्थानों पर होगा। अच्छे से अच्छे जनमत का 
निर्णायक भी उस अवस्था में सत्य का पता नहीं लगा सकता, जबकि सिंखाए-पढ़ाए 
व्यक्तियों से प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप में जानी-पहचानी पूछताछ की जाती है। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि प्रतिनिधि समस्त स्थिति का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण 
करता है। वह प्रांतीय कांग्रेस के किसी-न-किसी गुट से संबंधित होता है तथा उसे 
अपने गुट के लोगों के समर्थन में रिपोर्ट देनी होती है। समस्त कार्रवाई दिखावे से 
अधिक कुछ नहीं होती। 
जो राज्य राज्य पुनर्गठन से प्रभावित नहीं हुए हैं, उनमें विभिन्न गुट पूर्व स्थिति में 
रहने को राजी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आम धारणा है कि बैठने वाले 
समस्त सदस्यों को टिकट प्रदान कर दिया जाएगा। केवल उन स्थानों पर नए व्यक्तियों 
को खड़ा किया जाएगा, जहाँ कांग्रेसी प्रत्याशी गत चुनाव में सफल नहीं हो सके थे। 
वर्तमान सदस्यों की गुटबंदी पूर्व से प्रकट होने के कारण कामचलाऊ समझौता ही 
क्रियान्वित किया जा सकता है । एक इस प्रकार का भी प्रयास चल रहा है कि सर्वसम्मत 
सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सेवा में प्रस्तुत की जाए। किंतु सर्वसम्मत सूची के 
अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के मामले पर विचार नहीं किया जाता। श्रेष्ठ व्यक्ति को 
अपेक्षा गुट के व्यक्ति को अधिक पसंद किया जाता है । जिस प्रकार अर्थशास्त्र में ग्रेशम 
नियम चलता है, इसी प्रकार कांग्रेस में भी। बुरा आदमी अच्छे आदमी को चुनाव मैदान 
से हटा देता है। 
प्रकाशन को दृष्टि से कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कुछ 
निश्चित योग्यताएँ निर्धारित की हैं। किंतु वास्तव में आवश्यकता इस बात को है कि 
उसके पास विजयी घोड़ा हो। यह सिद्ध करने के लिए कुछ आवेदकों ने विशेष प्रतिनिधि 
की सेवा में अपनी जन्मपत्री तथा सफलता प्राप्ति की भविष्यवाणी प्रस्तुत की है। हर 
आवेदक के संबंध में भविष्यवाणी विजय ही दरशाती है, अत: या तो ज्योतिषी असिद्ध 
हैं या जन्मपत्री जाली हैं । बिहार में किसी प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ी योग्यता यही मान 
ली गई है कि वह उस जाति का सदस्य हो, जिसका संबंधित क्षेत्र में बहुमत हो और 
क्योंकि मतदाताओं की गणना जाति के आधार पर नहीं होती, आँकड़ा संकलन विज्ञान 
का इस क्तर्त-क्रेशलिए जपग्रोगित्ा हिरगह प्राल्नतापर्तक्ततक्रह्ाल्यासुक्तता है कि इन 


कांग्रेस टिकट के लिए दौड़-धूप [7 


कांग्रेसियों ने श्री महालनोबिस', जो आँकड़ा संकलन विज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते हैं, 
को तो मात कर दिया है। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ को कांग्रेस 
हाईकमान द्वारा कोसा जाता है, तथापि कांग्रेस टिकट प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले 
दावा करते हैं कि उनके लिए अच्छा मौक़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
कार्यकर्ता उनका विरोध नहीं करेंगे, कारण कि भूतकाल में कभी उनके किसी संबंधी 
का संबंध संघ से रहा है या यदि उन्हें कांग्रेस टिकट दिया गया तो जनसंघ उक्त क्षेत्र में 
अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगा। बेचारे नहीं जानते कि जनसंघ अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ व्यक्तियों से बँधा न होकर आदर्शो से प्रेम करता है। 

बिहार के धनबाद से एक दिलचस्प समाचार आया है। एक सफ़ेद टोपीधारी 
व्यक्ति झरिया गया तथा उसने कहा कि मुझे प्रत्याशियों को उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता 
की जाँच करने के लिए भेजा है और मैं, श्री राजेंद्र मिश्र, जो इस कार्य के लिए वास्तव में 
अधिकृत रूप में नियुक्त किए गए थे, का निजी सचिव हूँ। अत्यंत गुप्त रूप में उपस्थित 
हुआ हूँ । टिकट की आकांक्षा रखने वाले स्वाभाविक रूप से उसके प्रति दिलचस्पी लेने 
लगे। उन्होंने न केवल अपना मामला ही श्रेष्ठतम रूप में प्रस्तुत किया, अपितु उन्होंने 
इस आशा से उसकी जेब भी गरम की कि वह उनके पक्ष में रिपोर्ट लिख दे । इससे पूर्व 
कि उक्त धोखेबाज़ धोखा देकर भाग पाता, उसका रहस्य खुल गया और उसे पकड़कर 
पुलिस में दे दिया गया। यदि टिकट प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी जा सकती है तो क्या 
आशा करनी चाहिए कि वे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, किंतु फिर भी लोगों को पुनः ऐसे ही 
लोगों में विश्वास प्रकट करना पड़ेगा। 

--पाज्चजन्य, अक्तूबर 7, 7956 
[_] 


4. प्रशांत चंद्र महालनोबिल (893-7972), भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी 
सलाहकार, जिन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना (957-67) में दिए अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। 93॥ में 
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विदेशी सहायता के बल पर 
पलने वाले दलों तथा पात्रों के नाम 
नेहरूजी क्यों नहीं बताते? 


BB iE ने दिल्ली में भाषण करते हुए इस संभावना की ओर संकेत किया कि 

विदेशी शक्तियों द्वारा कुछ राजनीतिक दलों को इस आशय से सहायता प्रदान की 
जाती है कि आगामी आम चुनाव के परिणामों पर प्रभाव पड़ सके । जो लोग प्रधानमंत्री 
के कथन को प्रचार मात्र नहीं मानते, उनके लिए यह बात अत्यंत गंभीर है। यदि जनमत 
विदेशी सरकारों अथवा सूत्रों के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, तो हमारा स्वातंत्र्य 
मज़ाक से अधिक कुछ नहीं समझा जा सकता। 

यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए भीषण ख़तरा है और कोई सरकार उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकती। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि पं. नेहरू इस मामले में जनता 
से क्या अपेक्षा करते हैं। उनके वक्तव्य इतने अनिश्‍चित हैं कि जनता को उन दलों या 
पात्रों को कल्पना प्राप्त नहीं हो सकती, जिन्हे राष्ट्र घातक तत्त्वों से सहायता प्राप्त होती 
है। बह न तो सहायता प्रदान करने वालों के नाम घोषित करते हैं और न सहायता प्राप्त 
करने वालों के। इस अवस्था में हम द्विविधापूर्ण स्थिति में पड़ जाते हैं। इसके कारण 
एक के हृदय में दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न होता है और एक दल या पत्र द्वारा दूसरे 
के प्रति झूठे-सच्चे आरोप लगाए जा सकते हैं, लगाए जा रहे हैं । प्रत्येक पर पंचमांगी 
होने का संदेह किया जा सकता है और इस प्रकार वास्तविक पंचमांगी छिपे रह सकते 
हैं तथा सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में अपनी पीठ ठोंकते रह सकते हैं । यह वातावरण उक्त 
पंचमांगियों के संभाव्य कृत्यों से भी अधिक ख़तरनाक है। इसलिए, ऐसे समय, जबकि 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विदेशी सहायता के बल पर पलने वाले दलों तथा पत्रों के नाम" ॥73 


प्रधानमंत्री ने इस मामले में जनता का विश्वास संपादन करना उपयुक्त अनुभव किया 
है, आवश्यक है कि मामले में संबंधित समस्त तथ्य जनता के समक्ष उद्घाटित किए 
जाएँ, जिससे हम मित्र और शत्रु में अंतर कर सकें। यही एक उपाय है, जिससे उक्त 
षड्यंत्रकारी शक्तियों के मनसूबे धूल में मिलाए जा सकते हैं। 

कुछ भी हो, किंतु दिखता ऐसा है कि सरकार इस प्रकार के अपराधियों के नाम 
प्रकट नहीं करना चाहती । इतना ही नहीं, भारत सरकार के कृत्य इस प्रकार के अपराधों 
की गंभीरता को कम करते हैं । भारत सरकार ने अमरीका तथा रूस से व्यापार समझौते 
किए हैं, जिनके अनुसार इन देशों का भुगतान रुपयों के रूप में किया जाएगा तथा वह 
धन भारत में खर्च किया जाएगा। जहाँ तक व्यापारिक हितों का प्रश्न है, ये शर्ते भारत 
के लिए इस सीमा तक लाभदायक हैं कि विदेशी मुद्रा-विनिमय के कार्य में जो ख़र्च 
होता है, वह बच जाएगा तथा गृह मंडियों से ख़रीद भी अधिक होने लगेगी। किंतु 
राजनीतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो उक्त राष्ट्रों को हमारी ही मुद्रा में इतना धन 
प्राप्त हो जाता है कि उसके प्रयोग से वे सरलतापूर्वक देश के ऐसे व्यक्तियों तथा दलों 
को ख़रीद सकते हैं, जिन पर संदेह नहीं हो पाता। इन दोनों देशों को यह हिसाब- 
किताब रखने की भी आवश्यकता नहीं कि धन कैसे-कैसे खर्च किया गया? पं. नेहरू 
ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार के दलों को विदेशी प्रकाशन के रूप 
में धन प्रदान किया जाता है। विविध औद्योगिक प्रदर्शनियों के अवसर पर अनेक प्रकार 
की मशीनरी इन दलों के दलालों को आधे-पड़दे दामों पर बेची गई, जिनको उन्होंने 
(दलालों ने) बाज़ार में बेचकर अपनी जेबें भरी | रशियन अख़बारी कागज की एजेंसियाँ 
ऐसे व्यापारियों को नहीं दी जातीं जिनकी साख जमी हुई है, वरन्‌ ऐसे व्यक्तियों को दी 
जाती हैं, जिनका उक्त व्यवसाय में कोई स्थान नहीँ है। यदि पं. नेहरू चाहते हैं कि 
विदेशी धन अनुपयुक्त व्यक्तियों के हाथों में न जाए तो उन्हें अपने समस्त व्यापारिक 
समझौतों तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधी नीति पर प्रारंभ से विचार करना होगा। 
यदि अपनी योजनाओं की आवश्यकताओं से बाध्य होकर उक्त विदेशी तत्त्वों को हमें 
अपनी योजनाओं को ऐसा रूप प्रदान करना पड़ेगा कि जिसे हम उन्हें अपने साधनों के 
आधार पर ही पूर्ण कर सकें। 

वर्तमान चुनाव क्रानूनों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करने से भी इस प्रकार को 
कार्रवाइयों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। यदि हमारी चुनाव प्रणाली कम 
खर्चीली हो जाए तो लोग स्वयं बिकना स्वीकार नहीं करेंगे। यदि क़ानून में परिवर्तन 
नहीँ भी किया जाता तो भी सामान्य व्यक्ति को यह धारणा बना लेनी चाहिए कि जो 
कोई दल अथवा प्रत्याशी चुनाव में बड़ी-बड़ी रकमें खर्च करे, उसे संदेह की दृष्टि से 
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देखा जाए। उन्हें वोट नहीं दिए जाने चाहिए--चाहे तो इस आधार पर कि उन्हें देश के 
पूँजीपतियों से रुपया मिलता है। जनता को उन लोगों के द्वारा नियंत्रित होने से साफ़- 
साफ़ इनकार कर देना चाहिए, जो पैसे के बल पर उसे ख़रीदना चाहते हैं। यह भी 
आवश्यक है कि समस्त दलों के हिसाब-क़िताब की जन-जाँच की सुविधा प्रदान की 
जानी चाहिए और अमरीका की भाँति दलों को अपने चुनाव-व्यय का तथा धन-प्राप्ति 
के साधनों का हिसाब रखना चाहिए। 
पाञ्चजन्य, अक्तूबर 8, 7956 
0 
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54 
कांग्रेस और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 


कारू हाईकमान ने घोषणा की है कि आगामी आम चुनाव में जनसंख्या के 
अनुपात में अल्पसंख्यक जातियों के प्रत्याशियों को खड़ा किया जाएगा । इससे 
यह पता लगता है कि कांग्रेसी नेता अभी तक बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों की दृष्टि 
से विचार करते हैं और उनके मस्तिष्क में भारतीय भ्रातृत्व की कोई स्पष्ट कल्पना नहीं 
है। हम नहीं जानते कि कांग्रेस हाईकमान ने यह निर्णय क्यों लिया। हो सकता है कि 
कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता मुसलमानों को अधिक टिकट दिलवाने के पक्ष में हों, अतः 
उनके द्वारा ही अनावश्यक रूप में दबाव डाला गया हो । हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात है 
कि पिछले आम चुनाव के अवसर पर उत्तर प्रदेश पार्लियामेंटरी बोर्ड ने प्रत्याशियों को 
सूची में अधिक मुसलमानों को सम्मिलित किया था तथा हाईकमान ने वह सूची वैसे ही 
स्वीकार भी कर ली थी। इस बार भी ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस हाईकमान के 
मुसलिम नेता, जो वास्तव में प्रथम मुसलमान हैं और बाद में कुछ अन्य, सीटों के 
बँटवारे के समय अपना हिस्सा माँगने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह हो सकता है कि उक्त 
निर्णय मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए लिया गया हो, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही 
कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन करके अपना रोष प्रकट किया था। कांग्रेस हाईकमान शायद 
यह सोचता है कि इस अवसर पर सौदेबाजी करके लाभ उठाया जा सकता है, परंतु वह 
भूल जाते हैं कि एक बार अगर कांग्रेस ने सौदेबाजी शुरू की तो देश में अन्य भी पार्टियाँ 
हैं, जो कांग्रेस से भी अधिक क़ीमत देने को तत्पर हो सकती हैं । सांप्रदायिक मुसलमानों 
द्वारा की गई हर प्रकार की माँगों का समर्थन कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टियों ने 
पहले से ही करना शुरू कर दिया है। 

पिछली कुछ दशाब्दियों के संवैधानिक विकास के इतिहास को देखने से पता 
चलता है कि अगर कुछ लोग लगातार अलगाव की वृत्ति को प्रोत्साहन देते रहें तो फिर 
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झुकते जाने का कहीं अंत नहीं होता। एक वर्ग जो अपने पृथक्‌ अस्तित्व के बारे में 
जागरूक हो जाता है, वह कभी भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त उचित अधिकारों 
से संतुष्ट नहीं रहता, कितना भी दबाव उनकी आकांक्षाओं को समाप्त नहीं कर सकता 
तथा उनके विचारों को नष्ट नहीं कर सकता। अप्राकृतिक क्षेत्रों को बनाकर अल्पसंख्यकों 
को बहुसंख्यकों में परिवर्तित कर उनको पूर्ण स्वामित्व सौंप देने से भी भारत-माता के 
टुकड़े होने को रोका नहीं जा सका। यह सब अप्राकृतिक साधन हैं और जितना भी हम 
उन्हें करने को कोशिश करेंगे, उतना ही वह वर्ग अपने आपको संगठित करता जाएगा। 

दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता पिछले अनुभवों से शिक्षा लेने को तैयार नहीं हैं। 
आदतें मुश्किल से छूटती हैं और हम यह अनुभव करते हैं कि कांग्रेस हाईकमान को, 
जो सदैव ही सांप्रदायिक आधार पर वार्तालाप और विचार करता रहा है, अब पूर्णतया 
राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने में कठिनाई अनुभव हो रही होगी। संविधान में पृथक्‌ 
चुनाव अथवा मुसलमानों को अलग सीटें देने की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस नेता इस 
व्यवस्था को उपेक्षा करना चाहते हैं। उनको अपने इन अशोभनीय सिद्धांतों को चोर 
दरवाजे से प्रवेश करवाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 


सिद्धांतविहीन संयुक्‍त मोर्चा 


लखनऊ में पिछले दिनों कुछ लोगों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ पीपल्स 
प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की है।इस अवसर पर कुछ असंतुष्ट कांग्रेसी, कुछ राजनीतिक 
कलाबाज, अस्तित्वहीन पार्टियों के प्रतिनिधि, साम्यवादियों के सहयोगी, पुराने मुसलिम 
लीगी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों की भीड एकत्र हुई थी। नाम अवश्य ही 
प्रभावशाली है, परंतु उसके साथ ही वहाँ का दृश्य थोड़ा सा भी प्रभावशाली होता तो 
प्रदेश की जनता अवश्य अपना सहयोग प्रदान करती। नवनिर्मित पार्टी अपने आपको 
जनप्रतिनिधि कहती है, साथ ही शासक विरोधियों का प्रतिनिधित्व करने की आकांक्षा 
रखती है। परंतु इस सम्मेलन में प्रमुख विरोधी दलों के प्रतिनिधियों का अभाव इस पार्टी 
के भविष्य के विषय में अवश्य मन में शंका उत्पन्न करता है । देश के प्रमुख विरोधी दल 
भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा हिंदू महासभा का कोई प्रतिनिधि सम्मेलन 
में उपस्थित नहीं था । वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि या तो उन लोगों ने अथवा 
पार्टियों ने, जिनके अपने कोई सिद्धांत नहीं हैं या जो पार्टियाँ अत्यधिक अलोकप्रिय हो 
चुकी हैं और वे अपने नाम से जनता तक पहुँच नहीं सकतीं, ऐसे सब लोगों ने मिलकर 
एक पार्टी बनाई है। 

अगर सम्मेलन के संयोजक वास्तव में यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहते थे, तो उन्हें 


कम्युनिस्टों करे,चूक्कूर में, नहीं पड़ना चाहिए भा। जब पेश की कभी पार्टियाँ समस्त 
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सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियाँ कर रही हैं, तो एक नई पार्टी बनने से तो 'सीधी 
टक्कर' की संभावना और भी कम हो जाएगी। सब राजनीतिक पार्टियाँ इस निष्कर्ष पर 
पहुँच चुकी हैं कि उनके कार्यक्रमों तथा सिद्धांतों में भिन्नता होने के कारण कोई चुनाव 
गठबंधन अथवा 'मोरचा' नहीं बन सकते। परंतु वह यह भी अनुभव करते हैं कि 
प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में स्वस्थ एवं दृढ विरोधी दल की अत्यधिक आवश्यकता 
होती है और आज की सारी स्थिति में विरोधी दलों की विजय के लिए यह आवश्यक है 
कि स्थान-स्थान पर सीधी चुनाव टक्कर हो। अतः सभी पार्टियों के द्वारा अब तक 
स्थानीय चुनाव सामंजस्य की योजनाएँ बनी हैं और यह आशा करनी चाहिए कि अगर 
सभी संगठित राजनीतिक पार्टियाँ ' स्वतंत्र प्रत्याशियों' को चुनाव में भाग लेने से हटा 
सकें, तो निश्चित रूप से सीधी टक्कर हो सकती है, भले ही विभिन्न पार्टियों के 
नेतागण के द्वारा एक मेज़ पर बैठकर चुनाव समझौता न भी हो सके। पिछले चुनाव में 
भी आपसी मतभेदों, स्वतंत्र उम्मीदवारों तथा छोटे-छोटे दलों द्वारा खड़े उम्मीदवारों के 
कारण काफ़ी गड़बड़ी हुई। चुनाव के पश्चात्‌ कुछ दलों ने अवश्य निराश होकर यह 
निश्चय किया है कि वे अब चुनाव में भाग नहीं लेंगे। परंतु नवनिर्मित पाटी में ऐसे लोगों 
को किसी कार्यक्रम अथवा सिद्धांतों के आधार पर संगठित करने की अपेक्षा उनको पुनः 
चुनाव लड़ने का अवसर तथा उस निमित्त एक मंच प्रदान किया है। यह भी निश्चित है 
कि संगठित पार्टियाँ, जिन्होंने पिछले पाँच वर्षो से लगातार परिश्रम किया है, ऐसे लोगों 
के लिए स्थान रिक्त नहीं करेंगी । इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में कई उम्मीदवार 
खड़े होंगे और तब जिस उद्देश्य से उक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसकी 
पूर्ति भी नहीं होगी । यह दूसरी बात है कि कुछ दलों को, जैसे भारतीय जनसंघ को इससे 
लाभ भी पहुँचेगा, क्योंकि त्रिकोण संघर्ष में गैर-कांग्रेसियों के वोटों का बँटवारा न 
होकर गैर-हिंदू वोटों का ही बँटवारा होगा। 

पाञ्चजन्य, अक्तूबर 75, 7956 
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दाव लगाना सीखें 


दीं पर लक्ष्मीपूजन के साथ-साथ जुआ खेलने की भी बहुत पुरानी प्रथा है। 
उस दिन अच्छे-अच्छे लोग जो द्यूतक्रीड़ा को अनैतिक एवं अनुचित मानते हैं, 
कम से कम शगुन के लिए तो एक बार दाँव फेंक लेते हैं। अगर पैसों से नहीं तो खील- 
बताशों से ही खेल को रस्म अदा कर दी जाती है। किंतु जो ' प्यूरिटन' होने का दावा 
नहीं करते, वे ज़रा खुलकर खेलते हैं । कई नगरों में तो दीवाली के कुछं दिन इधर-उधर 
सड़क पर खुलेआम सुरई चलती रहती है। बाप और बेटे एक ही फड पर बैठकर खेलते 
हैं। क़ानूनन जुर्म होते हुए भी पुलिस भी इन दिनों आँख बचा जाती है। अगर कहीं किसी 
को पकड़ लिया तो जनसाधारण यही समझता है कि पुलिस ने ठीक नहीं किया। बहुत 
से लोग तो यह समझते हैं कि दीवाली के चार दिनों जुआ खेलने की सरकार की तरफ 
से भी छूट रहती है, जो कि सत्य नहीं। पक्के जुआरियों की तो कुछ न पूछिए, उनका तो 
त्योहार ही है! दीवाली पर बहुतों के पौ बारह होते हैं तो ऐसों की भी कमी नहीं, जिनका 
दिवाला निकल जाता है। दीवाली और दिवाला में शब्द-साम्य अवश्य है किंतु दोनों की 
व्युत्पत्ति दो भिन्न धातुओं से है। एक का संबंध दीये से है, तो दूसरे का ' देने से ', फिर 
भी दोनों का संयोग अवश्य हो जाता है। 


लक्ष्मीपूजन और जुआ 

जुआ अच्छा है या बुरा, इस पचडे में न पड़ते हुए यह प्रश्‍न अवश्य खडा होता है 
कि लक्ष्मीपूजन के साथ ही जुआ खेलने की प्रथा क्यों चल पड़ी । होली, दशहरा, रक्षाबंधन 
आदि त्योहारों पर कोई जुए का नाम भी नहीं लेता, किंतु लक्ष्मीपूजन बिना जुए के फ़ीका 
ही रहता है। उत्तर प्रदेश के एक नगर में दीवाली के समय जब जुए की ख़ूब धूम थी, संघ 
के एक स्वयंसेवक से उसके पिताजी इसलिए नाराज हो गए कि जह छ्ाखओलने के लिए 
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तैयार नहीं था । मामला जब मेरे सामने आया तो मैंने उन सज्जन को समझाते हुए कहा कि 
आप जुआ जैसी ख़राब आदत अपने पुत्र को क्यों डालते हैं। वे बोले, “ ख़राब आदत! 
अरे दो-चार दाँव नहीं लगाएगा तो उसका हौसला कैसे खुलेगा? हम लोग तो व्यापारी हैं, 
लाखों कमाते हैं और लाखों गँवा भी देते हैं। अगर इसका दिल कमज़ोर रहा तो एक बार 
के घाटे में ही हार्ट फेल हो जाएगा।'' उनको समझाते हुए मैंने कहा, ' आप चिंता न 
कीजिए। यह संघ का स्वयंसेवक है, इसलिए इसने बहुत बड़ा दाँव लगा रखा है। इसका 
दिल कमजोर नहीं होगा।'' किंतु मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। हाँ, उन्होंने जो 
कुछ कहा, उससे मुझे 'जुए' का कुछ व्यावहारिक पहलू भी दिखा। 


सुरक्षा की भावना 
प्राथमिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में उत्पादन के पाँच अंशों का वर्णन मिलता है 

भूमि, श्रम, पूँजी और प्रबंध के साथ विज्ञान की भी आवश्यकता होती है और इन सभी 
को जुटाने की योग्यता उस वर्ग में अवश्य चाहिए, जो लक्ष्मी का उत्पादन करना चाहता 
है, जिसमें साहस का अभाव है, वह सब साधनों के होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। 
वह तो हमेशा सुरक्षा ही ढूँढ़ता रहता है। मनुष्य की इस 'सुरक्षा' की भावना ने उसे 
अधीनता सिखाई है। सुरक्षा ही गारंटी पाने के लिए वह शोषण भी सहन कर लेता है। 
धन को किसी व्यापार में लगाने के स्थान पर बहुत से लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, केवल 
इसलिए कि वह सुरक्षित रहेगा। आजकल गाँवों को छोड़कर धन गाड्ने को प्रथा तो 
कम हो गई, परंतु अभी भी किसी कंपनी के हिस्से ख़रीदने के स्थान पर, लोग यही 
अच्छा समझते हैं कि अपने पैसे को डाकख़ाने में जमा करा दें या सरकारी ऋणपत्र 
ख़रीद लें | बैंकों में भी ऐसे बैंक में जमा करेंगे, जिसमें सुरक्षा हो, चाहे फिर ब्याज़ कम 
ही क्यों न मिले। अर्थात्‌ सुरक्षा के लिए वे कुछ घारे में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे 
लक्ष्मी का अर्जन नहीं कर पाते। एक सज्जन के यहाँ अच्छा व्यापार चलता था, फिर भी 
वे चाहते थे कि कहीं नौकरी मिल जाए। मैंने उनसे कारण पूछा तो कहने लगे, '' भाई, 
व्यापार का क्या है, कभी घी घना तो कुछ मुट्ठी चना।”” मैंने कहा, ' और कभी वह 
भी मना।'' हाँ, वे बोले, '“इससे तो कहीं नौकरी मिल गई तो निश्चिंत तो रहेंगे ।'' 
इसी भाँति एक सज्जन सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़े लालायित थे। कारण केवल 
इतना ही कि वहाँ नौकरी की सुरक्षा रहेगी। ' सरकारी नौकरी में बंधन अधिक होंगे '', 
जब मैंने कहा, तो बोले, “पर नौकरी की निश्चितता तो रहेगी। हमें स्वतंत्रता का क्या 
करना है? आराम से जिंदगी बसर कर लें, बस बहुत है।'' मैंने समझ लिया कि यह 
वह सज्जन नहीं, जिन्हे स्वतंत्रता प्यारी हो। 
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एक मौलिक प्रश्‍न 

इन महाशय के उत्तर से एक मौलिक प्रश्‍न उपस्थित होता है। जीवन क्या है, 
उसका उद्देश्य क्या है? खाना-पीना, आराम से रहना ही यदि जीवन है, तब तो जहाँ 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी मिल जाए, वही स्वर्ग है, किंतु इन आवश्यकताओं 
के मामले में मनुष्य और पशु दोनों ही समान हैं। मानव इनसे कुछ आगे बढ़ना चाहता 
है। वह स्वतंत्रता भी चाहता है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार उसकी यह कामना जड़- 
जगत्‌ के बंधनों से ऊपर उठकर चेतन के साथ एकरूप होने की प्रवृत्ति के ही कारण है। 
कारण जो भी हो, मनुष्य बंधनों से मुक्ति चाहता है । किंतु जो मनुष्य को बंधनों में जकडे 
रखना चाहते हैं, वे उसे उसके इस सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते अपितु उसे यही 
बताते रहते हैं कि वह तो आवश्यकताओं की एक गठरी मात्र है । ज्यों-ज्यों मनुष्य अपने 
इस हीन स्वरूप को मानता है, त्यों-त्यों बह अपनी स्वतंत्रता को दूसरों के हवाले कर, 
उसके बदले में इन आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी व अपनी सुरक्षा ख़रीदता है। ऐसे 
व्यक्ति में साहस का नितांत अभाव हो जाता है तथा वह दूसरों के इशारों पर नाचने के 
सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। 


विकास में बाधा 


आज भारत की कुछ ऐसी ही दशा है। हमें विभिन्न प्रकार से यह समझाया जाता 
है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य खाना, कपड़ा और मकान ही है। दुर्भाग्य से 
खाना, कपड़ा और मकान का कोई स्वर्णमान निश्चित नहीं हुआ। जितना भी मिले, 
इनका अभाव बना ही रहता है। फलतः हर एक इनकी प्राप्ति के लिए सबकुछ करने को 
तैयार है। शासन उसकी इसी मनोदशा का लाभ उठाकर अपने पग बढ़ा रहा है। सुरक्षा 
का आश्वासन देता हुआ वह हमारी स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा है । हमें स्वतंत्रता को 
याद न आए, इसलिए हमारे जीवन के भौतिक पहलू को ही बढ़ा-चढ़ाकर हमारे सामने 
रखा जा रहा है। निश्चित ही यह हमारे विकास में भारी बाधा है। इससे भारत का 
सामान्य नागरिक साहसहीन होगा, वह कुछ भी बलिदान नहीं कर सकेगा। व्यक्ति 


स्वातंत्र्य को खोकर वह देश की स्वतंत्रता की रक्षा और उसके लिए बलिदान की क्षमता 
भी खो बैठेगा। 


साहस की आवश्यकता 

स्वतंत्रता और साहस साथ रहते हैं। साहस से ही लक्ष्मी आती है। उसके लिए 
हैमलेट के समान फूँक-फूँक कर पाँव रखने वाला 'कैलक्यूलेटिव' व्यक्ति नहीं, अपितु 
हिम्मत के साथ छलाँग मारनेवाला व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही नरपुंगवों के सहारे भारत की 
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श्रीवृद्धि हुई थी तथा ऐसे ही साहसी वीरों ने इंग्लैंड और अमरीका को आधुनिक वैभव 
प्रदान किया है। यह ठीक है कि पश्चिम के इन देशों ने धन पैदा करके सामाजिक 
समस्याएँ ही पैदा कीं, वे मानव का संतुलन बनाए नहीं रख पाए। हमें उन समस्याओं का 
समाधान करना होगा, न कि लक्ष्मी की प्राप्ति के भ्रम में जो साहस की वृत्ति है, उसको 
नष्ट कर दें। 


समुद्र मंथन 
उद्योग और साहस से समुद्र मंथन करके ही लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है। हाँ, 
लक्ष्मी के निकलने पर उसे विष्णु (राष्ट्र) के श्रीचरणों में अर्पित करना होगा। लक्ष्मी का 
आह्वान कर अन्नकूट के दिन भगवान्‌ को अर्पित करके ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 
यह वृत्ति ही संपत्तिजन्य समस्याओं का हल कर सकती है। 
दीवाली के दिन हम चाहे पांसे न फेंकें, किंतु क्या राष्ट्र-जीवन में आज हर एक 
व्यक्ति दाँव फेंकने को तैयार है। यदि ऐसा है तो ' रोटी, कपड़ा और मकान दो' का नारा 
छोड़कर पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थी के मार्ग में बाधाएँ नहीं टिकतीं, वह उन्हें तोड़कर 
आगे ही बढ़ता जाता है। 
पाञ्चजन्य, दीवाली, 7956 
D 
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कश्मीर का पृथक संविधान अनुचित* 


RR विधानसभा में प्रस्तुत संविधान की मोटी-मोटी बातों की रूपरेखा के 

अतिरिक्त उसके संबंध में जनता को अत्यंत अल्पज्ञांन है। जो कुछ भी थोड़ी- 
बहुत जानकारी प्राप्त है, उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारत, जिसका 
जम्मू-कश्मीर अभिन्न अंग है तथा संविधान इस तथ्य को स्वीकार करता है, यह भारत 
को एकता तथा अखंडता के लिए अभिशाप है । उसमें अनेक प्रकार की ऐसी व्यवस्था 
निहित हैं, जिनके कारण वहाँ की जनता को संपूर्ण देश के शासन प्रबंध में भाग लेने का 
अधिकार प्राप्त नहीं होगा । इन अपेक्षित व्यवस्थाओं के संबंध में विचार करने से पूर्व इस 
बात पर विचार करेंगे कि राज्य के लिए संविधान की कहाँ तक आवश्यकता थी और 
कहाँ तक उसका औचित्य है। 

भिन्न संविधान की कल्पना का निर्माण अंग्रेजों द्वारा उस समय किया गया जबकि 
वह भारत छोड़कर जा रहे थे। जिस समय ब्रिटिश भारत का शासन दो औपनिवेशिक 
सरकारों को सौंपा जा रहा था, उस समय देशी राज्यों को इस बात के लिए स्वतंत्र घोषित 
किया गया कि वे किसी भी उपनिवेश में सम्मिलित हो सकते हैं। धारणा यह रही कि 
देशी राज्यों के शासक प्रभुसत्ता संपन्न हैं और इस आधार पर कुछ राजाओं ने स्वयं को 
दोनों ही उपनिवेशों ( भारत तथा पाकिस्तान) से स्वतंत्र रखने का प्रयास भी किया। हम 
यहाँ देशी राज्यों के एकीकरण पर विचार नहीं करते, क्योंकि उसका विवरण चाहें तो श्री 
वी.पी. मेनन' को प्रसिद्ध पुस्तक से ज्ञात किया जा सकता है और चाहे भारत सरकार 


* देखें परिशिष्ट ][, पृष्ठ 270। 
॥. वप्पला पंगुन्नी मेनन (4893-965), राज्यों के मंत्रालयों के सचिव थे, सरदार पटेल के सहयोगी रहते हुए देसी 
रियासतों के भारतीय गणराज्य में एकोकरण में अहम भूमिका निभाई। पटेल की सलाह पर ही इन्होंने ‘Tne 


Story of the Integration of the Indian States’ a ' The Tran: शि of Pp wer jn India’ लिखीं। 
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द्वारा 'देशी राज्यों' के संबंध में प्रकाशित 'श्वेतपत्र' से। हम निःसंकोच भाव से कह 
सकते हैं कि हमने इस विश्वास को (कि देशी राज्य प्रभुसत्ता-संपन्न हैं) कभी स्वीकार 
नहीं किया। हैदराबाद और जूनागढ़ में को गई पुलिस कार्रवाई ने यह बात और भी स्पष्ट 
कर दी । पं. नेहरू ने कुछ दिन पूर्व संसद्‌ में घोषित किया कि यदि महाराज ने “सम्मिलित 
समझौते' पर हस्ताक्षर न किए होते, तो भी भारत ने अपनी सेनाएँ कश्मीर की रक्षा के 
लिए भेजी होती, क्योंकि देश का जो भाग दूसरे किसी अन्य देश से संबद्ध नहीं है, 
वैधानिक दृष्टि से वह भारत का अंग है। भारत की संविधान सभा को समस्त भारत के 
लिए संविधान बनाने का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर भी भारत के अंग हैं और इसलिए 
वह उनके लिए भी संविधान बनाने का अधिकार रखती है। जब बख्शी गुलाम मोहम्मद 
यह घोषणा करते हैं कि “इस प्रभुसत्ता संपन्न सभा' अर्थात्‌ जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 
निर्णय को संसार में कोई नहीं बदल सकता, वह भारतीय जनता की प्रतिनिधि भारतीय 
संसद्‌ की प्रभुसत्ता को चुनौती देते हैं । 

प्रभुसत्ता के अंतर्गत कोई दूसरी प्रभुसत्ता विद्यमान नहीं रह सकती। या तो भारतीय 
जनता प्रभुसत्ता संपन्न हैं और जम्मू-कश्मीर के लोग उसके एक अंग हैं अथवा यदि 
जम्मू-कश्मीर स्वयं को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न घोषित करता है तो भारतीय संसद्‌ द्वारा 
स्वीकृत किसी भी क़ानून का वहाँ लागू होना साम्राज्यवाद का प्रतीक है-फिर चाहे 
भारत और जम्मू-कश्मीर के संबंध किसी भी प्रकार के क्यों न हों। हमारी धारणा है कि 
बख्शी गुलाम मोहम्मद ने इन शब्दों का प्रयोग या तो निरर्थक रूप में कर दिया है अथवा 
राज्य के अब्दुल्ला समर्थक लोगों को तुष्ट करने की यह एक नीति है | शेख अब्दुल्ला के 
भाषण के जो उद्धरण उन्होंने दिए हैं, वे इसी अभिप्राय से थे कि जनता के समक्ष यह 
बात स्पष्ट करने के लिए वह शेख़ अब्दुल्ला से किसी प्रकार भिन्न नहीं हैं? शेख 
अब्दुल्ला ने अपनी पृथकतावादी भावनाओं के प्रकाशन के लिए रणवीरपुरा को चुना था 
और शायद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने विधानसभा को। कुछ भी हो, लेकिन भारत 
सरकार को समय से पूर्व चेतना चाहिए। 

स्वतंत्र संविधान का निर्माण करने का अधिकार सिद्ध करने के लिए बख्शी और 
उनके साथी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का हवाला दिया करते हैं । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि उक्त अनुच्छेद राज्य में भारतीय संविधान लागू होने पर कुछ नियंत्रण 
निर्धारित करता है, किंतु यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वह एक अस्थायी व्यवस्था थी। 
जिस परिच्छेद में यह अनुच्छेद सम्मिलित है, उसमें अंतिम धारा के द्वारा यह व्यवस्था 
भी है कि यह अनुच्छेद बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। अगर यह समाप्त 
2. जम्मू-कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्तूबर, 7947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 
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नहीं हुआ है तो इसका उत्तरदायित्व जम्मू-कश्मीर सरकार पर है। दुर्भाग्य से वह उस 
कूटनीतिज्ञता को प्रदर्शित करने में असफल रही है, जो उसकी सहयोगिनी अन्य राज्य 
सरकारों ने प्रकट की। वास्तव में इस समय आवश्यकता इस बात की थी कि राज्य 
सरकार प्रस्ताव पारित कर उक्त अनुच्छेद को समाप्त कर देती, और इस प्रकार समस्त 
चकचक ही समाप्त हो जाती। 
पं. नेहरू तथा उनके विचारों का अनुगमन करने वाले यह धारणा बनाए हुए हैं कि 
कश्मीर एक विशेष अवस्था है और इसलिए वे राज्य में भारतीय संविधान का सीमित 
प्रयोग ही सहन कर सकते हैं। 
किंतु कश्मीर के साथ विशेषता क्या है? राष्ट्र संघ में समस्या का ले जाना तथा 
राज्य में मुसलमानों का बाहुल्य ही ऐसी दो बातें हैं, जो कश्मीर को अन्य राज्यों से 
विशेषता प्रदान किए हुए हैं । पं. नेहरू और बख्शी गुलाम मोहम्मद का संकेत किस ओर 
है? जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय पहलू का संबंध है, हर एक कोई, यहाँ तक कि पं. नेहरू भी 
अनुभव कर चुके हैं कि इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद्‌ में ले जाना ही एक ग़लती थी और 
राष्ट्र संघ में उसका हल निकलना संभव नहीं । यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि 
राज्य के नए विधान के निर्माण में विलंब नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 370 उस 
समय तक के लिए एक बार को उचित समझा जा सकता था, जब तक कि हमारे 
संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। किंतु यंदि हम आज भी उस पृथकतावादी अनुच्छेद 
को बनाए रखते हैं, तो पाकिस्तान को सहायता प्राप्त होगी । 
यदि हम पाकिस्तान की दलील--ो द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित है, को निष्प्रभ 
करना चाहते हैं तो हमें मन, वचन, कर्म से कश्मीर सहित एक राष्ट्र के सिद्धांत पर दृढ 
रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री सुहरावर्दी ने पाकिस्तान के निमित्त संयुक्त 
निर्वाचन की जो वकालत की थी, उसमें भी जहाँ तक कश्मीर का प्रश्‍न है, द्वि-राष्ट्र 
सिद्धांत का ही प्रामुख्य था। यदि वह यह अनुभव करने लगे हैं कि पाकिस्तान के लिए 
यह सिद्धांत अनुपयुक्त सिद्ध हो चुका है तो इस बात का अनुभव उन्हें कश्मीर के बारे में 
भी कर लेना चाहिए। और इसके पहले कि पाकिस्तान में कोई व्यक्ति इस सत्यता का 
अनुभव करे, पं. नेहरू और बख्शी गुलाम मुहम्मद को इसका अनुभव हो जाना चाहिए। 
कश्मीर के लिए पृथक्‌ संविधान की जब माँग की जाती है तो लगता है कि सत्य को 
स्वीकार नहीं किया गया है। 
प्रस्तावित कश्मीर संविधान न केवल पृथकतावादी है, वरन्‌ उसकी रूपरेखा भी 
भारतीय संविधान से नितांत भिन्न है । कश्मीर सरकार उपयुक्त नहीं समझती कि कश्मीर 
के वासी स्वयं को भारत का अभिन्न अंग समझें और एकसूत्रता का अनुभव करें। कहा 
जाता है कि प्भास्तवऔरकममीर।कीपतागगिककासम्ान' एह्ेगी / क्रिलुःआएनीय नागरिकों को 
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प्राप्त समस्त अधिकार जम्मू-कश्मीर में निवास करने वाले लोगों को प्राप्त नहीं होंगे 
तथा अन्य स्थानों पर निवास करने वाले लोगों को जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों के 
समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जम्मू तथा कश्मीर के लोगों को संसद्‌ के लिए मतदान 
करने का अधिकार नहीं होगा। शायद उनको कुछ मूलाधिकार प्राप्त हों, किंतु उनका 
आधार संविधान नहीं होगा । जम्मू-कश्मीर में चुनाव तथा जनगणना तो होंगे, किंतु भारत 
के समान नहीं । सर्वोच्च न्यायालय का भी वहाँ सीधा-सादा अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। 
हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाकर सदर-ए-रियासत द्वारा की 
जाएगी। संविधान का मसविदा इस प्रकार की कुछ बातें भी प्रस्तावित करता है, जिनके 
अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी सीमित हो जाती हैं। जहाँ तक सदरे रियासत को 
नियुक्ति और पदच्युति का संबंध है, एक-दूसरे से विरोधी बातें दिखाई देती हैं। एक 
ओर कहा जाता है कि सदर-ए-रियासत उसी समय तक पदभार सँभालेंगे, जब तक . 
राष्ट्रपति उन्हें चाहते हैं किंतु दूसरे स्थान पर व्यवस्था की गई है कि सामान्य बहुमत के 
आधार पर राज्य विधानसभा द्वारा सिफ़ारिश किए जाने पर राष्ट्रपति सदर-ए-रियासत 
की नियुक्ति करेंगे। राज्य विधानसभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित किए जाने पर सदर-ए-रियासत को पदच्युत भी किया जा सकेगा। यदि सभी 
कुछ विधानसभा द्वारा तय किया जाने वाला है तो “राष्ट्रपति को इच्छानुसार' का क्या 
अर्थ है? 

संविधान में परिवर्तन किए जाने की जो व्यवस्थाएँ हैं, जिनका भारतीय प्रेस ने 
भारी स्वागत किया है, अत्यंत घातक हैं । विधानसभा में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकेगा, जो भारत तथा राज्य के बीच निर्धारित संबंधों में परिवर्तन उपस्थित 
करे। तर्क दिया जाता है कि इस व्यवस्था के कारण एकीकरण के संबंध में कौ जाने 
वाली अटकलें जड़मूल से समाप्त हो जाएँगी तथा अनिश्चित स्थिति का मतगणना मोरचे 
जैसी संस्थाओं द्वारा जो अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, वह भी नहीं उठाया जा 
सकेगा। यह तर्क उपयुक्त नहीं है । इस व्यवस्था का उद्देश्य अनुच्छेद 370 को परिमित 
करना है, जिसके अनुसार राज्य विधानसभा की स्वीकृति के आधार पर राष्ट्रपति के 
आदेशों को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जा सकता है । इस व्यवस्था के कारण राज्य 
विधानसभा को कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वह इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर 
विचार कर सके या प्रस्ताव पारित कर सके और इसलिए राज्य के संविधान के एक बार 
पारित होने के पश्चात्‌ हमारे संविधान के लिए भविष्य में सदैव के लिए वहाँ के द्वार बंद 
हो जाएँगे। हिंदी को भारत के अन्य भागों के समान राष्ट्रभाषा स्वीकार न करके कश्मीर 
संविधान निर्माता चाहते हैं कि राज्य के निवासी भविष्य में भारत तथा अन्य राज्यों की 
सेवाओं से वंचित हो जाएँ। 
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भारत सरकार को कश्मीर संविधान के मसविदे में अंतर्निहित भावनाओं पर ध्यान 

देना चाहिए और भारत को छिन्न-विच्छिन्न होने से बचाना चाहिए। यदि सरकार अपने 

इस कर्तव्य को पालन करने में असफल सिद्ध होती है तो समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को 

कश्मीर संविधान से असहमति ही प्रकट नहीं करनी चाहिए तो पूरी शक्ति के साथ 
उसका विरोध भी करना चाहिए। 

पाञ्चजन्य, नवंबर 5, 7956 

[_] 
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पिछले सात मास में स्टर्लिंग कोष से भारत ने 
55 करोड़ रुपए निकाले 


आए परामर्शदाता समिति के समक्ष भाषण करते हुए श्री मोरारजी देसाई एवं 

श्री करमारकर' दोनों ने ही इस बात पर बल दिया है कि हमें विदेशों से आयात 
को कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी कलकत्ता में इस ओर 
ध्यान आकृष्ट किया था। चारों ओर इस बात की आशंका प्रकट की जा रही है कि 
निकट भविष्य में वस्तुओं का भारी अभाव होगा, जिससे मूल्यों में भी वृद्धि से भारत की 
स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है । स्टर्लिंग कोष में से पिछले सात मास में हम 
॥55 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, जबकि हमने पंचवर्षीय योजना को अवधि में 200 
करोड़ रुपए मात्र निकालने का निश्चय किया था। मशीनों एवं उत्पादन साधनों के 
अतिरिक्त हमें कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ भी बाहर से मँगाने पड़ रहे हैं। 


ड्रालत तर्क 

हमारी अंतरराष्ट्रीय विनिमय की गंभीरता को पश्चिम एशिया के संकट ने और भी 
बढ़ावा दे दिया है । भारत शासन ने इस दृष्टि से इस संकट का पूरा लाभ उठाया है। हम 
कह सकते हैं कि “बिल्ली के भाग से छींका टूटा'। आज के अर्थ संकट को वे स्वेज 
संकट के मत्ये थोप रहे हैं। अपने इस प्रयत्न से वे जनसाधारण को गुमराह कर सकते हैं 
तथा राष्ट्र की आपसी मनोभूमिका में अपने नियोजन की त्रुटियों पर परदा डाल सकते हैं 
किंतु इससे वे समस्या का सही हल नहीं निकाल सकेंगे । 


22 बे काल moth trea म 
4. दत्तात्रेय परशुराम करमारकर के पास नेहरू कैबिनेट में पहले वाणिज्य व बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार था । 
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स्वेज़ के कारण समस्याएँ 

यह तो सत्य है कि स्वेज मार्ग' के बंद हो जाने तथा जहाजों के उत्तमाशाः अंतरीप 
का चक्कर काटकर आने से समुद्री ढुलाई के किरायों में 75 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, 
जो और भी बढ़ सकती है। जो जहाज़ अभी तक बंबई और लंदन के बीच चार और 
पाँच बार वर्ष में यात्रा कर लेते थे, वे अब तीन से अधिक यात्रा नहीं कर पाएँगे और इस 
प्रकार जहाजों की कमी तथा उसके कारण किरायों और माल प्राप्त करने के समय दोनों 
में ही वृद्धि स्वाभाविक है। बीमा की दरें भी बढ़ सकती हैं। किंतु यह सबकुछ तो 
भविष्य के आयात-निर्यात पर प्रभाव डालेगा। हम भावी की इन आशंकाओं से पिछले 
वर्ष की असंतुलित अवस्था का स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। विदेशी मुद्रा की तंगी अभी 
तक की हमारी गलत आर्थिक व्यापारिक एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियों का परिणाम है। 


नीति सुधारे 

हम यदि अपने विदेशी व्यापार को संतुलित करना चाहते हैं तो केवल समय विशेष 
पर किसी एक वस्तु के आयात पर पाबंदी अथवा एकाध पदार्थ के निर्यात की विशेष 
व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। हमारी आयात-निर्यात नीति एक सुनिश्चित एवं दूरगामी 
योजना का अंग नहीं, अपितु संबंधित अधिकारियों की सनक एवं तात्कालिक समस्याओं 
तथा अभावों को दूर करने का प्रयत्न मात्र है। व्यापार क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी 
हमने विदेशी मुद्रा का अनाप-शनाप व्यय किया है। हमारे विदेशी दूतावासों की संख्या 
आवश्यकता से अधिक है तथा हर जगह वे भारत की औकात से ज्यादा खर्च करते हैं। 
पिछले वर्षो में हमने इतने शिष्टमंडल बाहर भेजे हैं कि आज ऐसा कोई कांग्रेसी तथा 
उनका सहायक नहीं बचा होगा, जो विदेशों का चक्कर न लगा आया हो। हमारे यहाँ से 
विदेशी यात्रा के लिए जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है यूरोप और अमरीका की विभिन्न 
शिक्षा संस्थाओं में जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। उनमें 
अनेक ऐसे हैं, जो सहज ही उस प्रकार की शिक्षा भारत में ही प्राप्त कर सकते हैं । उपर्युक्त 
सभी नीतियों का परिणाम भारत की विदेशी मुद्रा पर पड़ता है। 

हम यदि विदेशी मुद्रा बचाना चाहते हैं तो हमें इन सभी छिद्रों को बंद करना 

होगा। चारों ओर मितव्ययता एवं बचत की योजना बनानी पड़ेगी। 


2. सन्‌ 956 में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिस्र पर आक्रमण से स्वेज्ञ संकट उत्पन्न हुआ। स्वेज नहर के बंद 
होने से यूरोप और एशिया के मध्य व्यापारिक मार्ग में 6000 मील की वृद्धि हो गई थी। संयुक्त राज्य अमरीका, 
सोवियत संघ और राष्ट्र संघ के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद स्वेजञ नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 


3. आशय “केप ऑफ गुड होप' से है। = न ` 
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पिछले सात मास में स्टर्लिंग कोष से भारत ने 55 करोड़ रुपए निकाले 89 


आदर्शो को सामने रखें 

किंतु इन योजनाओं से अधिक महत्त्व एवं सभी का आधार हमारे भारत के भावी 
आदर्शो के संबंध में दृष्टिकोण का है। आज हमारे जीवन के मूल्य बड़े वेग से बदल रहे 
हैं, जिसके कारण हमारा रहन-सहन का ढंग बदलता जा रहा है। भारतीय जीवन-पद्धति 
को छोड़कर पाश्चात्य पद्धति अपनाने के बाद उपयोग के लिए जिन वस्तुओं को 
आवश्यकता होती है, उनमें से अधिकांश भारत में उपलब्ध नहीं होती । बहुत सी वस्तुएँ 
यद्यपि पिछले दिनों में यहाँ भी बनने लगी हैं, फिर भी उपभोग्य वस्तुओं की बदलती हुई 
एवं बढ़ती हुई माँग के साथ हमारा उत्पादन क़दम नहीं मिला पाता। उपभोग्य वस्तुएँ ही 
नहीं, उनके उत्पादन के सभी उपकरणों के लिए भी हमें पश्चिम का ही मुँह ताकना 
पड़ता है । इस प्रकार संस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले परिणामों को छोड़ भी 
दें तो भी आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर निम्न प्रभाव पड़ रहा है-- 

१. उपभोग्य वस्तुओं का सतत अभाव; 

2. परंपरा प्राप्त उद्योगों का हास तथा तज्जन्य बेकारी; 

3. विदेशी व्यापार का सदैव असंतुलन। 


स्वदेशी को प्रोत्साडन दें 

हमें यदि इन सभी बुराइयों से मुक्त होना है तो उसका एक ही उपाय है ' स्वदेशी ' । 
जीवन में विशुद्ध भारतीय आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना से ही हम प्राप्त संकट से त्राण 
पा सकते हैं । जब तक उपभोक्ता की मनोवृत्ति नहीं बदलती, तब तक ऊपर के भौतिक 
नियंत्रणों से काम नहीं चलेगा। गांधीजी ने इस ' स्वदेशी भाव के ही सहारे कोट, पैंट और 

टाई, टोपी पहनने वालों को खादी की धोती, कुरता और टोपी पहनाई ।' 
भारतीय वेशभूषा में उन्होंने गौरव अनुभव किया। इस प्रवृत्ति ने हमारे राष्ट्र के 
संकल्प की ही वृद्धि नहीं की, अपितु बहुत अंशों में अर्थनीति की भी रक्षा की। आज के 
बहुत से भारतीय उद्योग उसी के सहारे खडे हैं । दुर्भाग्य का विषय है कि स्वराज्य प्राप्ति 
के बाद हम स्वदेशी को भूल गए। आज इस व्रत को पुन: लें और फिर देखें कि हमें 

अपनी पंचवर्षीय योजना में कितना और कहाँ बदलाव करना होता है? 
--पाज्चजन्य; नवंबर 26, 7956 
[] 
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लखनऊ के पत्रकार सम्मेलन में दीनदयालजी का वक्‍तव्य । 


चुनाव घोषणा-पत्र 

भारतीय जनसंघ पंचवार्षिक अधिवेशन दिल्ली में दिनांक 29, 30 तथा 37 दिसंबर 
को होगा। जनसंघ के चुनाव घोषणा-पत्र पर, जिसके निमित्त एक विशेष उपसमिति 
नियुक्त की गई है, अधिवेशन में विचार किया जाएगा। 

घोषणा-पत्र,के निम्नलिखित आधार होंगे-- 

॥. पंचवर्षीय योजना : जनसंघ आर्थिक तथा राजनीतिक जनतंत्र पर विश्वास 
करता है। हमारी धारणा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण राजनीतिक तथा 
आर्थिक शक्ति का और अधिक केंद्रीकरण होगा, जिसके कारण जनता रही-सही 
राजनीतिक शक्ति से भी बंचित हो जाएगी। 

2. सबको काम मिले : जनसंघ इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि प्रत्येक 
नागरिक को “काम प्राप्त करने का अधिकार' होना चाहिए और हमारे संविधान द्वारा 
उसको गारंटी प्रदान की जानी चाहिए। समस्त योजनाओं का उद्देश्य ऐसे समस्त व्यक्तियों 
को काम दिलाना होना चाहिए, जो शारीरिक दृष्टि से योग्य हैं। 

3. कुटीर-उद्योगों का विकास : भारत की विशेष स्थिति, उसके जीवन मूल्य, 
जनशक्ति का बाहुल्य, पूँजी की कमी, कृषि एवं उद्योगों के समन्वय, ग्राम जीवन के 
विकास एवं विकेंद्रीकरण की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए हम यह आवश्यक 
समझते हैं कि कुटीर-उद्योग एवं छोटे उद्योगों को औद्योगिक नियोजन का आधार 


* देखें परिशिष्ट |, पृष्ठ 270। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रादेशिक आधार पर चुनाव समायोजन संभव I9I 


बनाया जाना चाहिए। उनको बड़े उद्योगों के सहायक अथवा पूरक के रूप में विकसित 
नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बड़े उद्योगों द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन 
किया जाना चाहिए, जिनसे छोटे उद्योगों को सहायता प्राप्त हो सके। 

4. राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध : राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आधारभूत उद्योगों को छोड़कर 
शेष क्षेत्रों में हम राष्ट्रीयकरण के विरोधी हैं। अन्य सभी उद्योगों को राज्य द्वारा केवल 
इस रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो सके। 
जनसंघ भारी और अप्रत्यक्ष करों का विरोधी है, विशेष रूप से उस समय जबकि उसका 
भार थोड़ी आय वालों पर पड़ता हो। हम चाहते हें --सामान्य बिक्री-कर समाप्त हो, 
लगान तथा मोटे व मध्यम दर्जे के कपड़े के कर में कमी होनी चाहिए तथा पंचायत कर 
उन्मूलन होना चाहिए। 

भूमि के पुनर्वितरण के अभाव में भूमि सुधारों ने ऐसे ग्रामीण श्रमिकों की कठिनाइयों 
में बृद्धि की है, जिनके पास भूमि नहीं है। हम चाहते हैं कि अधिकतम जोत सिंचाई को 
भूमि का तीस एकड़ तथा न्यूनतम पाँच एकड़ निश्चित को जानी चाहिए। 

5. राष्ट्रीय वेतन मंडल : क्रीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए एक ' राष्ट्रीय 
वेतन मंडल' की आवश्यकता अनुभव होती है। श्रमिक को उद्योग के लाभ तथा प्रबंध 
में साझेदारी प्राप्त होनी चाहिए। आय का अनुपात 0 और 20 का हो, जिसके अनुसार 
वर्तमान अवस्था में न्यूनतम आय 00 रुपए तथा अधिकतम 2,000 रुपए निश्चित होनी 
चाहिए। 

6. गोवा की मुक्ति : गोवा एवं पाक अधिकृत कश्मीर कौ मुक्ति तथा कश्मीर 
राज्य का भारत में पूर्ण विलय हमारा लक्ष्य होगा। 

7. हिंदू क्रानूनों में संशोधन अवांछनीय : जनसंघ हिंदू कानूनों में किए जा रहे 
संशोधनों के विरुद्ध है तथा उनकी परिसमाप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। संपूर्ण भारत 
में पूर्ण गो-हत्या निषेध के लिए जनसंघ वचनबद्ध है। 

8. विदेश नीति : हमारी विदेश नीति का निर्धारण भारत के हितों में किया जाना 
चाहिए। हम सभी गुटों से अलग रहने तथा किसी झगड़े में न पड़ने के पक्षपाती हैं। 
प्रवासी भारतीयों की तत्देशीय नागरिकता के समान अधिकार प्राप्ति के लिए भी भारत 
को प्रयत्न करना चाहिए। 

9. निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा : माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 
होनी चाहिए। सब नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जाए तथा प्रत्येक तहसील में एक 


बहुउद्देशीय प्रोग्राम शिक्षा केंद्र खोला जाए। 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


92 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


॥,000 प्रत्याशी खड़े होंगे 

जनसंघ अपने ही कार्यक्रम और टिकट पर चुनाव लडेगा। विधानसभाओं एवं 
लोकसभा के लिए लगभग 000 प्रत्याशी हम खड़े कर सकेंगे । अखिल भारतीय स्तर 
पर कोई चुनाव समझौता या गठबंधन संभव नहीं, किंतु प्रादेशिक अथवा स्थानीय स्तर 
पर चुनाव समायोजन हो सकता है । 


शिक्षण शिविर 
प्रत्येक राज्य में कार्यकर्ताओं के शिक्षण शिविर आयोजन किए जा चुके हैं । आगामी 
दो महीनों में जिले के कार्यकर्ताओं के शिविर तथा मंडल सम्मेलनों का आयोजन होगा। 
हमने यह निश्चित किया है कि हम उन्ही क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, जहाँ कम-से-कम एक 
तिहाई मतदान केंद्रों पर हमारी समितियाँ हों तथा 7 प्रतिशत मतदाता हमारे साधारण 

सदस्य बन जाएँ। 

--पाउच्जन्य, दिसंबर 3, 7956 
[] 
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मूल्यों में वृद्धि का कारण, 
घाटे की अर्थयोजना 


खाः मंत्री चाहे कुछ भी क्यों न कहें, किंतु सरकार को खाद्यान्न की बढ़ती हुई 
क्रीमतों को रोकना संभव नहीं हो सका है । इन बढ़ती हुई क्रीमतों को नीचे लाने 
के विचार से केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी दुकानें खोलने का निश्चय किया गया, जहाँ ठीक 
दामों पर खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है। देश में इस प्रकार की ,800 के. लगभग दुकानें 
खोली गईं और उनका कुछ प्रभाव अत्यल्प काल तक रहने वाला है । कारण है, इन दुकानों 
की कार्यप्रणाली । सर्वप्रथम तो खाद्यान्न जरूरतमंद तथा निर्धन लोगों को प्राप्त न होकर 
अनुचित रूप में बेचा जाता है। बहुत सा सरकारी अन्न सामान्य दुकानदारों के पास पहुँच 
जाता है, जहाँ ऊने-पूने दामों पर खुले बाज़ार में बिकता है। कुछ ऐसी दुकानों पर अन्न 
इतना ख़राब मिलता है कि लोग उसे ख़रीदने की अपेक्षा ऊँचे दामों पर खुले बाजार से 
अन्न ख़रीदना अधिक पसंद करते हैं । उसमें मिट्टी तथा धूल मिला दी जाती है। अधिकतर 
तो अन्न की क्रिस्म बहुत ही निम्न कोटि की होती है। उसमें से खाने लायक अन्न उससे 
अधिक नहीं निकल सकता जितना कि खुले बाज़ार में उतने ही दामों पर प्राप्त होता है। 
यहाँ तक कि इसी रवैये को देखकर खुले बाज़ार में भी व्यापारियों ने मिट्टी-धूल मिलाकर 
उन्हीं दामों पर अनाज बेचना शुरू कर दिया है, जिन दामों पर सरकारी दुकानों पर प्राप्त 
होता है। वास्तविकता यह है कि यह सरकारी दुकानें, जो जनता को ठीक मूल्यों पर 
अच्छा अनाज प्रदान करने के लिए खोली गई हैं, वे खराब अनाज की दुकानों के रूप में 
परिणत हो गई हैं । इतना होने के पश्चात्‌ भी इन दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें खड़ी रहती 
हैं, क्योंकि सरकारी आदेशानुसार इन दुकानों पर बिक्री-कर नहीं देना पड़ता तो अन्यत्र 
देना आवश्यक रहता है। परंतु घंटों प्रतीक्षा में खड़े रहने के पश्चात्‌ व धवकम-धक्का 
सहने के बाद भी बेचारों को अनाज प्राप्त नहीं होता। 

अन संग्रह के निमित्त ऋण प्रदान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निषेध किए जाने के कारण 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


॥94 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


अनाज के दामों की वृद्धि पर कुछ रोक लगी थी, किंतु जबसे कुछ कारणोंवश, जो उपयुक्त 
तर्को पर आधारित हैं, यह निषेध भंग कर दिया गया है, तब से पुन: दाम बढ़ने लगे हैं। 
कम उपज, देर से बुवाई, स्वेज-संकट आदि बातों का प्रचार कर अनाज की कमी के 
वातावरण की मनोभूमिका तैयार की जा रही है, जिसके कारण दामों में वृद्धि हो रही है। 
किंतु अन्न की ही नहीं तो समस्त उपभोग सामग्री के दामों की वृद्धि का कारण 
सामग्री की कमी न होकर घाटे की योजना है, जिसके कारण वर्ष के लिए 350 करोड़ 
रुपए की घाटे की योजना की गई थी। 
भौतिक एवं आर्थिक नियंत्रणों से तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु वे माँग और 
पूर्ति के बीच की खाई को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो आवश्यक होगा कि 
शासन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में परिवर्तन करे, खर्च घटाए तथा निर्मित मुद्रा 
पर कम अवलंबित रहे । 
चीजों के दाम बढ़ने के कारण वेतन एवं महँगाई-भत्ते में वृद्धि की माँग होना स्वाभाविक 
है । राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सात उद्योगों के मजदूरों को सलाह दी है कि वे इस माँग 
के लिए आंदोलन करें। कांग्रेस से संबंधित होने के बाद भी आई.एन.टी.यू.सी. (इनटक) 
ने यह मार्ग क्यों अपनाया है, यह समझ में नहीं आता । हो सकता है कि उन्हें दूसरी सरकार 
से प्रेरणा मिली हो अथवा अन्य मजदूर संस्थाएँ श्रमिकों की माँग लेकर न खड़ी हों, इसलिए 
इनटक ने पहल करने की कोशिश की हो। जो भी हो, अगले महीने औद्योगिक क्षेत्र में 
अशांति की आशंका लिये हुए हैं इसका परिणाम योजना के लक्ष्यों की पूर्ति पर ही नहीं, 
अपितु उत्पादन में कमी एवं अधिक अभाव के रूप में भी होगा। अतएव आवश्यक है कि 
शासन शीघ्र ही इस ओर ध्यान दे तथा प्रभावी पग उठाए। 
केवल संगठित उद्योगों के मजदूर ही नहीं, जनसाधारण पर महंगाई का प्रभाव पडेगा । 
इस दृष्टि से उपयोगी तो यह होगा कि एक ' राष्ट्रीय वेतन मंडल” को नियुक्ति को जाए, 
जो समय-समय पर जीवन अंक एवं मूल्यों का विचार कर विभिन्न उद्योगों और कार्यों के 
लिए स्टेंडर्ड वेतन निश्चित कर दे। लेबर ट्रिब्यूनल सर्वांगीण एवं सभी क्षेत्रों का विचार 
नहीं कर सकता। इससे औद्योगिक क्षेत्र में शांति भी रहेगी तथा देश के मज़दूर भी कठिनाइयों 
से बच जाएँगे। 
यह भी हो सकता है कि वेतन वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाए। उस 
हालत में मूल्यों में और भी वृद्धि होगी तथा फिर से वेतन वृद्धि की माँग होगी। अत: यह 
भी देखना होगा कि यह भार मालिक अपने मुनाफे में से वहन करें । इस ओर यदि श्रमिक 
को कारखाने के प्रबंध और लाभ में साझेदार बनाया गया तो वास्तविक प्रगति हो सकती 


है। 


--पाउचजन्य, दिसंबर 3, 7956 
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प्रत्येक को काम का संवैधानिक 
अधिकार प्राप्त हो 


बंबई प्रदेश भारतीय जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन 
8-9 दिसंबर, 7956 को हुआ था। इस द्विदिवसीय अधिवेशन की 
जनसभा में वीनदयालनी के भाषण के अंश। 


Fs का मत है कि राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र एक साथ हो। 
एक की उपेक्षा कर द्वितीय की प्राप्ति संभव नहीं है। राजनीतिक व सामाजिक 
लोकतंत्रों की ओर तो हम बढ़ रहे हैं, परंतु आर्थिक लोकतंत्र को उपेक्षा कर रहे हैं। 
दोनों ही पंचवर्षीय योजनाएँ बेकारी की समस्या को निपटा नहीं सकी हैं, क्योंकि उनका 
दृष्टिकोण गलत है । 40 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में श्रम-बल का प्राचुर्य है। हमें 
ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है, जिनमें पूँजी की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक 
उपयोग किया जाए। 
पाकिस्तान हो चाहे कश्मीर, नेहरूजी हमारी दृढ़ नीति को अपनाकर देखें। इस 
नीति को अपनाने पर सारी समस्याएँ तुरंत सुलझ जाएँगी। 
राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में अपनी शान बचाने के प्रयत्न में कांग्रेस ने आपसी द्वेष 
की भावना को ही भड़काया है। वर्तमान द्विभाषी राज्य का सिद्धांत केवल एक ही जिद 
पर कि बंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलने पाए, निकाला गया। 
भारतीय जनसंघ का यह विश्वास है कि जब तक जनसाधारण का समाधान नहीं 
हो पाता, द्विभाषी राज्य का संचालन संतोषप्रद नहीं हो सकता। 
पाञ्चजन्य, दिसंबर 7, 7956 
| 
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विर मंत्री श्री कृष्णामचारी ने नवीन कर संबंधी प्रस्ताव' प्रस्तुत कर जनता तथा 
संसद्‌ को आश्‍चर्यचकित कर दिया। इन करों का प्रभाव न्यून वेतनभोगी वर्ग 
पर नहीं पड़ने वाला, इस कारण उसके विरुद्ध बृहत्‌ प्रतिक्रिया या सार्वजनिक आंदोलन 
होने की संभावना नहीं । किंतु यह निश्चित है कि यदि समस्त करों का विश्लेषण किया 
जाए तो अनुभव होगा कि उनका प्रभाव उपभोक्ताओं तथा सामान्य व्यक्ति पर पड़ेगा। 
विलासपूर्ण कारों पर लगाए गए कर के कारण सामान्य मोटरों की माँग बढ़ेगी और 
परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में कुछ-न-कुछ अभिवृद्धि अवश्य होगी। अनिवार्य दोष के 
रूप में यदि कर को लगाना आवश्यक ही है, तो उनका भार समाज के धनिक वर्ग पर 
डाला जाना चाहिए। 
उद्योगपतियों तथा व्यापारियों ने प्रस्तावित योजना के प्रति अनुकूल रुख़ प्रकट नहीं 
किया है । उन्होंने पहले से ही शेयर बाजार को प्रभावित कर रखा है। जिस निजी क्षेत्र के 
निमित्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 24 अरब रुपए का लक्ष्य निश्चित किया 
गया है, उसमें निश्चित ही अपेक्षा से कहीं कम पूँजी लगाई जाएगी। यदि निजी क्षेत्र में 
औद्योगिक प्रगति को गति धीमी रही तो हम अपने सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की 
पूर्ति नहीं कर सकेंगे। 
मध्य वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि सरकार 
मुद्रास्फीति को रोक नहीं पा रही है। आर्थिक तथा यहाँ तक कि शारीरिक नियंत्रण भी 
वृद्धिंगत मूल्यों को रोक नहीं पा रहे । इस बात से सरकार को पूर्व ही सूचित कर दिया 
गया था, किंतु सरकार को तो किसी की भी बात न सुनने का अभ्यास हो गया है। यदि 


7. 30 नवंबर, 956 को तत्कालीन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णामचारी ने दुलमुल घरेलू व अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल होती है तो उसका कारण जनता के सहयोग की कमी 
न होकर सरकारी नीतियों की अदूरदर्शिता होगी । 
करों की योजना अधिक धन खींचने के लिए होती है। किंतु जो उपाय अपनाए 
जाएँ, उनके द्वारा उन्हीं लोगों की जेबों पर प्रभाव पड़ना चाहिए, जिनकी आय अधिक 
बढ़ी हुई है । इसके विपरीत यदि अन्य किन्हीं लोगों की जेबों का स्पर्श किया जाता है तो 
लाभदायक सिद्ध नहीं होता । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वेच्छापूर्वक 
कोई भी कर लगाने की अपेक्षा वैज्ञानिक तथा उपयुक्त आधार पर करों की योजना करें । 
“कर जाँच आयोग' तथा 'कलदर प्रतिवेदन” दोनों ने ही करों में सुधार को आवश्यकता 
पर अत्यधिक ज़ोर दिया है। इस प्रकार के सुधारों के बिना न तो वर्तमान असमान आय 
में सच्ची समानता स्थापित हो सकेगी और न पूँजी लगाने तथा औद्योगीकरण के लिए 
बृहत्‌ आधार प्राप्त हो सकेगा। 
यह भी आवश्यक है कि नए करों की योजना वर्ष में केवल एक बार को जाए। 
यदि किसी भी समय नए कर लगाए जाने की संभावना रही तो उपयुक्त विकास के मार्ग 
में सदैव बाधा खड़ी रहेंगी। हमें केवल शांति ही नहीं चाहिए अपितु समृद्धि का आश्वासन 
भी चाहिए। जब तक आर्थिक तथा बाजार की स्थिति स्थायी नहीं होती, व्यापार तथा 
व्यवसाय की अभिवृद्धि की आशा नहीं कर सकते। बार-बार कर लगाना उतना ही 


ख़राब है, जितना स्वेज संकट या कोरिया का युद्ध | 
--पाज्चजन्य, दिसंबर 77, 7956 
| 


र गरीबों 
2, निकोलस कलदर (7908-986) ने अपनी पुस्तक ^ ६०५१५९ Tax में गरीबों के लिए छूट के साथ 
निजी खपत को कम कर बचत बढ़ाने और निवेश में बृद्धि से आर्थिक विकास के लिए “प्रगतिशील उपभोग कर 


प्रस्ताव ' की वकालत की थी। इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि 'उपभोक्तावाद ने हम सभी को एक लग्जरी 


बुखार की चपेट में ला दिया है।' 
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सः सत्यान्वेषकों ने बाह्य दर्शन की अपेक्षा अंतर्दर्शन को अधिक महत्त्व प्रदान 

किया है, किंतु इसको व्यावहारिक दृष्टि से अंतर्दर्शन करना होता है । व्यवहार खरे 
निर्णय की कसौटी है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इस गुण की 
अत्यंत आवश्यकता रहती है । राजनीति में इस गुण की हमें और भी अधिक आवश्यकता 
होती है, क्योंकि हमारे कार्यों का प्रभाव अनेक लोगों पर होता है । राजनीति जिसका उद्देश्य 
सरकार को प्रभावित करना, निर्माण करना तथा व्यवस्था करना है, केवल काल्पनिक 
विचारों के आधार पर नहीं चल सकती | व्यवहार शासन-कला को विज्ञान का रूप भी 
प्रदान कर देता है। विधिवत्‌ शासन या धर्मराज्य निश्चय ही एक प्रकार का व्यक्तिनिरपेक्ष 
शासन होता है। यह एक प्रकार का यंत्र होता है, जो शासन करता है। वास्तव में इस 
प्रकार के यंत्र की योजना समाज कल्याण के निमित्त होनी चाहिए, न कि अंग्रेजों की 
भाँति जनता के शोषण या दासता के निमित्त । अंग्रेजों ने प्रशासन विज्ञान को पूर्णता प्रदान 
को इसलिए प्रश्‍न ही नहीं उठा कि उसका संचालन कौन करता? अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण 
किए जाने के पश्चात्‌ इस यंत्र के ढांचे में कोई गड्बड़ी उत्पन्न नहीं हुई। 


जनतंत्र क्या है? 

जनतंत्र एक ऐसा शासन है, जो जनता के लिए, जनता का तथा जनता द्वारा संचालित 
होता है। अतः इसे भी व्यक्तिनिरपेक्ष होना चाहिए। यदि हम प्रशासन यंत्र को सुचारु रूप 
से चलाना चाहते हैं तो उसके दैनंदिन कार्य को हमें प्रशासकों की सनक तथा स्वेच्छा से 
मुक्त रखना होगा। यही एक ऐसा आधार है, जिसके द्वारा जनतंत्र रूप को अधिनायकवाद 
से भिन्न रखा जा सकता है। अधिनायकवाद सर्वेसर्वा की योग्यता तथा सहृदयता पर निर्भर 
रहता है, जबकि जनतंत्र एक पद्धति है, जिसमें व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं । झरने के 
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समान जनतंत्र प्रणाली गर्व कर सकती है, ' व्यक्ति आए या जाए किंतु मैं सदैव झरता रहूँगा ।' 

कुछ व्यक्ति इस प्रणाली को नापसंद करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के महत्त्व को 
समाप्त कर देती है। जो जनतंत्र व्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थक बनकर सामने आया था, 
उसने व्यक्ति को नगण्य स्थिति तक पहुँचा दिया है । जनतंत्र कौ पताका किसी अलौकिक 
व्यक्ति के हाथों में न रहकर साधारण व्यक्ति के हाथ में रहती है। साधारण व्यक्ति तो 
मुश्किल से ही अपना प्रतिनिधि अथवा विशेष कार्यक्रम चुनने के अपने अधिकार का . 
ठीक-ठीक प्रयोग कर सकता है । यह तो संगठित दल अथवा असंगठित भीड़ का संयुक्त 
मस्तिष्क होता है, जो विशेष दिशा का चयन अथवा निश्चय करता है । व्यक्ति को अत्यल्प 
अवसर तथा उससे भी अधिक कम स्वाधीनता रहती है कि वह अपने गुणों का विकास 
कर सके। 


_ राजनीति व्यक्त विशेष की थाती नहीं 

किंतु जब हमने जनतंत्र प्रणाली को स्वीकार कर ही लिया है, मुझे उचित नहीं 
दिखता कि उसके गुण-दोषों पर विचार करें। यह जान लेना ही पर्याप्त होगा कि यदि 
जनतंत्र को सफल बनाना है तो हमें प्रत्येक वस्तु को व्यावहारिक दृष्टि से देखने का 
अभ्यास डालना होगा। शासन अथवा राजनीति किसी व्यक्ति विशेष की थाती नहीं हो 
सकती और उसमें किसी एक व्यक्ति की रुचि अथवा अरुचि के लिए कोई स्थान नहीं । 
यदि हमें उसे जनशासन का रूप प्रदान करना है, तो हमें अपना चरम लक्ष्य “जनता की 
भलाई? निश्चित करना होगा। और "जनता की भलाई' का माप विशेषज्ञ न होकर 
सामान्य व्यक्ति ही हो सकते हैं । 

अंग्रेज जनतांत्रिक राष्ट्र हैं और इसलिए उन्होंने हमें एक ऐसा शासन यंत्र प्रदान 
किया जो वैज्ञानिक है। केवल इस बात की आवश्यकता थी कि हम सत्ता-हस्तांतरण के 
पश्चात्‌ नौकरियों में नियुक्त व्यक्तियों के अंतर में हुकूमत के भाव के स्थान पर सेवा का 
भाव संचारित करते | यह तो हुआ ही नहीं, जो स्वयं को जनता के सेवक कहते थे, वे भी 
शासक बन गए। जिन व्यक्तियों को केवल इस कारण अलौकिक गुण संपन्न स्वीकार कर 
लिया गया कि जनता के हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्यमान अति उच्चता का भाव समाप्त 
किया जा सके, वे ही आज हमारे नायक और शासक बन बैठे हैं । न तो उनको और न ही 
जनता को अनुभव हो रहा है कि यह जनता का राज्य है। यह जनतंत्र नहीं है। यह तो 
सामंतशाही है और वह भी अल्प और श्रेष्ठ व्यक्तियों की नहीं तो साधारण और यहाँ तक 
कि कहीं-कहीं तो निम्न कोटि के लोगों की। हम जन राज्य में वास न करके नेहरू राज्य 
में वास कर रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि मैं अपने प्रधानमंत्री को 
प्रतिज्ञा को कम आँकता हूँ, किंतु हाँ, हम व्यक्तिनिरपक्ष राज्य की स्थापना की उपेक्षा नहीं 
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कर सकते। सरकार के समस्त व्यापार ऐसे होते हैं कि उनमें साहस का अभाव होता है। 
उनको सदैव भय रहता है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनके शासन को खतरा 
उत्पन्न कर देगा। वे समय के साथ चलने के स्थान पर समय को रोक रखने का प्रयास 
करते हैं । वे परिवर्तित नहीं होते, उन्हें तो मिटाया जाता है । सभी समाजों के नेता एक युग 
विशेष के लिए होते हैं उनकी शक्तियाँ अनेक रूप से सीमित होती हैं । यदि ऐसा न होता 
तो पुराने और नए लोगों में संघर्ष न होता और मानवता प्रगतिशील ही न हो पाती। उनकी 
अवस्था शेक्सपीयर के 'हैमलेट' की सी होती है हैमलेट कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते 
और यदि वे करते भी हैं तो निष्क्रियता की ओर, जिसका अंत होता है-- भीषण संकट। 


देश को नेतृत्व प्रदान करना है 

भारतीय जनसंघ ने इस बात का अनुभव करके कि क्रांतिकारी कार्य के निमित्त 
पुराने नेतृत्व का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने ही मध्य 
से नव नेतृत्व खड़ा करने का निश्चय किया है। यह ठीक भी है, क्योंकि जनसंघ का जन्म 
देश को नव नेतृत्व प्रदान करने के लिए हुआ है । किंतु इस नेतृत्व के निर्माण के निमित्त 
जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नेतृत्व के 
विकास के निमित्त कोई सस्ता उपाय नहीं है। त्वरा कठोर परिश्रम का आह्वान करती है, 
ग़लत मार्ग अपनाने से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती । हमको पूरा मूल्य चुकाना होगा प्रदर्शन, 
नारेबाजी तथा जय-जयकार किसी व्यक्ति का दिमाग फिरा सकते हैं किंतु उसे जनता का 
सच्चा नेता नहीं बना सकते | मिट्टी के माधो बहुत दिन तक नहीं चल सकते। जुलूसों 
और सभाओं की आवश्यकता समय-समय पर हो सकती है, किंतु वे ही किसी दल के 
आधारस्तंभ नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो हिंदू महासभा कांग्रेस से कहीं अधिक 
शक्तिशाली संस्था हुई होती। मैं चाहता हूँ कि यौवनपूर्ण इस उत्साह का प्रदर्शन कम ही 


किया जाए। इसके द्वारा हमें चुनाव में भी शायद ही कोई लाभ होता हो । नेतृत्व को थोपने 
की अपेक्षा विकसित होने दें। 


निष्काम कर्म करें 

. इसलिए देश की भलाई और यहाँ तक कि दल की भलाई तथा जनतंत्रकी सफलता 
के लिए आवश्यक है कि हम सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास पहुँचे और उसकी 
भलाई को अपने जीवन का तात्कालिक तथा चरम लक्ष्य बनाएँ। अज्ञानयुक्त होते हुए भी 
सामान्य व्यक्ति श्रेष्ठतम विद्वान्‌ से कहीं अधिक समझदार तथा श्रेष्ठतम वीर से कहीं 
अधिक साहसी होता है। उस पर किसी का भी बंधन नहीं होता | वह किसी भी हुतात्मा 
से अधिक बलिदान करने की क्षमता रखता है । यदि हमारी बातें उसे रुचिकर प्रतीत होती 
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हैं तो हमें पूरी शक्ति के साथ बढ़ते रहना चाहिए--फिर चाहे राष्ट्र का श्रेष्ठतम व्यक्ति 
हमारे कार्यों की आलोचना ही क्यों न करता हो। जनता को पुकार जनार्दन की आवाज़ है। 
हम उसका श्रवण तभी कर सकते हैं, जबकि हम स्वयं ऊपर उठकर एक दर्शकमात्र बने 
रहें । इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं, पूर्ण सक्रियता है, निष्कर्म न होकर निष्काम कर्म है। 
दार्शनिकता में क्यों पड़ा जाए? वह मेरा क्षेत्र भी नहीं है । किंतु मैं महामंत्री के नाते अपेक्षा 
रखता हूँ कि भारतीय जनसंघ यथार्थ में भारत की जनता का संगठन बने। जनता का 
प्रतिनिधित्व असाधारण और अलौकिक व्यक्ति न करके सामान्य व्यक्ति ही करते हैं। 
आओ, हम उस उसी की उपासना करें। 


सावधान रहने की आवश्यकता 
जनसंघ के कुछ निश्चित सिद्धांत और उद्देश्य हैं और उनके संरक्षण, प्रगति तथा 
विकास के निमित्त ही हम सरकार की आलोचना करते हैं। संभव है, विरोधी पक्ष होने 
के कारण हमें उन सभी का समर्थन प्राप्त होता हो, जो सरकार की नीतियों से प्रभावित 
होने के कारण किसी-न-किसी रूप में उससे असंतुष्ट हैं-फिर चाहे सरकारी नीति 
ठीक ही क्यों न हो। किंतु हमें आदर्शवादी समर्थकों को स्वार्थी तथा अवसरवादी समर्थकों 
के बीच से पहचानना है। हम स्वयं को सेवा समिति या रेडक्रॉस संस्था बनाना नहीं 
चाहते | हम तो नए क्षेत्र को विजय करने के लिए निकले हैं । हमारा उद्देश्य परिवर्तन के 
लिए परिवर्तन नहीं है। लेकिन हम रूढिगत परंपराओं को ज्यों का त्यों बनाए रखना नहीं 
चाहते चुनाव-राजनीति की मजबूरियाँ हमें अनोखे लोगों का सहगामी बनाएँगी। प्रगतिशील 
तथा प्रतिक्रियावादी साथ-साथ हो लेंगे। किंतु हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम 
प्रगति तथा सामान्य व्यक्ति की भलाई के लिए खडे हुए हैं। न तो हम भूतकाल के किसी 
स्वर्णयुग के उपासक हैं और न खोए हुए के लिए मातम मना रहे हैं। हमें विश्व 
समस्याओं का नया हल प्रस्तुत करना है और हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति यह 
करने में समर्थ है। यद्यपि हम शास्त्रों और ऋषियों के कथन के प्रति अगाध श्रद्धा रखते 
हैं, तथापि हमें इस हल की खोज उनमें नहीं करनी। इसकी खोज हमें उस मनुष्य के 
स्वेद में करनी है, जो श्रम करता है, कृषि करता है। यदि भारतीय जनसंघ प्रताड़ित, 
किंतु संघर्षरत मानवता की रक्षा में आत्म और उदर संतुष्टि का अनुभव कर सका तो वह 
युग का अग्रदूत बन सकेगा। हमारी संस्था पुरातत्त्व विभाग नहीं है। हम तो नव भवनों 
का निर्माण करेंगे। हम इतिहासकार नहीं हैं, इतिहासकारों को लिखने दीजिए कि हमने 
क्या किया है। ईश्वर हमारी प्रगति में सहायक हो। 
--पाज्चजन्य दिसंबर 37, 7956 
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_ आगामी चुनाव 
योजनाबद्ध आधार पर लड़े जाएंगे 


भारतीय जनसंघ का पॉचवों राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन दिल्‍ली 
में 29-37 दिसंबर को हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय 
जनसंघ के अध्यक्ष प्रो. देवा प्रसाद घोष ने की । दीनदयालजी द्वारा 
प्रत्येक अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाने वाला महामंत्री प्रतिवेदन 
इस अधिवेशन के लिए प्राप्त नहीं हो सका । संभवतः उन्होंने दूसरे 
आम चुनावों (24 फरवरी-74 मार्च, 7957) के कारण दिल्‍ली 
अधिवेशन में महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया होगा। चुनावों 
के बाद जनसंघ की स्थिति का प्रतिवेदन दीनदयालजी ने 76-78 
अगस्त, 7957 को बिलासपुर की प्रतिनिधि सभा में दिया था, 
लेकिन बिलासपुर का यह प्रतिवेदन और अंबाला के छठे वार्षिक 
अधिवेशन का प्रतिवेदन दोनों समान हैं। दिल्‍ली अधिवेशन में 
प्रतिनिधियों के समक्ष दीनदयालजी का समारोप भाषण। 

पाः वर्ष पूर्व हम एक छोटे से स्थान पर एकत्र हुए थे। आज हमारा कार्य अत्यंत 


व्यापक हो चुका है। उड़ीसा और मद्रास को छोड़कर सभी प्रांतो में जनसंघ छा 
चुका है। 
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भारतीय संस्कृति का रूप निर्धारण 

जिस समय जनसंघ का जन्म हुआ था, उस समय जनता की आर्थिक तथा राजनीतिक 
समस्याएँ तो सुलझी ही नहीं थीं, भारतीय संस्कृति का स्वरूप भी अत्यंत अस्पष्ट बना 
हुआ था। दो प्रकार के लोग थे, एक वे जो भारतीय संस्कृति के नाम से नाक-भौं 
सिकोड़ते हैं और दूसरे वे जो धर्म के नाम पर रूढ़ियों से चिपके रहना चाहते हैं। बड़े- 
बड़े लोगों द्वारा हम पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। हमें पूँजीपतियों का दलाल 
और प्रतिगामी घोषित किया गया। किंतु आज स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रतिगामी 
कौन है? पूँजीपति किसके साथ हैं? हमने भारतीय संस्कृति को सुस्पष्ट धारणा निर्माण 
की जिसमें धार्मिकता और अर्थयोजना का समन्वय है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के पूर्ण 
विकास की व्यवस्था है। हमने संस्कृति के रूप को निखारा है, उसका हमारा घोषणा- 
पत्र उज्ज्वल साक्षी है। 

जब किसी को हम अपने कार्य के संबंध में प्रतिक्रियावादी कहते हुए सुनते हैं, 
हमारे कार्यकर्ताओं को झुँझलाहट आ जाती है, किंतु इसमें झुँझलाहट की क्या आवश्यकता 
है। यह तो उनका अज्ञान है। उसे हटाकर हमें वास्तविकता का उन्हें ज्ञान कराना है। 
समाचार-पत्र वाले भी कभी-कभी त्रुटिपूर्ण समाचार छापते हैं, किंतु वह भी उनका दोष 
नहीं | उनके पास हम पहुँच भी तो नहीं पाते। आज इतना ही कहा जा सकता है कि पूर्व 
की अपेक्षा हम उनके अधिक निकट पहुँच गए हैं और इसलिए प्रचार के क्षेत्र में भी हम 
आगे बढ़े हैं। 

कुछ लोग प्रचार के आधार पर ही सबकुछ करना चाहते हैं। भारतीय जनसंघ 
बिना कार्यक्रम रिपोर्ट छपवाना उचित नहीं समझता । अख़बार के शीर्षकों से प्रचार होता 
अवश्य है, किंतु उससे कार्य की आवश्यकता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। 
संपूर्ण जनता शक्ति का स्रोत है और आज मैं कह सकता हूँ कि हमने इस शक्ति को 
पहचाना है । हमारे आंदोलन जनता की भलाई के लिए हैं। 


राष्ट्रीय संकट 

नेहरूजी भावावेश में बोलते-बोलते भूल जाते हैं कि वे कह क्या रहे हैं । उदाहरणार्थ, 
उन्होंने कई बार घोषणा की कि भारत के कुछ लोगों को विदेशी शक्तियों से सहायता 
प्राप्त होती है। किंतु उन्होंने एक भी बार स्पष्ट नहीँ किया कि किसको और किससे 
सहायता प्राप्त होती है। यदि पंडितजी की यह बात सत्य है तो यह एक बड़ा भारी 
कलंक है और इसलिए जितनी जल्दी हो सके, उससे जनता का अवगत होना आवश्यक 
है। परंतु नेहरूजी द्वारा जनता को इन तथ्यों से अवगत न कराया जाना, जहाँ पारस्परिक 
संदेह का निर्माण करता है, जिसका स्वार्थी दल लाभ उठाते हैं, वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के 


लिए यह श्रीषण संकट बजा आ है। 
ए यह CC अकुत बगा Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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जनसंघ सर्वस्वार्पण के लिए तैयार 

जनसंघ देश के रक्षार्थ सर्वस्वार्पण करने की नीति का अवलंबन करता है। हमने 
कश्मीर आंदोलन किया, क्योंकि हमारे सामने संपूर्ण भारत का चित्र है। जनसंघ का 
आधार निषेधात्मक नहीं है। उसकी किसी से शत्रुता नहीं है। भारत का हित चाहने वाले 
सभी से हमारी मित्रता है। 


जनसंघ सांप्रदायिक नहीं 

जनसंघ ने गत पाँच वर्षो से सांप्रदायिकता के विरोध में आंदोलन किया है। हमने 
इस बात की कोशिश को है कि इस संबंध में हम भावात्मक विचार जनता के सामने रख 
सकें। हमने अधिक-से-अधिक लोगों के पास पहुँचने का निश्चय किया है। आज हम 
अपने इस निश्चय को पुनः दोहरा रहे हैं। चुनाव कुछ लोगों के लिए सबकुछ होता है, 
किंतु जनसंघ का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव टिकट की होड़ में स्वयं को फँसाना नहीं 
चाहता। हमारी शक्ति का कोई अनुचित लाभ उठा सकेगा, इसकी किंचित्‌ भी कोई 
संभावना नहीं। किसी के भी गले में जयमाला डालने के पक्ष में हम नहीं है। 

पिछले पाँच वर्षो में लोग जनसंघ से बाहर जाने की अपेक्षा अंदर ही अधिक आए 
हैं। जो झूठे प्रचार के कारण अब तक हमारे निकट नहीं आए थे, वे भी आज हमारे साथ 
आ रहे हैं। यह सब होते हुए भी हममें आज अधिक एकात्मकता है। वैसे तो किसी के 
संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु आज संगठन में अनुशासन के दर्शन हो रहे हैं । 
मिट्टी का गोला लोहे का गोला बन चुका है। 

चुनाव सबकुछ नहीं है। जनसंघ का प्रजातंत्र पर विश्वास है। प्रजातंत्र में चुनाव 


का महत्त्व है, अतः चुनाव में सफलता प्राप्त करना भी आवश्यक है। चुनाव में भी हम 
आगे बढ़े हैं, यह हमें दिखाना होगा। 


जनसंघ जनतंत्र का विश्वासी 

आज कांग्रेसी चुनाव में जीतने के लिए भले ही सबकुछ करने को तैयार हो जाएँ, 
किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि एक बार जनता का जनतंत्र पर से विश्वास उठ 
गया, तो भारत में भीषण परिणाम होंगे। किंतु जनसंघ यह नहीं होने देगा। मैं आह्वान 
करता हूँ कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए तैयार रहें । प्रजातंत्र की दृष्टि से चुनाव का 
और भारत की दृष्टि से प्रजातंत्र का अत्यधिक महत्त्व है। 


जनसंघ डटकर चुनाव लड़ेगा 
कार्यकर्ता आगामी दो माह में अत्यंत वेग से और जुटकर कार्य करें। जनसंघ का 
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कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन्‌ एक सामूहिक चिंतन का परिणाम है। जनसंघ 
के इस कार्य को हमें जनता तक पहुँचाना है । गाँव का आदमी बेपढ़ा हो सकता है किंतु 
उसमें सूझबूझ की कमी नहीं है, वह अर्थशास्त्र अच्छी प्रकार समझता है। हमने मूल को 
सींचने का निश्चय किया है और इसी आधार पर वटवृक्ष के समान हम बढ़ना चाहते हैं। 
हमें गत चुनाव में लड़ने के तरीक़ों का ज्ञान नहीं था। उपचुनाव और स्थानीय चुनावों में 
विजय प्राप्त कर हमने अपनी इस कमी को पूर्ण कर लिया है। अब हम योजनाबद्ध 
आधार पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में राष्ट्रपति और साधारण नागरिक का समान महत्त्व 
है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होने देनी है। 


कांग्रेस का जातिवाद 
कांग्रेस स्वयं को जातिवाद मुक्त तथा असांप्रदायिक घोषित करती है, किंतु नारा 
लगाती है कि वोट और बेटी एक ही जाति में दी जाती है। क्या यह कथनी और करनी 
में अंतर नहीं है? इस चुनाव में आप अच्छी प्रकार देखेंगे कि हम जातिवाद को प्रोत्साहन 
नहीं देंगे। कांग्रेस की इस नीति का गत चुनाव में हमने विरोध किया और इसमें भी 
करेंगे। 
चुनाव खर्चीले हैं, किंतु उनके लिए जो मतदाताओं को ख़रीदना चाहते हैं। जनसंघ 
न किसी को ख़रीदना चाहता है और न किसी के हाथ बिकना चाहता है। परंतु फिर भी 
रूखा-रूखा प्रबंध तो करना ही होगा। इसके लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता द्वार-द्वार 
जाकर पैसे एकत्र करेगा और वोट माँगने के साथ धन भी माँगेगा। हमारे हृदय में उत्साह 
है, इस बात का हमें परिचय देना होगा और समस्त संकटों को पार करते हुए प्रगति की 
ओर अग्रसर होना होगा। 
पाञ्चजन्य, जनवरी 74, 7957 
0 
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॥000 प्रत्याशी उतारने की जनसंघ की योजना 


॥4 जनवरी को भारतीय जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने जबलपुर 
में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आने वाले आम चुनावों में उनका दल 7000 प्रत्याशी 
उतारने की आशा करता है। इनमें से 00 प्रत्याशी लोकसभा के लिए होंगे। 

उन्होंने कहा कि दल की स्थिति पंजाब, राजस्थान और नए मध्य प्रदेश में काफ़ी 
मज़बूत है। उन्हें विश्वास है कि पार्टी के लिए चुनाव परिणाम पिछले चुनावों से ख़राब 
तो नहीं होंगे। न 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा भारी उद्योगों पर बल देने की उन्होंने 
भर्त्सना की -पी.टी.आई. । 


¬ द टाइम्स ऑफ इंडिया; 75 जनवरी; 7957 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
OD 
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पाक ने हमला किया तो 


~ 


मुँह तोड़ उत्तर दिया जाएगा 


दिल्‍ली में जनसंघ कार्यकर्ता सम्मेलन में दीनदयालजी का 
भाषण। 


खः आज हम मुख्यतः आगामी चुनावों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, 
फिर भी हम देश के सम्मुख जो अनेक गंभीर प्रश्न आज उपस्थित हैं, उन्हें 

आँखों से ओझल नहीं कर सकते । सबसे प्रमुख प्रश्न कश्मीर का है । इस प्रश्न को लेकर 
पाकिस्तान के नेता जिस प्रकार भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है 
कि वे विश्व की शांति के लिए किसी दिन खतरा पैदा कर सकते हैं । उन्हें इस बात की 
परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की जनता का और दुनिया के शांत नागरिकों का क्या 
होगा? वे तो अपने भारत विरोधी मनसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी साम्राज्यवादी 
शक्ति के हाथ में खेलने के लिए तैयार हैं और उसके लिए कोई भी काम उनके लिए 
अकरणीय नहीं | हो सकता है कि जब भारत की जनता का ध्यान चुनावों की ओर लगा 
हो, उसी समय को पाकिस्तान के नेता अपने दूषित मनसूबों की पूर्ति के लिए उपयुक्त 
समझें। हम आज यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चुनावों में हमारी कांग्रेस के साथ 
अथवा दूसरे दलों के साथ कोई भी लड़ाई क्यों न हो, जहाँ तक भारत को सुरक्षा और 
कश्मीर व भारत की एकता का प्रश्न है, संपूर्ण भारत की जनता इस विषय पर एकमत 
है। चुनावों में एक-दूसरे के विरुद्ध भाषण देने वाले लोग भी, पाकिस्तान के कश्मीर पर 
होने वाले आक्रमण में कंधे से कंधा मिलाकर उसका मुक्राबला करेंगे और उसके दाँत 
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खट्टे कर देंगे। हम भारत सरकार से यह भी निवेदन करते हैं कि वह इस विषय पर 
जागरूक रहे और ऐसे क़दम उठाए, जिससे पाकिस्तान को सन्‌ 947 को पुनरावृत्ति 
करने का मौक़ा न मिले। 
चुनाव का जनतंत्रीय पद्धति में जिसमें भारतीय जनसंघ को श्रद्धा है, अपना विशेष 
महत्त्व रहता है। इसके द्वारा न केवल मतदाता लोगों को चुनते हैं, जो देश का शासन 
चलाएँगे, अपितु उनके समक्ष रखे जाने वाले भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के 
संबंध में वे अपना विचार प्रकट करते हैं। भारतीय जनसंघ एक निश्चित सिद्धांत और 
कार्यक्रम लेकर चला है। हमारे संगठन का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी 
गुट के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं हुआ, बल्कि भारतीय संस्कृति और 
भारतीय मर्यादाओं की रक्षा के हेतु हुआ है। हम देश की राजनीति को सिद्धांतपरक 
बनाना चाहते हैं, व्यक्तिपरक नहीं । चुनावों में हमें अपने सिद्धांतों को जनता तक ले जाने 
का मौक़ा मिलेगा। हम इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाएँ। 
दिल्ली के जनसंघ कार्यकर्ताओं पर तो आज दोहरी ज़िम्मेदारी आ गई है। कांग्रेस 
के पश्चात्‌ यहाँ भारतीय जनसंघ ही प्रमुख दल है। कांग्रेस की नीतियों को अनुपयोगी 
एवं विरोधी दल को आवश्यकता समझने वाले सभी लोगों के एकत्र होने का यदि कोई 
सबल और प्रभावी मंच हो सकता है तो वह भारतीय जनसंघ ही है । इसलिए मेरा आपसे 
अनुरोध है कि आप यहाँ पर न केवल अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों की रक्षा के लिए 
ही, अपितु जनतंत्रीय पद्धति के लिए तथा आवश्यक विरोधी दल की सफलता के लिए 
भी, जनसंघ के कार्य को आगे बढ़ाएँ। इस अवसर पर मैं अपने सभी बंधुओं का आह्वान 
करता हूँ कि वे एक होकर इस काम में लगेंगे। काम करते-करते कई बार ऐसा हो जाता 
है कि एक-दूसरे के प्रति ग़लतफ़हमियाँ हो जाती हैं और वे विघटनकारी बन जाती हैं। 
आवश्यकता है कि हम इन सभी बातों को ख़त्म कर दें और जनसंघ में, जो हम सबका 
है, जो नाराज़ है, उनका भी और जो खुश हैं उनका भी, मिलकर काम करें। जनसंघ की 
विजय किसी व्यक्ति विशेष की विजय नहीं, अपितु जनता की विजय होगी, जनतंत्र की 
विजय होगी और भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों की विजय होगी। 
हमने अपने कार्यक्रमों को लोकसभा में रखने के लिए अपनी ओर से कुछ प्रतिनिधि 
चुने हैं उनका चुनाव किसी व्यक्तिगत आधार पर नहीं हुआ और न व्यक्तिगत दृष्टि से 
हम कोई भी इस ओर देखें। जनसंघ का कोई कार्यकर्ता टिकटों के लिए भूखा नहीं 
रहता। वह तो केवल काम पर विश्वास रखता है और जो ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ 
जाए, उसे निभाने का प्रयत्न करता है। उन उम्मीदवारों को चुनकर हमने उन्हें पुरस्कृत 
नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है और हम यह आशा करेंगे कि वे 
भारतीय जनसंघ को परंपरा के अनुरूप हम सबकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इस दृष्टि 
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से जब हम चुनाव के मैदान में कूदें तो हम यह न समझें कि किसी ख़ास व्यक्ति का 
चुनाव लड़ा जा रहा है, बल्कि चुनाव जनसंघ का है और हार व जीत जनसंघ कौ 
होगी--किसी उम्मीदवार की नहीं। 
जनसंघ हिंदू महासभा के प्रधान श्री चटर्जी' के विरुद्ध अपना कोई प्रत्याशी खड़ा 
नहीं करेगा। 
पाञ्चजन्य, जनवरी 28, 7957 
O 


DES Be डळ 
4. निर्मलचंद्र चटर्जी (895-97) हिंदू महासभा के अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा में हुगली सीट से सदस्य रहे, 
लेकिन दूसरे आम चुनाव (957) में ये हुगली सीट से पराजित हो गए थे, तत्पश्चात्‌ तीसरी व चौथी लोकसभा 


में बर्धमान सीट का प्रतिनिधित्व किया था। 
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भारतीय जनसंघ 
किसी गुट से मिलना नहीं चाहता 


पटना की चुनाव सभा में पं. नेहरू के भाषण के प्रतिवाद 
में प्रेस वक्‍तव्य। 


सः मिला है कि पटना की एक चुनाव सभा में पं. नेहरू ने यह कहा है, 
“जनसंघ चाहता है कि भारत अमरीकी गुट में शामिल हो जाए।''यह सर्वथा 
निराधार है। जनसंघ यह नहीं चाहता कि भारत किसी भी “शक्ति गुट' में शामिल हो । हम 
“तटस्थ नीति' के पक्षपाती हैं और हम अनुभव करते हैं कि' तटस्थ नीति' अपनाने के लिए 
यह भी आवश्यक है कि हम दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति भी अपनाएँ। 
हमने आदर्शवादी विदेश नीति अपनाने की इच्छा के कारण इस बात की ओर सदैव 
दुर्लक्ष्य किया है, कि संपूर्ण संसार आज ' शक्ति गुटों ' में विभाजित है और उनमें से प्रत्येक 
अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा देश की सीमाएँ बढ़ाने की योजनाओं 
में संलग्न है इन गुटों की घातक योजनाओं से अपने देश को बचाने के लिए हमें पूर्ण तथा 
“तटस्थ' रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे देश हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करें 
तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरे देशों के मामलों में हाथ न डालें। चीन, मिस्र, हंगरी और 
अल्जीरिया के प्रश्नों पर हमारी वकालत ने, फिर वह चाहे कितनी भी सद्भावनाओं से 

क्यों न की गई हों, सारी दुनिया को हमारे विरुद्ध कर दिया है। 
मुझे आशा है कि पं. नेहरू जनता के समक्ष अपने विचार रखने से पूर्व इस प्रश्‍न 

पर जनसंघ की नीति के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे । 


पाञ्चजन्य, जनवरी 25, 7957 
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भारत सरकार तिहाई कश्मीर को मुक्‍त कराए* 


रायपुर की विशाल चुनावी जनसभा में दीनदयालजी का 
भाषण। 


प is पं. नेहरू देश के समस्त राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर कश्मीर के 
विषय में एक राष्ट्रीय व संपूर्ण नीति निर्माण करें । इस प्रश्न ने राष्ट्रीय असुरक्षा की 
स्थिति निर्माण कर दी है। 

कांग्रेस की कश्मीर नीति पर मौलिक मतभेद होने पर भी यदि कभी पाकिस्तान 
अथवा अन्य किसी विदेशी सत्ता ने भारत के अंग कश्मीर पर आक्रमण किया तो जनसंघ 
संपूर्ण हृदय से और बिना किसी शर्त के भारत सरकार का समर्थन करेगा। कश्मीर पर 
आक्रमण भारत की स्वतंत्रता व सुरक्षा पर आक्रमण होगा । कश्मीर का प्रश्न एक राष्ट्रीय 
प्रश्न है। इसे मतसंग्रह करने के लिए दलीय प्रश्न न बनाया जाए। 


कश्मीर दलीय प्रश्न नहीं है 

कश्मीर के नाम पर कांग्रेस के लिए मत माँगने की पं. पंत' की नीति अनुचित है। 
“वोटों' का कश्मीर की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। कश्मीर की प्रतिरक्षा भारतीय 
गोलियों द्वारा की जाएगी, न कि भारतीय ' वोटों ' द्वारा। 


आज़ाद कश्मीर मुक्‍त कराया जाए 
भारत सरकार तथाकथित आजाद कश्मीर पुन: प्राप्त करने के लिए भी तत्काल 


* देखें परिशिष्ट], पृष्ठ 270 र 
4. पं. गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय गृह मंत्री थे । 
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कार्रवाई करे। कश्मीर का वह भाग भी भारत का ही अंग है। सरकार पाकिस्तान से वहाँ 
से हट जाने को कहे और वह न हटे तो आजाद कश्मीर को पुनः प्राप्त करने के लिए 


भारत सरकार कूटनीतिक संबंध विच्छेद से लेकर युद्ध घोषणा करने तक समस्त क़दम 
उठाए। 


विदेशी नीति अव्यावहारिक 

भारत सरकार की विदेशी नीति में व्यावहारिक दृष्टिकोण का अभाव है । अंतरराष्ट्रीय 
क्षेत्र में तटस्थता को नीति का समर्थन करता है, किंतु इसके साथ ही उलझन से दूर रहने 
को भी नीति होनी आवश्यक है | दुर्भाग्य की बात है कि भारत ऐसे प्रश्नों में उलझ गया 
है, जिनका देश के राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से कोई संबंध नहीं है और 
जबकि भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों में उलझने योग्य पर्याप्त बल नहीं है। 

जनता राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर विचार कर तथा सस्ते नारों से गुमराह न 
होते हुए स्वतंत्रता व निष्पक्षता पूर्ण मतदान करे। 


बंगाल का संयुक्‍त मोरचा 


उक्त सभा से पूर्व पत्रकारों को दिया गया दीनदयालनी 
का वक्तव्य। 


पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जो एकपक्षीय संयुक्त मोरचा बना है, 

उसको संपूर्ण असफलता अनिवार्य है, क्योंकि इस देश की जनता केवल कांग्रेस का 

विरोध करने के लिए ही कम्युनिस्टों को मत देती है, परंतु जब कम्युनिस्टों को सत्ता 

दिलाने के लिए मत देने का प्रश्न आता है, वह कांग्रेस का समर्थन करती है। कम्युनिस्टों 
को सत्ता प्राप्त करने योग्य भारतीय जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। 

¬ पाञ्चजन्य, मार्च 4, 7957 

O 
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पाक को अमरीकी सहायता भारत के लिए खतरा 


अल्मोड़ा की पत्रकार परिषद्‌ में दीनदयालजी का वक्तव्य । 


अश द्वारा पाकिस्तान को प्रदान की गई सैनिक सहायता से भारत एवं विश्व- 
शांति को सीधा खतरा है। जनसंघ ने भारत के शत्रु देश पाकिस्तान को प्रदान की 
जाने वाली सैनिक सहायता का तीव्र विरोध किया था। 

वैधानिक, क्रानूनी और नैतिक दृष्टियों से कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है 
और यदि कश्मीर के विभाजन का सवाल उठ खड़ा हुआ, तो हम इस क्रिस्म के क़दम 


~ का अपनी समग्र शक्ति लगाकर तीव्र विरोध करेंगे। 


प्रधानमंत्री पं. नेहरू घोषित करें कि भारत तब तक चैन की साँस नहीं लेगा, जब 
तक पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा स्वाधीन नहीं हो जाता। मैं कश्मीर के स्वतंत्र 
संविधान के सर्वथा विरुद्ध हूँ, क्योंकि इससे विभाजनवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 


केरल की कम्युनिस्ट सरकार 
लोकसभा और विधानसभा में जनसंघ के निर्वाचित सदस्यगण नागरिक स्वतंत्रता 
एवं आर्थिक प्रश्नों पर विरोधी दलों का साथ देंगे। केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार 
भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी, तो बह किसी भी अर्थ में कम्युनिस्ट सरकार 
नहीं होगी एवं वह चाय बागानों, खानियों और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण जैसे कार्य करने 

में असमर्थ रहेगी। 

पाञ्चजन्य, अप्रैल 8, 7957 
O 
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हिंदी समर्थकों पर घोर अत्याचार 


चंडीगढ़ में दीनदयालजी का प्रेस वक्‍तव्य । 


T RP सरकार के चाहे जो गुण, अवगुण और विशेषताएँ हों, पर केंद्रीय सरकार के 
` ऊपर भी स्थिति सुलझाने का विशेष उत्तरदायित्व है। आंदोलन पंजाब की सीमाओं 
के पार भी फैल सकता है। यदि ऐसा हो गया तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अतः मैं 
केंद्रीय गृहमंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि वे स्थिति बिगड़ने से पूर्व हस्तक्षेप करें 
और पंजाब के सब पक्षों के नेताओं का सम्मेलन बुलाकर समस्त संबंधित समस्याओं के 
विषय में सर्वसम्मति से कोई रास्ता निकालें। 

स्मरण रहे कि पंजाब में हिंदी रक्षा समिति द्वारा संचालित हिंदी रक्षा आंदोलन 
अत्यंत तीव्रता पकडता जा रहा है। पहले इस आंदोलन को केवल आर्य समाज का 
आंदोलन कहकर सरकार द्वारा उसकी उपेक्षा की जा रही थी किंतु अब सभी पक्षों का 
उसे समर्थन प्राप्त होने के कारण सरकार के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ 
तक कि कुछ कांग्रेसियों को भी आंदोलन की लोकप्रियता देखकर उसमें भाग लेने को 
बाध्य होना पड़ रहा है। 

जहाँ तक जनसंघ का संबंध है, वह पूर्व से ही आंदोलन का पूर्ण समर्थक था और 


इसी आधार पर पंजाब जनसंघ की कार्यकारिणी ने अपने सदस्यों को आंदोलन में सक्रिय 
योग प्रदान करने का आदेश दिया था। 


॥. पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों के नेतृत्व में कार्य कर रही कांग्रेस सरकार 
'बनाई। आर्य समाज व भारतीय जनसंघ ने हिंदी को बचाने का 
१957-58 में ' हिंदी रक्षा समिति? का गठन कर हिंदी रक्षा- 
प्रकाशवीर शास्त्री (923-977) व जनसंघ के राष्ट्रवादी 


रकार ने हिंदी का विनाश करने की योजना 
पूरा यत्न किया, किंतु बात बनती न देख इन्होंने 
आंदोलन चलाया। इस सत्याग्रह में आर्य 'समाजी नेता 
दी नेताओं का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा। 
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इस आदेश के अनुसार जनसंघ के सैकड़ों कार्यकर्ता आंदोलन में सक्रिय योग दे 
रहे हैं। 4 अथवा 5 जुलाई को सत्याग्रहियों का एक विशाल जत्था जालंधर से जनसंघ 
के विधानसभाई सदस्य श्री लालचंद सब्बरवाल के नेतृत्व में चंडीगढ़ पहुँचने वाला है । 

इसी प्रकार अमृतसर से 700 सत्याग्रहियों का एक जत्था 4 जुलाई को चंडीगढ़ 
पहुँचेगा, जिसमें जनसंघ के विधानसभाई सदस्य भी बलरामदास टंडन के अतिरिक्त श्री 
केशवचंद्र (प्रादेशिक हिंदू महासभा के अध्यक्ष), श्री धर्मपाल (नगरपालिका सदस्य) 
तथा श्री ज्ञानी पिंडीदास भी सम्मिलित होंगे, देश के अन्य भागों से भी सत्याग्रही पहुँचने 
बाले हैं। 

जैसे-जैसे सत्याग्रह जोर पकडता जा रहा है, सरकार उसे दबाने के लिए बर्बरतापूर्ण 
दमन का सहारा ले रही है। सत्याग्रहियों को बुरी तरह पीटा जाता है, उन्हें घसीट- 
घसीटकर मोटरों में भरा जाता है यहाँ तक कि मीलों दूर ले जाकर निर्जन वनों में छोड़ 
दिया जाता है, जहाँ अनेक प्रकार के जंगली जीव-जंतुओं का डर रहता है। 

सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए जा रहे इन अत्याचारों के कारण जनता में 
भीषण असंतोष व्याप्त हो रहा है। यदि अविलंब स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं 
किया गया तो वह भयंकर रूप धारण कर सकती है। 


स्थिति को बिगड़ने देने से रोकने के लिए देश के विभिन्न 
नेताओं द्वारा सरकार से अपील की गर्ड थी। दीनदयालनी ने 
यह अपील जारी की । 


पंजाब में आंदोलन खड़ा किया जाए, ऐसी किसी की चाह न होते हुए भी हिंदी 
रक्षा समिति को सत्याग्रह प्रारंभ करना पड़ा है और आंदोलन बराबर बल पकडता जा 
रहा है। 

जिस प्रकार हर ओर से समिति को समर्थन मिल रहा है, उससे सिद्ध होता है कि 
पंजाब की जनता में सत्य रूप से कुछ ऐसी आशंकाएँ व्याप्त हैं, जिनका सरकार निराकरण 
नहीं कर सकी है | स्वामी आत्मानंदजी? को भेजे गए अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने आंदोलन 
के उद्गम की मीमांसा करने का प्रयास किया है। परंतु दु:ख है कि अपनी मीमांसा के 
अनुसार भी पंजाब के राजनीतिक वातावरण को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई 
नहीं की। कांग्रेस ने अब तक केवल यह किया है कि एक पक्ष की अवहेलना करके 
लोगों को घोर निराशा और क्षुब्धता के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है । यद्यपि प्रधानमंत्री 


2. स्वामी आत्मानंदजी (929-7989) “स्वामी तेज चैतन्य ' रामकृष्ण मिशन के साधक थे । 
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ने अपने पत्र में आहत भावनाओं को सहलाने का प्रयास किया है, पर पंजाब सरकार 
अब भी हिंदी रक्षा समिति के प्रति घमंड का ही रवैया बनाए हुए है । सरदार प्रताप सिंह 
कैरों के ये शब्द कि आंदोलनकारियों को, जिनमें पंजाब के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान्‌ और 
सम्मानित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, सुधारघरों में भेजा जाना चाहिए, स्वयं उनके मस्तिष्क 
की विकृत अवस्था को प्रकट करते हैं। ठीक इसी प्रकार की बेतुकी व्यवहारहीनता को 
बात उन्होंने उस समय की थी, जब होशियारपुर में पुलिस के अत्याचारों को ' सामान्य 
कामचलाऊ लाठीचार्ज' बताया था। यदि लोगों को भड़काने की कुत्सित योजना नहीं है 
तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। 
अकाली नेताओं के रवैये के कारण भी स्थिति और अधिक उलझती जा रही है। 
बताया जाता है कि ज्ञानी करतार सिंह? ने भी यह धमकी दी थी कि यदि समिति की 
कोई भी माँग मान ली गई तो पंजाबी सूबे का आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। 
अकाली अब कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं और राजसत्ता में उनका भी भाग है, इस 
कारण अब उन्हें थोडी गंभीरता और रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। 
समझौते से सत्ता मिल पाना संभव है, पर जन-मानस का विश्वास और सम्मान नहीं 
मिल सकता और जनता के विश्वास के बिना कोई सरकार शासन नहीं कर सकती। 
पंजाब सरकार के चाहे जो गुण व अवगुण और विशेषताएँ हों, पर केंद्रीय सरकार 
के ऊपर भी स्थिति सुलझाने का विशेष उत्तरदायित्व है। आंदोलन पंजाब की सीमाओं 
के पार भी फैल सकता है । यदि ऐसा हो गया तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी । अतः मैं 
केंद्रीय गृहमंत्री महोदय से अपील करूँगा कि स्थिति के बिगड्ने से पूर्व हस्तक्षेप करें 
और पंजाब के सब पक्षों के नेताओं का सम्मेलन बुलाकर समस्त संबंधित समस्याओं के 
विषय में से सम्मति से कोई रास्ता निकालें । 
पाञ्चजन्य, जुलाई 7, 7957 
DO 


3. ज्ञानी करतार सिंह (902-976), अकाली नेता प्रताप सिंह कैरों के मंत्रिमंडल में राजस्व व कृषि मंत्री 
(7957-62) थे। 
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हिंदी आंदोलन सरकार की भ्रांत 
नीतियों को चुनौती 


जालंधर में पंजाब की गभीर स्थिति पर दीनदयालजी का 
प्रेस-वक्तव्य। 


सः ने जन-भावनाओं का विचार किए बिना ही पंजाबी और हिंदी क्षेत्रों की 
सीमाएँ निर्धारित कर दी हैं । यह आग में घी डालना है। 

केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों की स्वेच्छाचारी, दमनकारी और जनविरोधी नीतियों 
ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया है, जिसका प्रकटीकरण हिंदी रक्षा समिति द्वारा 
चलाए जा रहे अहिंसक आंदोलन के रूप में हो रहा है। 


गुरुओं ने महान्‌ कार्य किए हैं 

भारतीय जनसंघ सिखों को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग स्वीकार करता है। 
उसे इस बात का गर्व है कि महान्‌ गुरुओं ने समाज के प्रति तथा अन्य सिखों ने संस्कृति 
और जनजीवन के रक्षण के लिए महान्‌ कार्य किए हैं । जनसंघ इस बात से सदैव चिंतित 
रहा है कि कुछ नेताओं ने अपने शब्दों के द्वारा सिखों में पृथकतावादी मनोवृत्ति निर्माण 
करने का प्रयत्न किया है । इन गतिविधियों ने पंजाब के वातावरण को विषाक्त बना दिया 
है और समस्या गंभीर रूप में समस्त देश के सामने उपस्थित हो गई है। 

जनसंघ का विश्वास है कि हमारे देश की संस्कृति अनेक रूपों में और अनेक 
भाषाओं के माध्यम से विकसित हुई है। हम इन सभी भाषाओं को राष्ट्रीय समझते हैं 
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और उनके विकास में राष्ट्रीय आत्मा का विकास आँकते हैं। पंजाबी हमारी राष्ट्रीय 
भाषाओं में से एक है, जनसंघ उसका महत्त्व भी समझता है और उसके विकास और 
उत्थान के लिए किए जाने वाले प्रयासों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 


संघर्ष का परिणाम 

यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि आज जबकि हिंदी और पंजाबी के विकास के 
लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं, दोनों के समर्थक आपसी संघर्ष में जुटे हुए हैं । दुःखद 
परिणाम यह हो रहा है कि हम सब जिस उर्दू का विरोध करते थे। वह पिछले द्वार से 
घुसी आ रही है। 

जनसंघ अनुभव करता है कि पंजाबी को राजनीतिक पृथकूतावाद का साधन 
बनाकर पंजाबी कौ सबसे बड़ी हानि की गई है। अकाली दल को भ्रांत नीति के 
परिणामस्वरूप पंजाबी की सीमाएँ संकुचित हो गई हैं और आज वह एक वर्ग की भाषा 
के रूप में मानी जाने लगी है। उसको अनिवार्य बनाना भी अकाली दल की एक चाल 
है, जिसका उद्देश्य है भारत की सीमा पर एक पृथक्‌ धार्मिक राज्य की स्थापना । 
माता-पिता द्वारा निर्धारित की गई मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के वैधानिक 
अधिकार से बालक को वंचित करने से इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के अतिरिक्त 
किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। 

यदि कुछ माता-पिता, घर पर पंजाबी बोलते हुए भी, शिक्षा का माध्यम हिंदी 
स्वीकार करते हैं तो पंजाबी के प्रेमियों का कर्तव्य यह नहीं होता कि वे राजकीय शक्ति 
का प्रयोग करें बल्कि उन्हें चाहिए कि गत कुछ वर्षों से कांग्रेस सरकार की चल रही 
तुष्टीकरण की नीति के कारण दुर्भाग्यवश उत्पन्न हुए भ्रमों का निवारण करके उनका 
विश्वास संपादन करें। मुझे पंजाब में ऐसा कोई नहीं मिला जो भाषा के रूप में पंजाबी 
का विरोधी हो। यदि सरकार और अकाली नेता गत सैकड़ों वर्षों से पंजाब में इन दोनों 
भाषाओं के होने वाले विकास और विभिन्न संप्रदाय तथा धर्मो द्वारा अपनी शैक्षणिक 
संस्थाओं द्वारा किए जा रहे शिक्षा प्रचार को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक तथा राष्ट्रीय 
नीति का अनुसरण कर सकें, तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो सकेगा, जिसमें हिंदी 
और पंजाबी दोनों ही फल-फूल सकेंगी और पंजाबी की एकता, जो कि किसी भी स्थान 
का स्वाभिमान होता है, बना रह सकेगा। वहाँ के लोग एक-दूसरे को समझ सकेंगे और 
परिणामतः दोनों भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। 

दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीँ दिया गया है कि समुचित 
हल निकालने के अभिप्राय से गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए। सरकार के 
दुराग्रह के कारण, सद्भावना यात्रा का और समस्या के संबंध में समुचित समझौता करने 
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के हेतु चलाई गई वार्ताओं का भी कोई परिणाम नहीं निकल सका । सरकार अब भी 
स्वेच्छाचारी अजनतांत्रिक और जनविरोधी नीति चला रही है। 


अपील 

यह पंजाब के उन सभी व्यक्तियों की संगठित आवाज़ है, जो पृथकतावादी मनोवृत्ति 
के विरोधी हैं और एकता, राष्ट्रवाद और भाषा स्वातंत्र्य के समर्थक हैं। हमें प्रसन्नता है 
कि आंदोलन को दलीय राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया गया है। यह समस्त 
दलों का संगठित मोर्चा नहीं है अपितु संपूर्ण जनता का संगठित स्वरूप है। इस विचार 
को मस्तिष्क में रखकर और समिति के इस स्वरूप को उचित मानकर हम जनसंघ के 
सदस्यों को सलाह और अनुमति देते हैं कि वे व्यक्तिगत स्थिति में आंदोलन का समर्थन 
कर सकते हैं। हम पंजाब के सभी व्यक्तियों से-फिर चाहे वे सिख हों या गैर-सिख 
किसी भी दल से संबंधित हों और पंजाबी के समर्थक हों या हिंदी के--अपील करते हैं 
कि वे पृथकृतावाद, संप्रदायवाद और बाध्यता को रोकने के लिए इस जन-अवरोध को, 

आगे आकर शक्ति प्रदान करें। 
पाञ्चजन्य, अगस्त 5, 7957 
[] 
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पंजाब की भाषा समस्या 
विश्लेषण और सुझाव* 


हि दी रक्षा समिति के नेतृत्व में न चाहते हुए भी पंजाब की जनता ने आंदोलन प्रारंभ 
किया है। माननीय आत्मानंद के नाम पं. नेहरू का पत्र समिति की न्यूनतम माँगों 
का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है। वास्तव में तो उसमें मित्रता के भाव प्रदर्शित 
करने वाले वाक्यों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पत्र ने कुछ लोगों को आशान्वित भी किया 
था कि प्रधानमंत्री की वापसी से समस्या का कुछ निश्चित हल निकल सकेगा। कतिपय 
केंद्र के मंत्रियों ने इस संबंध में अपने उद्गार भी प्रकट किए और सुना जाता है कि उनमें 
से एक ने तो किसी फॉर्मूले का भी आविष्कार कर लिया था, जिसके आधार पर पंजाब 
के विकास पर कोई असर न होते हुए भी हिंदी के समर्थकों की अभिलाषाओं की पूर्ति हो 
सकती थी। किंतु कांग्रेस हाईकमान में आपसी झगड़ों के कारण उक्त सर्जना सत्य सृष्टि 
में परिणत न हो सकी। तबसे पं. नेहरू द्वारा यह संकेत दिया गया है कि वह प्रधानमंत्री 
पद से मुक्त होना चाहते हैं, उनकी गद्दी प्राप्त करने के इच्छुक अपने समर्थकों की संख्या 
बढ़ाने में व्यस्त हैं । परिणामस्वरूप अब तक जिस गुटबंदी ने विभिन्न प्रदेशों के वातावरण 
तथा प्रशासन को दूषित कर रखा था, वह अब केंद्र में भी प्रारंभ हो गई है। 
पंजाब में आंदोलन चल रहा है और हज़ारों व्यक्ति वहाँ जाकर सत्याग्रह कर रहे 
हैं। बहुत सा धन और समय केवल इसीलिए नष्ट किया जा रहा है। एक मंत्री दूसरे के 
लिए समस्या के हल का श्रेय नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं कि इसके साथ बहुत ऊँचे 
सिद्धांत अथवा नीति के प्रश्न संबंधित हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के कुछ 


* देखें परिशिष्ट ।, पृष्ठ 267। 
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निश्चित दायित्व तय कर दें तो भी समस्या को हल किया जा सकता है। यदि एक से 
अधिक सदस्य मामले में बोलते हैं और उन्हें मामले की छानबीन करने को कहा जाता है 
तो उससे किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँचना कठिन है, विशेषकर जबकि उनका दृष्टिकोण 
समस्या को सुलझाने की अपेक्षा अन्य लक्ष्यों की ओर अधिक केंद्रित हो। 

जैसे-जैसे आंदोलन जोर पकडता जा रहा है। सरकार उसको कुचलने के विभिन्न 
तरीक्रे अपनाती जा रही है। अब तक उसने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने और उन पर 
मुक्रदमा चलाने की नीति को नहीं अपनाया है, किंतु इसके विपरीत सत्याग्रहियों को 
पकड़कर दूर स्थान पर ले जाकर छोड़ आया जाता है। यह कहाँ तक क्रानूनसम्मत है, 
इस बात का निर्णय करना न्यायालय के हाथ है। किंतु इस बात को कोई भी निश्चयपूर्वक 
कह सकता है कि सरकार का यह कार्य सत्याग्रह के प्रति अपनाई गई नीति में, क्रानून 
के अनुरूप नहीं है। भारतवर्ष में सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता के विचारों के 
व्यक्तीकरण का सत्याग्रह एक वैध साधन है। सामान्यतः जनता के बीच इसका वही 
स्थान है, जो कि श्रमिकों के बीच एक हड़ताल का है। हड़ताल एक वैध अस्त्र है और 
सत्याग्रह भी एक वैध अस्त्र ही है। एक वैध हड़ताल के संबंध में सरकार हड्तालियों के 
साथ शत्रु का व्यवहार नहीं करती और न ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करती है। यह 
न तो युद्ध ही है और न इसे शक्ति का प्रदर्शन ही कहा जा सकता है, किंतु यह जनता के 
कष्टों को सामने रखने का एक साधन है। क्योंकि एक सरकार के लिए, जिसमें अंतर्दृष्टि 
का अभाव होता है तथा जो जनता की भावनाओं को समझने में असमर्थ है, सत्याग्रह 
एक माँग विशेष के महत्त्व को समझने का अवसर होता है । यदि हम यह चाहते हैं कि 
सरकार जनता के साथ चले तथा वह जनता पर शासन न करे तो सरकार को स्वतंत्र 
विचारों के अभिव्यक्तीकरण और उनको न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनाए गए 
शांतिपूर्ण साधनों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। 

पंजाब सरकार एक घातक नीति अपना रही है। यदि सत्याग्रहियों को चंडीगढ में 
बंदी नहीं बनाया जाता है तो आंदोलन के संचालकों को दूसरे केंद्र खोलने पर विचार 
करना पड़ेगा । यदि उनको एक अपराध के लिए बंदी नहीं किया जाता तो वे अन्य किन्हीं 
क्रानूनों को तोड़ने का निश्चय कर सकते हैं। अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधीजी 
ने भी बहुत से क्रानूनों को तोड़ने की सलाह दी थी। यदि सत्याग्रही अपनी नीति को 
बदलते चले जाते हैं तो सरकार के सामने उनके साथ व्यवहार करने की एक समस्या 
खड़ी हो जाएगी। 

कश्मीर सत्याग्रह में जब दिल्ली सरकार ने सत्याग्रहियों को किसी एक विशेष 
स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने पुलिस को बिना कोई पूर्व सूचना दिए 


नगर के किसी भी भाग में सत्याग्रह करना तय 'किया। परिणामस्वरूप सारे नगर में 
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पुलिस को तैनात किया गया। कार्यपालिका को उसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना 
करना पड़ा, लेकिन यह सबकुछ उन्हीं की योजना के कारण हुआ। 
सत्याग्रह के बीच प्रेस का मुँह बंद करना भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बंबई, 
गुजरात, मद्रास, बिहार, पश्चिमी बंगाल और त्रावणकोर-कोचीन राज्यों में बहुत से 
सत्याग्रह हुए हैं, किंतु सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण करने का विचार नहीं किया। लेकिन 
पंजाब सरकार ने यह अजनतांत्रिक क़दम उठाया है। महापंजाब आंदोलन में जालंधर 
के 'प्रताप', “वीर अर्जुन' और 'हिंद समाचार' को पहले से ही समाचारों को सेंसर 
करके भेजे जाते थे और 'प्रताप' और 'वीर अर्जुन' के दिल्ली संस्करणों के पंजाब में 
आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार इन तीनों पत्रों को हिंदी रक्षा आंदोलन से 
संबंधित कोई भी समाचार प्रकाशित करने से मना किया गया है। यह एक ऐसा 
अनुचित आदेश है, जो विचारों के अभिव्यक्तीकरण को ही नहीं रोकता अपितु समाचारों 
को भी कुचलता है। 
यह आदेश पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि कुछ समाचार-पत्र वही समाचार छापते हैं। 
सरकार भी अपने प्रेस वक्तव्यों में हिंदी आंदोलन के संबंध में जानकारी देती है, किंतु 
उपर्युक्त पत्रों को यह समाचार प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। सरकार का यह 
आदेश निषेधात्मक न होकर दमनात्मक ही है। जनता में उस बात की चर्चा है कि यह 
प्रतिबंध दिल्‍ली और पंजाब के कुछ दैनिक समाचार-पत्रों के हित की दृष्टि से लगाया 
गया है। 
यद्यपि सारा आंदोलन सरकार की नीतियों के विरोध में चलाया गया है, तथापि 
अकाली दल और मास्टर तारा सिंह व्यर्थ ही इसके साथ जूझ रहे हैं। अकाली दल ने 
अपने एक हाल के प्रस्ताव में आंदोलन के प्रति सरकार की नीति को दुर्बल ठहराया 
है तथा सरकार से यह आग्रह किया है कि वह अपनी नीति को कड़ा बनाए। अकाली 
दल का हिंदी रक्षा आंदोलन से कोई भी मतभेद हो, उसे यह बात नहीं भूलनी चाहिए 
कि आज जो वे सरकार को समिति के प्रति कड़ा रुख़ अपनाने की सलाह देते हैं, कल 
वे स्वयं भी उसके शिकार हो सकते हैं । सरकार तब मुश्किल से ही उनके प्रति पक्षपात 
करेगी और यदि लोग अपने मतभेदों के कारण अपनी शक्ति का हास करेंगे तो इसके 
कारण उन सभी को हानि होगी। 
उन्हें यह बात तो सोचनी ही नहीं चाहिए कि उनके विपक्षियों के भाग्य में ही 
सदा सत्याग्रह का आश्रय लेना पडा है। उन्हें भी यह मार्ग अपनाना पड़ सकता है, जेसा 


कि पिछले दिनों उन्हें करना पड़ा था। कार्यपालिका का क्रोध उनके ऊपर और भी 
भयानक रूप से हो सकता है। 
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इधर पाकिस्तान बार-बार जो युद्ध की धमकी दे रहा है, उसे देखकर मास्टर 
तारासिंह ने यह माँग की है कि आंदोलन को सख्ती के साथ दबा दिया जाए। वह यह 
समझते हैं कि ऐसे समय जबकि प्रदेश की सुरक्षा संकट में है, पंजाब के अंदर किसी 
आंदोलन का चलाना अनाधिकारपूर्ण है। भारत का हर व्यक्ति मास्टरजी के मातृभूमि की 
सुरक्षा के विचार को सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन पाकिस्तान के रवैये के प्रति मास्टर 
जी का विचार कोई नया नहीं है । जब उन्होंने पंजाबी प्रदेश की माँग सामने रखी थी और 
आंदोलन चलाया था, उस समय भी उन्होंने यही तर्क प्रस्तुत किया था। अंतर केवल 
इतना था कि तब वह यह बात समझते थे कि पाकिस्तान से आक्रमण की संभावना के 
कारण सिखों को निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम उसी तर्क की पुनरावृत्ति करें तो यह 
कहा जा सकता है कि पंजाब के लोगों को इस गंभीर स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए 
और सरकार को उनके कष्टों को दूर करने के मार्ग में लग जाना चाहिए। मास्टरजी के 
शब्द वही हैं, किंतु उनके परिणाम में उनके हित की दृष्टि से अंतर है। उन्होंने अकालियों 
के प्रति ढिलाई के बरताव की माँग की थी, क्योंकि उस समय संकट था, और अब वह 
अन्य लोगों के प्रति कठोर कार्रवाई और किसी भी प्रकार की रियायत न करने की माँग 
करते हैं-और यह सब केवल उसी एक तर्क के आधार पर। भारत सरकार और 
भारतीय जनता में पाकिस्तान के प्रति युद्ध की जो आशंका विद्यमान है, मास्टरजी को 
उसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भेडिए के चिल्लाने से जनता 
को उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। भेडिए के आने पर उसका 
छड़ी से ही स्वागत होता है, हिंदी या पंजाबी में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से नहीं । 
आक्रांत को दूर रखने के लिए हमें सभी पृथकतावादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा। 
मास्टरजी को चाहिए कि वे कुछ आत्मचिंतन करें। 
यद्यपि हिंदी और पंजाबी के प्रति लोगों की भिन्न-भिन्न भावनाएँ हैं तथापि कुछ 
लोग ऐसे हैं, जो दोनों भाषाओं के सापेक्ष महत्त्व का स्पष्ट विचार रखते हैं । जैसा कि श्री 
घनश्याम सिंह गुप्त ने कहा है, ' बड़े-बड़े आडंबरयुक्त शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के 
समूह के बीच साधारण विषय का लोप किया जा रहा है, जिसके कारण अनावश्यक 
भ्रम और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है।'” मास्टर तारा सिंह पंजाबी को 
केवल अकालियों की भाषा ही समझते हैं, जबकि अकाली दल के प्रस्ताव में पंजाबी 
को सिखों और गैर-सिखों के बीच की एकमात्र कड़ी माना गया है। यही बात हिंदी के 
साथ भी है। कुछ लोग इसे गैर-सिखों की धार्मिक भाषा समझते हैं तो कुछ लोग इसे 
पंजाब के अधिकांश लोगों की मातृभाषा मानते हैं। कुछ लोगों की माँग है कि चूँकि 
हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, और कुछ लोग इसको 


पंजाब की प्रादेशिक भाषाओं में से एक मानकर इसकी स्वीकृति आवश्यक मानते हैं। 
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इधर अकाली दल की राजनीतिक गतिविधि और उसके नेताओं के अप्रासंगिक भाषणों 
के कारण बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। 
यह निश्चित है कि पंजाबी अथवा हिंदी किसी भी गुट की धार्मिक भाषा नहीं हो 
सकती | यह भी ठीक है कि विभिन्न धर्मों के संस्थापकों ने अपने सिद्धांतों का विभिन्न 
भाषाओं के माध्यम द्वारा प्रचार किया। लेकिन कोई भी उन्नतिशील धर्म अपने प्रचार को 
एक भाषा में बाँधकर नहीं रख सका है। बाइबिल की मौलिक प्रति हिब्रू भाषा में थी, 
लेकिन उसका अनुवाद हम सब भाषाओं में पाते हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने पाली भाषा का 
प्रयोग किया था, लेकिन जैसे-जैसे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, बुद्ध की 
शिक्षाओं को विभिन्न भाषाओं में अनूदित किया जाने लगा। जैन तीर्थकरों ने अर्धमागधी 
का प्रयोग किया था लेकिन ऋषियों ने संस्कृत में लिखकर भी जैन दर्शन की अभिवृद्धि 
की है। उसी तरह कुछ सिख गुरुओं ने अपनी 'वाणी' के लिए पंजाबी को अपनाया 
होगा किंतु पूरा गुरुग्रंथ साहब पंजाबी में नहीं है । उसमें बहुत बड़ी संख्या 'पदों' की है। 
गुरु नानक देव तक ने अपने बहुत से भजन ब्रजभाषा में रचे थे। गुरुगोविंद सिंह हिंदी 
और संस्कृत के समान रूप से विद्वान थे और हिंदी में उनकी पुस्तकें बहुत उच्च कोटि 
की हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि सिख धर्म पंजाब की सीमाओं से बाहर नहीं 
पनपा। यदि सिख इसको पंजाब की सीमाओं से बाहर फैलाना चाहते हैं तो इसका अन्य 
भाषाओं के माध्यम द्वारा प्रचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सिख धर्म केवल 
पंजाबवाद ही नहीं है। 
महर्षि दयानंद यद्यपि गुजराती थे, किंतु उन्होंने अपने विचारों का हिंदी में प्रचार 
किया, क्योंकि वे यह देख रहे थे कि हिंदी अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित 
होगी। हिंदी में देववाणी संस्कृत के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं रही है और न है ही, 
वह एक लोक-भाषा है। इसको वैदिक परंपरा नहीं और न यह वैदिक काल के उस 
आर्य धर्म को भाषा ही है, जिसे महर्षि दयानंद ने पुनर्जाग्रत्‌ करने का प्रयत्न किया। 
लेकिन यह निश्चित है कि आर्यसमाज का अधिकांश साहित्य हिंदी में लिखा गया है। 
जब इसके प्रचारक अन्य प्रांतों में जाते हैं तो उन्हें अन्य भाषाओं का भी आश्रय लेना 
पड़ता है। केवल कुछ संबंधों के कारण ही एक भाषा विशेष को किसी संप्रदाय तक 
सीमित कर देना सर्वथा अनुचित है। वास्तव में सारे सिख हिंदी और पंजाबी को अच्छी 
प्रकार समझते हैं, और पंजाब के समस्त गैर-सिख भी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार 
रखते हैं तथा इस मामले में किसी भी प्रकार सिखों से पीछे नहीं। भाषा को लेकर हम 
पंजाब का सांप्रदायिक रूप में विभाजन नहीं कर सकते। 
वास्तव में तो पंजाब एक द्विभाषी प्रदेश है, जहाँ हिंदी और पंजाबी दोनों को ही 


राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और संपूर्ण राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में 
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उनके प्रयोग की स्वीकृति दी जानी चाहिए। यह बात लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए 
कि वे किस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। शिक्षा भी मातृभाषा में दी जाए, जिसका 
निश्चय माता-पिता ही करें। द्विभाषी प्रदेश में दूसरी भाषा को गौण रूप में सीखने का 
दायित्व छात्रों पर होना चाहिए, लेकिन किस अवस्था तक उस भाषा को पढ़ाया जाए, 
इस बात का निर्णय शिक्षाविदों द्वारा उस नीति के आधार पर किया जाना चाहिए, जो 
राज्यभाषा आयोग की सिफ़ारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाए। एक भाषा का 
दूसरी के ऊपर प्रधानता होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठना चाहिए। हिंदी और पंजाबी 
दोनों ही भाषाओं के साथ समान दृष्टि से व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही 
पंजाब में अनेक बार से उठते हुए राष्ट्रवाद की माध्यम रही हैं । यदि दोनों में से किसी 
एक भाषा पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो पंजाब के सांस्कृतिक विकास के लिए 
हानिकर होगा। ऐसा करना किए-कराए पर पानी फेरना होगा और इसके यह मानी होंगे 
कि पंजाब की समस्त जनता के मानसिक ज्ञान का दिवाला निकल जाएगा। यदि पंजाबी 
का विकास होता है तो वह उसके मूलभूत गुणों के कारण ही, अन्यथा उसे बलात्‌ 
अनिच्छुक व्यक्तियों के ऊपर लादकर विकसित नहीं किया जा सकता। हमारी सभी 
प्रादेशिक भाषाएँ अपने गुणों के कारण ही विकसित हुई हैं, राज्य के प्रश्रय के कारण 
नहीं । इसलिए सब भाषाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उनके विकास में आज की 
किसी भी राजनीतिक शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 
पाञ्चजन्य, अगस्त 5, 7957 
[] 
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भारतीय प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बिलासपुर, 
महामंत्री प्रतिवेदन 


भारतीय जनसंघ की प्रतिनिधि सभा का यह अधिवेशन 
बिलासपुर में दिनांक 77 अगस्त, 7957 को हुआ। 


लो5म के काँगड़ा निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम घोषित होने के साथ द्वितीय आम 

चुनाव पूरे हुए। लोगों ने इन चुनावों में बड़े उत्साह से भाग लिया और देश में सब 
ओर मतदान में वृद्धि हुई। जनता ने चुनावों में जो रुचि दिखाई है और जिस प्रकार शांति 
व्यवस्था से चुनाव संपन्न हुए हैं, उससे हमारी मूलतः जनतांत्रिक प्रकृति का परिचय मिलता 
है। जनतंत्र का भारत में भविष्य उज्ज्वल है, यदि वे शक्तियाँ जिनकी जनतंत्र में आस्था 
है, भारतीय जनता की भावनाओं के प्रकटीकरण की समुचित व्यवस्था कर सकें और 
उन्हें अप्रजातांत्रिक तत्त्वों का शिकार न बनने दें। 

चुनावों के परिणामस्वरूप यद्यपि केंद्र में और केरल को छोड़कर शेष सभी राज्यों 
में कांग्रेस शासन को स्थापना हुई, तथापि देश में चुनावों में कांग्रेस के प्रति व्यापक असंतोष 
दिखाई दिया है। जहाँ भी विरोधी दल सम्मिलित मोरचा बना सके अथवा उनमें से एक 
भी अपनी विजय का विश्वास जमा सका, वहाँ निर्वाचकों ने निर्भीकतापूर्वक उनका साथ 
दिया है। परिणामतः कई क्षेत्रों में कांग्रेस के अत्यंत प्रभावी प्रत्याशियों को मात खानी पड़ी। 

राज्य पुनर्गठन से उत्पन्न असंतोष का निर्वाचनों पर भारी परिणाम हुआ है। इस 
संबंध में जनभावना इतनी तीव्र और व्यापक रही कि विभिन्न विरोधी दलों को कांग्रेस का 
मुकाबला करने के लिए आपसी समझौता आवश्यक और हितकर प्रतीत हुआ। 
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इस चुनाव में सांप्रदायिक तत्त्वो ने अपनी पुरानी नीति का ही परिचय दिया। कांग्रेस 
और प्रजा समाजवादी दलों ने उनके साथ सौदेबाजी और उनका संतुष्टीकरण करके उन्हें 
प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस ने घोषणा की कि अल्पमतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 
टिकट दिए जाएँ। पंजाब में तो अकाली दल के साथ सांप्रदायिक आधार पर एकौकरण 
स्वीकार कर लिया गया। प्रजा समाजवादी दल ने दो क़दम और भी आगे बढ़कर मुसलिम 
लीग के साथ समझौता किया। पिछले 50 वर्षों में सांप्रदायिक राजनीति के विकास और 
परिणाम को पृष्ठभूमि में यह भविष्य की राजनीति के लिए गंभीर चेतावनी है। 
विभिन्‍न राजनीतिक दलों और विशेषकर कांग्रेस के अंतर्गत गुटों ने भी जातिवाद 
को काफ़ी भड़काया। जहाँ किसी भी दल का संगठन अच्छा है, वहाँ तो इसका कोई 
विशेष परिणाम नहीं हुआ, किंतु साधारणत: अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव अवश्य पड़ा। 
चुनावों के परिणामस्वरूप लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति में कोई विशेष 
अंतर नहीं पडा है। किंतु भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के प्राप्त मतों का 
प्रतिशत पिछले चुनावों से दुगना हो गया है, जबकि अन्य विरोधी दल पहले को अपेक्षा 
कम प्रतिशत मत प्राप्त कर सके हैं। 
अनेक प्रदेशों में विधानसभाओं में कांग्रेस की शक्ति घटी है। केरल और उड़ीसा में 
तो वह बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सकी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी यद्यपि बहुमत में तो 
नहीं है, किंतु विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। कतिपय स्वतंत्र सदस्यों के साथ मिलकर 
आज उसने मंत्रिमंडल भी बनाया है । कांग्रेस और प्रजा समाजवादी दल को सांप्रदायिक 
नीतियाँ, उनको अस्थिरता एवं सुस्थिर मंत्रिमंडल बना सकने की पूर्व प्रकट अक्षमता तथा 
राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पुराने त्रावणकोर-कोचीन राज्य से तमिलभाषी क्षेत्र का 
पृथक्करण और कम्युनिस्ट प्रभावित मालाबार का एकीकरण, ये ऐसे कारण हैं, जिनसे 
कम्युनिस्टों को वहाँ इतनी भारी विजय मिल सको। 
भारतीय जनसंघ ने 427 लोकसभा के और लगभग 650 विधानसभाओं के स्थानों 
पर चुनाव लडे । इनमें से लोकसभा के 4 तथा विधानसभाओं के 5] सदस्य विजयी हुए। 
लोकसभा के लिए कुल 72 लाख से ऊपर अर्थात्‌ 60 प्रतिशत के लगभग मत प्राप्त हुए। 
गत दिसंबर 956 में दिल्ली अधिवेशन में आम चुनावों के संबंध में घोषणा-पत्र 
और नीति निर्धारित की गई थी। यद्यपि यह तय किया था कि केवल उन्हीं स्थानों में 
प्रत्याशी खड़े किए जाएँ, जहाँ जनसंघ का एक निश्चित परिणाम में कार्य हुआ, किंतु 
इसका सभी जगह पालन नहीं हुआ। केंद्रीय निर्वाचन अधिकरण ने प्रत्याशी प्रपत्र प्रादेशिक 
निर्वाचन अधिकरणों के अभिस्तावों के साथ माँगे थे। अनेक स्थानों पर प्रत्याशियों का 
निर्णय कांग्रेस के निर्णय पर अवलंबित रहने के कारण केंद्र को यह प्रपत्र निर्देशानुसार 
नहीं मिले। फलत: प्रत्याशी निर्धारण और निर्णय का कार्य कई स्थानों पर प्रादेशिक स्तर 
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पर ही हुआ। संगठन की व्यवस्था और अनुशासन के अतिरिक्त इसका परिणाम प्रत्याशियों 
के निर्धारण में विलंब होने के कारण निर्वाचन पर भी पड़ा। 
चुनाव के कुछ ही दिन पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया गया, 
जिसमें ऐसे अनेक क्षेत्र जिनमें हम पिछले कई वर्षो से योजनाबद्ध कार्य कर रहे थे, बदल 
दिए गए । इसका प्रभाव प्रत्याशियों की संख्या और उनके चुनाव परिणाम दोनों पर हुआ। 
निर्धारित नीति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी राष्ट्रीय दल या गुट 
के साथ चुनाव गठबंधन न कर प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर चुनाव सामंजस्य स्थापित 
किए गए। महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति, बंगाल में जनतांत्रिक मोर्चा एवं पंजाब में 
महापंजाब समिति के आधार पर यह सामंजस्य हुआ। राजस्थान और गुजरात में रामराज्य 
परिषद्‌ और हिंदू महासभा के साथ भी सामंजस्य का प्रयत्न किया गया, जिसमें आंशिक 
सफलता प्राप्त हुई । इन प्रयत्नों का भी यह परिणाम हुआ कि हमें बहुत से स्थानों से अपने 
प्रत्याशियों के नाम वापस लेने पड़े और हमारी निर्धारित संख्या में कुछ कमी आ गई। 
मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सका और यह कहा जा सकता है कि 
कई क्षेत्रों में इसका विपरीत परिणाम हुआ। भारतीय जनसंघ ने अपने चुनाव आंदोलन में 
भारत को सुरक्षा एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अनुपयुक्ता के ऊपर विशेष जोर दिया। 
आज जो देश की परिस्थिति निर्माण हुई है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने चुनावों 
में जनता के सामने जो दृष्टिकोण रखा था, वह सही था। कांग्रेस ने अपने चुनाव कार्यक्रम 
में चल रहे कश्मीर-विवाद को ही अपने आंदोलन का केंद्र बनाया | कश्मीर का प्रश्‍न जो 
जहाँ तक उसका पाकिस्तान से संबंध है, राष्ट्रीय महत्त्व का है, उसे इस प्रकार चुनाव के 
अखाडे में लाना उचित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता तो इस बात की थी कि कांग्रेस 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसके अंतर्गत कराधान आदि विषयों पर जनता का अभिमत 
जानने का प्रयत्न करती। थोड़े दिनों में अनुभव करेंगे, ऐसा विश्वास है । हमारे विरुद्ध 25 
चुनाव याचिकाएंँ हैं। हमारी ओर से भी 8 चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। 
भारतीय जनसंघ और साम्यवादी दल दोनों ने ही पिछले आम चुनावों की अपेक्षा इन 
चुनावों में आनुपातिक दृष्टि से समान प्रगति की है, किंतु केरल में साम्यवादी सरकार 
बनने तथा जनसंघ की सफलता कुछ ही प्रांतों तक सीमित रहने के कारण लोगों की यह 
धारणा हो गई है कि कांग्रेस का स्थान साम्यवादी दल ही ले सकता है। केरल में गैर- 
कांग्रेसी सरकार का निर्माण जहाँ एक ओर कांग्रेस की अजेयता की भ्रममूलक धारणा को 
समाप्त कर विरोधी दलों को बल प्रदान करता है, वहाँ उन्हें यह भी बताता है कि यदि वे 
सक्रिय नहीं हुए तो जनतंत्र विरोधी शक्तियाँ जनभावना का अनुचित लाभ उठाकर अपना 
पग आगे बढ़ा सकती हैं। 
भारतीय जनसंघ राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र में आस्था लेकर चला है । निर्वाचनों में उसको 
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मिले समर्थन ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जनमत का ध्रुवीकरण हो रहा है। हम इस 
प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ तथा उन सभी शक्तियों का संगठन करें, जो अराष्ट्रीय भारत विरोधी 
एवं अप्रजातंत्रीय तत्त्वों के विरोध में खडी हैं । संसदीय प्रक्रिया के अनुसार विरोधी दल 
के नाते हम अपने आपको कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी तथा समाजवादी दल की पंक्ति 
में खड़ा पाते हैं। किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से हमारा मतभेद इन दलों से भी उतना ही है, 
जितना कि कांग्रेस से। इन दलों में मात्रा भेद हो सकता है, गुण भेद नहीं है। 

अपने सिद्धांतों और नीतियों के स्पष्ट विवेचन एवं जनता के असंदिग्ध मार्गदर्शन 
की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारतीय जनसंघ स्वतंत्र रूप से विधान मंडलों में कार्य 
करे तथा जनता को दिए गए वादों को पूरा करने, उसको कठिनाइयों को दूर करने तथा 
उसकी भावनाओं को सही रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करे | 

चुनावों से कांग्रेस शासन ने कुछ भी नहीं सीखा जनमत का आदर करते हुए अपनी 
नीति में परिवर्तन करने के स्थान पर उसका यही पुराना रवैया बना हुआ है । फलत: विभिन्न 
प्रदेशों में पुन: जनांदोलन जोर पकडते जा रहे हैं और शासन उनको दबाने के लिए 
अधिकाधिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिससे वह पहले से अधिक अलोकप्रिय हुआ 
है। चुनाव के उपरांत कांग्रेस शासन की नीतियों का खोखलापन प्रकट होने लगा है | यथार्थ 
का कुछ ऐसा धक्का लगा है कि बड़े-बड़ों के सिर से कांग्रेस सरकार को बहुप्रचारित 
विदेश नीति, पंचवर्षीय योजना आदि का जादू उतरता जाता है। जिन बातों को हमने बहुत 
पहले कहा और जो प्रस्ताब हमने कई वर्ष पूर्व समय-समय पर पारित किए, आज अनेक 
लोग ऐसे मिलते हैं, जो वे ही बातें कह रहे हैं । यदि हमने प्रयत्न किया तो अपनी नीतियों 
की सत्यता हम आज के वातावरण में अधिकाधिक समझा सकेंगे। इस प्रकार दृष्टिकोण 
में साम्य होने पर हम उनको अपने साथ लाकर अपने संगठन में भी वृद्धि कर सकेंगे। 

कांग्रेस का आंतरिक संगठन भी पहले से अधिक खोखला हो गया है । गुटबंदी इतनी 
बढ़ गई है कि एक गुट दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जनक्षोभ उत्पन्न करने और आंदोलन 
तक करने को तैयार है । कांग्रेस से निकले हुए या स्वतंत्र सदस्यों से ऐसे गुट प्रायः प्रत्येक 
विधानसभा में काम कर रहे हैं, जो बाहर रहकर शासनारूढ़ गुट का विरोध करते हैं तथा 
दूसरे गुट के नेता के पदारूढ़ होने की संभावना दीखते ही कांग्रेस में जाने को तैयार बैठे 
हैं। उनकी सिद्धांतहीन तथा गुटबंदी की राजनीति देश में स्वस्थ राजनीति के विकास में 
बड़ी बाधा है। दूसरी ओर प्रजा समाजवादी और समाजवादी दल है, जिनके आपस में 
संबंध रोज़ बनते और बिगड़ते रहते हैं प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या कितनी 
भी क्यों न हो, अनुशासन, नीतियों में एकता आदि की दृष्टि से उसे दल नहीं कहा जा 
सकता। देश की राजनीति में ज्यों-ज्यों सुस्पष्टता एवं सिद्धांतवादिता आती जाएगी, इस 
दल का प्रभाव कम होगा। डॉ. लोहिया समाजवादी दल को सिद्धांतों के आधार पर ढालने 
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को कोशिश कर रहे हैं, किंतु उनके सिद्धांतों को समझना बड़ा कठिन है। आजकल वे 
“सत्याग्रह ' शास्त्र के विकास में लगे हुए हैं। उनकी नीति सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह की 
दिखती है । उनके सत्याग्रह का जनता पर क्या परिणाम होगा, इस संबंध में अभी कोई भी 
मत बनाना ठीक नहीं होगा। हाँ, यह सत्य है कि बिहार में, जहाँ कि उन्होंने चुनाव के पूर्व 
ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था तथा बाहर से सत्याग्रही लाए, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। 
चुनाव के परिणामों का साम्यवादी दल ने बाहर चाहे कितना भी ढोल क्यों न पीटा 
हो, उनके अंदर कार्यकर्ताओं में असंतोष है। आंध्र, मद्रास और पंजाब में पीछे हटे हैं 
बँगलि में वे मंत्रिमंडल बनाने का ख़्वाब देख रहे थे, जो पूरा नहीं हुआ। केरल में भी वे 
बहुमत नहीं प्राप्त कर सके, जिसके कारण उन्हें 5 स्वतंत्र सदस्यों का.कृपाकांक्षी बनना 
पडा है। मेरे इस विश्लेषण का यह अर्थ नहीं कि हम साम्यवादी दल की आज की शक्ति 
एवं आगे की संभावनाओं से आँखें मूँद लें । उसने चुनाव के बाद अपनी सरगर्मियाँ बढाई 
हैं। शासन की दुर्नीतियों से पीडित जनता अनेक बार उनका शिकार भी बन जाती है। हम 
यदि उनका मुक़ाबला करना चाहते हैं तो केवल उनके सिद्धांतों और तत्त्व-ज्ञान की आलोचना 
से काम नहीं चलेगा, जो तत्त्वज्ञान समझ सकते हैं, वे कम्युनिस्ट नहीं बनते और जो कम्युनिस्ट 
बन जाते हैं, वे तत्त्वज्ञान ही नहीं समझ पाते । साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म और 
संस्कृति की मर्यादा तथा मानव जीवन के मूल्यों की परिसमाप्ति चाहता है । लोकतंत्र और 
राष्ट्रीयता के लिए उसके शासन में कोई स्थान नहीं, उसका मार्ग विघटन और वर्ग संघर्ष 
का है, ये सब ऐसी बातें हे, जो अपढ और अशिक्षित जनता की बात तो दूर रही, पढे- 
लिखे किंतु पीडित वर्ग की भी समझ में नहीं आती। कारण सरदर्द से पीडित व्यक्ति 
उससे छुटकारा चाहता है, यदि उसे एस्प्रो जैसी कोई गोली मिल जाए तो वह तुरंत खा 
लेगा, फिर उसका परिणाम हृदय और शरीर पर बुरा ही क्यों न पड़ता हो। अच्छी दवाएँ 
भी हैं किंतु जैसा कि एक उर्दू के शायर ने कहा है-- 
“दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद 
पर धिसना और लगाना दर्द सर से कम नहीं ।' 
वह सहज ही इन दवाओं का प्रयोग नहीं करता। जो उसका भला चाहते हैं, यदि वे 
संदल घिसकर लगा दें, तो शायद उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। 
भारतीय जनसंघ को यही काम करना है । हम यदि प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते 
हैं तो प्रजा की रक्षा करें। कर, भार, महँगाई, भ्रष्टाचार और बेकारी से वह त्रस्त हैं । उसके 
नागरिक अधिकारों का जगह-जगह पर हनन किया जा रहा है। यदि हमें अपने सिद्धांतों 
से प्रेम है तो हमें उनको पुस्तकों और व्याख्यानदाताओं की परिधि से निकालकर उस 
जनता के साथ खडे हों और उसका बल बढ़ाएँ। 
निःसंदेह हमारे संस्कृति के सिद्धांत केवल कुछ धनी-मानी व्यक्तियों के लिए नहीं, 
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उनकी परिधि में भारत के सभी जन आते हैं । जो अपने व्यापार की प्रगति चाहता है, उसे 
वहाँ जाना होगा जहाँ उसकी चीज के सबसे अधिक गर्जमंद और खरीदार हों | इस दृष्टि 
से आर्थिक स्थिति के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें स्वीकृत कार्यक्रमों की 
ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, तदनुसार आपको कर-वृद्धि के विरुद्ध जन- 
आंदोलन करना होगा । उनमें हम तीसरे दर्जे के रेल किरायों में वृद्धि, मोटे कपड़े उत्पादन 
शुल्क, बिक्री टेक्स, लगान और पंचायत के टेक्सों को ही विशेष रूप से, जिनका भार 
सामान्य जन पर पड़ता है, लें । जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती जाती है, विभिन क्षेत्रों के कर्मचारियों 
और मज़दूरों का वास्तविक वेतन घटता है। उनका और वेतन एवं भत्ते वृद्धि की माँग 
स्वाभाविक है। हम उन्हें संगठित करें तथा उनका साथ दें। भ्रष्टाचार आज व्यापक ही 
नहीं, बहुत गहरा भी पहुँच चुका है। इसका उन्मूलन समाज-स्वास्थ्य के लिए पहली 
आवश्यकता है। तदर्थ हम स्थान-स्थान पर समितियाँ बनाएँ तथा भ्रष्ट कर्मचारियों के 
विरुद्ध कार्रवाई करें। 

भारतीय जनसंघ का दृष्टिकोण रचनात्मक है । शासन का प्रत्येक मोरचे पर या उसकी 
हर नीति का विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है । देश के नवनिर्माण के लिए कष्ट सहन 
करने एवं जहाँ शासन की नीति ठीक हो, वहाँ हम उसके साथ सहयोग करने को सदैव 
तैयार हैं । जीवन स्तर ऊँचा उठाने की इच्छा होते हुए भी सादगी और उपभोग में संयम 
हमारे लिए आवश्यक है । हमें अपना व्यवहार तदनुकूल रखना होगा। इस दृष्टि से हमने 
'स्वदेशी' का प्रचार और व्यवहार तथा शासन की अल्प बचत योजनाओं में सहयोग, ये 
द्विविध कार्यक्रम स्वीकार किए हैं । 

संगठनात्मक दृष्टि से सदस्य भरती, समितियों की स्थापना आदि कार्यक्रमों के 
अतिरिक्त हमें स्वाध्याय मंडल एवं सदस्य सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए। 

महिलाओं में विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है । अधिवेशनों के अवसर 
पर हमने महिला सम्मेलनों का आयोजन किया है और वे सफल भी रहे | किंतु संगठनात्मक 
दृष्टि से इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना बाक़ी है। 

हरिजन और वनवासी भाइयों में पिछले पाँच वर्षों में हमने काफ़ी काम किया है, 
किंतु उस ओर आप अधिक और विशेष लक्ष्य दें। यह मेरा आग्रह है । हमारे समाज को 
कोई भी कड़ी यदि कमजोर रही तो वह संपूर्ण समाज को कमजोर कर देगी । अत: उनको 
सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना चाहिए। 

स्थान-स्थान पर हमने कुछ रचनात्मक कार्य हाथ में लिये हैं। इनमें सातत्य और 
लगन से काम करने की आवश्यकता है। ये कार्य तुरंत फलदायी नहीं होते तथा उनके 
संबंध में एक नीति एक लंबी अवधि की बनानी चाहिए। 

दो आम चुनावों के बीच उपचुनाव आते रहते हैं । जनमत के प्रकाशन की दृष्टि से 
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उनका विशेष महत्त्व रहता है। हम प्रयत्न करें कि इनमें से कोई उपचुनाव ऐसा न हों, 
जिसे हम न लडें। 
इसी प्रकार पंचायतों तथा स्थानीय संस्थाओं के चुनावों की ओर हमें विशेष ध्यान 
देना चाहिए। जहाँ हमारा संगठन है वहीं नहीं, अपितु अन्य क्षेत्रों में भी हमें ये चुनाव 
लडने चाहिए। हमारे संगठन के प्रसार में यह सहायक होगा। 
हमारा शिक्षित वर्ग में अच्छा काम है, फिर भी हमने विधान परिषदों के चुनावों को 
साधारणत: उपेक्षा ही की है ।हम विधान परिषदों के विरुद्ध हैं, किंतु जब तक वे अस्तित्व 
में हैं, हमें उनके चुनाव लड़ने चाहिए। 
मतदाता सूचियाँ सभी चुनावों का आधार हैं । वे कितनी अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण हैं, यह 
हमने पिछले चुनावों में अनुभव किया। उन्हें ठीक करने का दायित्व सरकार का ही नहीं 
हमारा भी है। प्रति वर्ष के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन की अवधि में हम 
इस कार्य को अभियान के रूप में लें। इससे न केवल सूचियाँ ही दुरुस्त होंगी बल्कि हमें 
मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने का अवसर भी मिलेगा। 
राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अत: आज राजनीतिक कार्यकर्ता और दल को 
भी सभी मोर्चों पर सक्रिय होना पड़ता है। एकांगी दृष्टिकोण न हो तथा हमारी नीतियाँ 
समन्वित हों, इसके लिए यह आवश्यक भी है। 
पिछले वर्षों में हमने प्रगति की है, यह निःसंदेह रूप से कहा जा सकता है। किंतु 
हमें समाधान नहीं। हमारे ऊपर एक महान्‌ दायित्व है । स्वतंत्रता के जागरूक प्रहरी के 
नाते हमें अपना बलवर्धन करना होगा। आज हम कह सकते हें कि भारतीय जनसंघ ही 
एकमेव दल है, जिसे ऊपर भारतीय परंपरा एवं जनतंत्र की रक्षा का भार आ पडा है । 
कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दल जिन जीवन-मूल्यों को लेकर चले हैं, वे अभारतीय हैं, 
उनकी स्थापना के लिए जनतंत्र की वे कितनी ही दुहाई क्यों न दें, वे सर्वशक्तिमान केंद्रित 
राज्य शासन की ओर बढ़ते जा रहे हैं किंतु हमारा ध्येय वाक्य है-आर्थिक एवं राजनीतिक 
शक्ति का विकेंद्रीकरण । विकेंद्रीकरण विघटन नहीं, अपितु भारत को एकात्मता का अनुभव 
करते हुए छोटी-से-छोटी इकाई का विकास की स्वतंत्रता प्रदान करना है। यही जीवनमान 
जनतंत्र है। केंद्रित नियोजन के अंतर्गत प्रभावहीन तथा यंत्रवत्‌ चुनाव जनतंत्र की आत्मा 
की रक्षा नहीं कर सकते। 
अपने महान्‌ नेता के जीवन और बलिदान से अनुप्रमाणित हम अपने ध्येय मार्ग पर 
अग्रसर हों। भगवान्‌ हमारा सहायक होगा। 
*वंदे मातरम्‌* 
-- भारतीय प्रतिनिधि सभा अधिवेशन, अगस्त 77-78, 7957 
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दिल्‍ली, 24 अगस्त को सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री धीरेंद्र 
मजुमदार' ने प्रयाग के पत्रकारों को बताया कि श्रूनि सुधार की 
दृष्टि से विचार-विमर्श करने के लिए आगामी 27-22 सितंबर 
को मैसूर में एक सम्मेलन में लगभग सभी राजनीतिक दलों 
के उच्च नेताओं ने भाग लेना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 
बताया कि डॉ राजेंद्र प्रसाद, प नेहरू, सर्व श्री फत, ढेबर, 
जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
के चेयरमैन श्री गण सरन सिन्हा तथा कम्युनिस्ट पार्टी के 
महामंत्री श्री अजय घोष ने सम्मेलन में पहुँचने की स्वीकृति 
प्रदान कर दी है। किंतु जनसंध के नेता सम्मेलन में भाग नहीं 
लेंगे, क्योंकि वे ग्रामदान आंदोलन से मौलिक मतभेद रखते हैं 
एवं उनके मत से यह आदोलन कम्युनिक्म की स्थापना में 
सहायक होगा। 
(स्टेट्समैन, 25 अगस्त) 
इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद दीनदयालजी ने श्री 
मजुमदार को 3 सितंबर को एक पत्र लिखा, जिसमें अचरज 


4. धोरेंद्र मजुमदार (903-960), गांधीवादी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 942 में मुंगेर (बिहार) में “श्रम भारती ' 


संस्था की स्थापना की थी। इनकी कृति “समग्र ग्रामसेवा की ओर ग्राम-स्वराज्य को समर्पित है। 
७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


234 


दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चार) 


प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि जनसंघ ने अभी तक ग्रामदान 
के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं। 


श्रीयुत मजुमदारजी, 
मेरा ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित आपके प्रयाग में पत्रकार सम्मेलन में 
दिए गए वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है। उक्त वक्तव्य में आपने 
कहा है कि जनसंघ नेता मैसूर में 2-22 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में 
भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वे ग्रामदान आंदोलन से मौलिक मतभेद रखते हैं एवं 
उनके मत से यह आंदोलन साम्यवाद की स्थापना में सहायक होगा। आप 
जैसे उत्तरदायी व्यक्ति ने यह वक्तव्य किस आधार पर दिया, यह समझने में 
हमें कठिनाई हो रही है। भारतीय जनसंघ ने अभी तक इस आंदोलन के 
संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं किया है। ग्रामदान का परिणाम तो इस पर 
निर्भर करेगा कि दान में प्राप्त ग्रामों की क्या व्यवस्था की जाती है। 
जहाँ तक सम्मेलन में भाग लेने का प्रश्न है, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता 
है कि हमें आपकी ओर से कोई निमंत्रण या अन्य सूचना प्राप्त नहीं हुई । 
आपका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता है। 
यदि आप आवश्यक समझते हैं कि सभी विचारों के व्यक्ति आपके सम्मेलन 
में भाग लें तो कृपया हमें पूरी जानकारी भेजें, जिससे हम लोग उस संबंध में 
अपनी नीति निर्धारित कर सकें। 
भवदीय 
दीनदयाल उपाध्याय 
महामंत्री 
भा. जनसंघ 


श्री मजुमदार का उत्तर 


8 सितंबर को श्री मजुमदार ने दीनदयालजी के पत्र का उत्तर दिया। 


प्रिय बंधु, 


आपका ता. 3-9 का पत्र मिला। धन्यवाद । इलाहाबाद में प्रेस वालों 
से मेरी जो बात हुई, वह अख़बारों में कुछ ग़लत ढंग से छपी थी। उसे 
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देखने पर मैंने अख़बार वालों को जो प्रतिवाद दिया था, उसकी नक़ल 
आपकी जानकारी के लिए भेज रहा हूँ। 

मैसूर परिषद्‌ के लिए जो निमंत्रण दिए गए हैं, वे राजनीतिक दलों के 
आधार पर नहीं दिए गए हैं, बल्कि व्यक्तिगत हैं। 

भवदीय 

धीरेंद्र मजुमदार 

अध्यक्ष 

अ.भा. सर्वसेवा संघ 


संलग्न वक्तव्य 

मुंगेर के पी.टी.आई. को प्रसारित करने के लिए दिया गया वक्तव्य 
(जो कहीं प्रकाशित नहीं हुआ) निम्न प्रकार है : 

“कुछ पत्रों में यह प्रकाशित किया गया है कि मैंने प्रयाग में 24 
अगस्त को हुए एक प्रेस-सम्मेलन में, कहा था कि जनसंघ ने भूदान आंदोलन 
का बहिष्कार कर दिया है।'' यह भी प्रकाशित हुआ है कि श्री राजगोपालाचारी 
उक्त आंदोलन के विरोधी हैं। 

मुझे खेद है कि मेरी बातें समझने में प्रेस प्रतिनिधियों को कुछ भ्रम 
हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि जनसंघ के कार्यकर्ता आंदोलन में कोई 
रुचि नहीं लेते--विशेष रूप से व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त किए जाने 
संबंधी अंश से। इस संदर्भ में मैंने यह भी कहा था कि कुछ हमारे मध्य में 
भी ऐसे लोग हैं, जो “व्यक्तिगत संपत्ति' के संबंध में भिन्न मत रखते हैं । श्री 
राजाजी का नाम उदाहरणस्वरूप लिया गया था। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि वह भूदान आंदोलन के ही विरुद्ध हैं । यह सर्वविदित है कि प्रारंभ से ही 
श्री राजाजी इस आंदोलन के बड़े उत्साही समर्थक रहे हैं। 

मुझे आशा है कि इस संबंध में उत्पन्न भ्रम दूर हो सकेगा। 
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उपाध्यायजी का दूसरा पत्र 
प्रिय महोदय, 


आपका दिनांक 8-9-57 का पत्र मिला। दिनांक 29-8-57 को मुंगेर में पी.टी.आई. 
को दिया गया स्पष्टीकरण कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। 
आपने जो स्पष्टीकरण दिया है, यदि वह प्रकाशित भी हो जाता तो भी प्रयाग के 
पत्रकार सम्मेलन की वार्त्ता से जनसंघ के संबंध में जो अप्रचार एवं भ्रममूलक धारणा 
हुई है, वह दूर नहीं होती। 
पत्रकार सम्मेलन में प्रश्‍नकर्ता का आशय यह जानने का था कि कांग्रेस, प्रजा 
समाजवादी पक्ष एवं साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओं को बुलाने के साथ आपने जनसंघ, 
जो देश के एक भारी जनसंख्या का एवं एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा का प्रतिनिधित्व 
करता है, के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया। जैसा कि आपके पत्र से ज्ञात होता है, 
आपका उत्तर वही हो सकता था कि आपने किसी व्यक्ति को दलगत आधार पर नहीं 
बुलाया, अपितु व्यक्तिगत निमंत्रण दिए हैं । उस दशा में जनसंघ का आपके आंदोलन के 
संबंध में क्या दृष्टिकोण है, यह कोई प्रश्‍न नहीं उठता। आपको यह कहने में झिझक 
नहीं होनी चाहिए थी कि आपने जनसंघ के किसी भी व्यक्ति को निमंत्रित नहीं किया। 
किंतु आपने स्पष्ट उत्तर न देकर यह धारणा पैदा की कि आपके निमंत्रण के बाद भी 
जनसंघ के लोगों ने मैसूर सम्मेलन का बायकॉट किया है अथवा आपके स्पष्टीकरण के 
अनुसार उनको आंदोलन में विशेष रुचि नहीं है और उसका कारण भी ग़लत बताया है, 
जैसा कि आपको साथ में भेजे गए घोषणा-पत्र से ज्ञात होगा। 
मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात के लिए उत्सुक नहीं 
कि आप हमें निमंत्रण दें। देश में अनेक कार्य चल रहे हैं, हर संस्था या व्यक्ति को सब 
जगह नहीं बुलाया जाता और न वे सब जगह जाते हैं, या जाने की आवश्यकता समझते 
हैं। आपके ऊपर भी यह बंधन नहीं कि आप सभी लोगों को बुलाएँ, किंतु जिसको आप 
बुलाना नहीं चाहते अथवा आपके विचार से जिनकी उपस्थिति आपको असुविधाजनक 
हो सकती है, उन्हें आप गलत ढंग से जनता के सामने रखें, यह ठीक नहीं। 
आपने मुंगेर पी.टी.आई. को जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमें जनसंघ के संबंध में 
जो कुछ आपने लिखा है, उससे यह पता चलता है कि आपको जनसंघ के संबंध में 
ठीक जानकारी नहीं है। जनसंघ का भूमि सुधार, भूमि कौ मालकियत एवं भू वितरण के 
संबंध में क्या विचार हैं, यह बताने के लिए आपके पास जनसंघ का घोषणा-पत्र भेज 
रहा हूँ। मेरा विशवास है कि उससे आपके बहुत से भ्रम दूर हो जाएँगे। 


भवदीय 
दीनदयाल उपाध्याय 
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इस पत्र का उत्तर प्राप्त होने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। किंतु 
मैसूर सम्मेलन का वृत्त देखने पर इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि कम्युनिस्ट जो कि विनोबाजी 
के भूदान आंदोलनों के कडु आलोचक हैं, वहाँ निमंत्रित थे और उन्होने ग्रामदान सम्मेलन 
के संबंध में अपने विचार भी वहाँ रखे। 


-संपा 


पाञ्चजन्य, सितंबर 2, 7957 
[] 
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लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के स्वयसेवको और 
शारीरिक शिक्षण वर्ण में भाग लेने वाले 27 जिलों के स्वयमेवको' 
के समक्ष दीनदयालजी का बौद्धिक वर्ण। 


विएषर के दिन शस्त्र पूजन और सीमोल्लंघन की परंपरा हिंदू समाज में 

प्रचलित है। शस्त्र का व्यापक अर्थ साधन है। लक्ष्य रूपी भगवान्‌ की अपेक्षा, 
साधन रूपी गुरु की महत्ता अनेक सिद्ध पुरुषों ने भी बखानी है। अत: हम साधन की 
उपासना करना सीखें। हमारा साधन है राष्ट्रीय भावना से युक्त संघकार्य, इसके साथ- 
साथ हमने स्व जीवन की जो सीमाएँ (मर्यादा नहीं) निर्धारित कर ली हैं, उनका ही 
उल्लंघन करें। अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करें। 

विजयादशमी विजय का पर्व है। हमारे अनेक पूर्वपुरुषों द्वारा प्राप्त की गई विजय 
का इतिहास इसके साथ संबद्ध हो गया है। वास्तव में, यह पर्व भारतीयों की विजिगीषु 
प्रवृत्ति का परिचायक है, जिसमें विजय की आकांक्षा नहीं है, जिसमें निराशा ने घर कर 
लिया है, वह व्यक्ति मृत समान है। निराशा किसी भी प्रकार मानवोचित नहीं। कितनी 
भी भीषण परिस्थिति हो, हमें विश्वास रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए, विषमतम 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 

आज देश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हमारे ही देश का भाग हमसे अलग 
हो चुका है। वह हमारा शत्रु बना हुआ है। अंदर भी ऐसे तत्त्व प्रबल हैं, जो भारतीय 
परंपरा और पूर्व पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । विदेशी ईसाई 
मिशनरियों द्वारा लोगों को ईसाई बनाया जाता है और उन पर ऐसे संस्कार डाले जाते हैं, 
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जो इस राष्ट्र के जीवन के लिए किसी भी प्रकार हितकर नहीं । नागा प्रदेश में जो स्थिति 
उत्पन्न हुई है, वह इस बात का उज्ज्वल प्रमाण है। 

भारत में ऊँच-नीच का कैसा भी भाव क्यों न रहा हो किंतु आज तक इस प्रकार 
के आपसी संघर्ष कभी नहीं हुए, जैसे कि श्री रामनाथपुरम में हुए हैं। ये उपद्रव तो 
बिल्कुल गृहयुद्ध के ही समान हैं । ये सब वृत्तियाँ पनपना राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक है, 
किंतु फिर भी हमें निराश होने का कोई कारण नहीं। 

राम-रावण का युद्ध हर युग में चलता रहा है। इतना ही नहीं, हर क्षण में और हर 
व्यक्ति के अंतर में चलता रहता है। यह तो सत्‌ और असत्‌ वृत्तियों का संघर्ष है। जब 
कभी हमारी असत्‌ वृत्तियाँ प्रबल होने लगती हैं, रावण की विजय होने लगती है और 
जब सद्वृत्तियाँ उनको प्रभावहीन कर देती हैं, रावण धराशायी हो जाता है। इसलिए राम 
की विजय और रावण की पराजय के लिए हर क्षण प्रयास करना चाहिए। यह नहीं 
समझना चाहिए कि किसी विशेष क्षण विजय का योग बनेगा। विजय का योग हर क्षण 
उपस्थित है। 

--पाज्चजन्य, अक्तूबर 7, 7957 
[] 


१. तमिलनाडु के श्री रामनाथपुरम्‌ में 77 सितंबर, से 29 सितंबर 7957 के मध्य हुए जातीय हिंसा में लगभग 25 की 
मौत व 200 लोग घायल हुए थे, मूलतः ये दंगे राजनीति से प्रेरित थे, जिनमें कांग्रेस सुधार समिति (सी-आर.सी. ), 
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (ए.आइ.एफःबी. ) तथा कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका थी। 
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गार स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने अर्थ 

का है। सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके आर्थिक 
पहलू पर भी विचार करें। हमारे आर्थिक मूल्य क्या हैं और जीवन के किन मूल्यों के 
आधार पर हम समाज को सुख, श्री और समृद्धि से संपन्न कर सकते हैं--इन प्रश्नों पर 
भी विचार करना अवश्यक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे आर्थिक और भौतिक 
जीवन के विकास को भी समुचित व्यवस्था की गई है। जो यह बात सोचते हैं कि 
भारतीय संस्कृति तो केवल अध्यात्मवाद पर ही जोर देती है तथा भौतिक उन्नति को 
उसमें कोई स्थान नहीं, उनकी यह धारणा बिल्कुल ही निर्मूल है। भारतीय संस्कृति में 
भौतिक विकास के लिए उतना ही स्थान है, जितना आध्यात्मिक विकास के लिए। हमारे 
अपने आर्थिक मूल्य हैं; अपनी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था का देश और काल 


दोनों से ही संबंध है। इसलिए हमारे यहाँ युगधर्म और राष्ट्रधर्म दोनों की बात स्पष्ट रूप 
से कही गई है। 


राष्ट्रधर्म 


आज युग की दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं । हमारे भौतिक साधनों का भी 
विकास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समानता को बात भी हम कहते हैं। परंतु तथ्य फिर भी 
कुछ और है। प्रत्येक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। वे अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 
ही विचार करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक और भौतिक साधन भी भिन्न-भिन्न हैं। 
अतः हम अंतरराष्ट्रीय समानता के आधार पर युगधर्म की बात कहकर राष्ट्रधर्म को 
भुला नहीं सकते। 
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मानसिक वृत्तियाँ और आर्थिक प्रयत्न 

एक बात और, आर्थिक पहलू पर विचार करते समय लोग मानसिक प्रवृत्तियों पर 
विचार नहीं करते, जबकि हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर मानसिक प्रवृत्तियों का विशेष रूप 
से प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रवृत्तियाँ सांस्कृतिक जीवन से प्रभावित होती हैं। अतः 
हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव रहता है। हमारी संस्कृति में भी 
हमारे आर्थिक प्रयास किस आधार पर चलें, इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है; भौतिक 
विकास के लिए उसमें समुचित स्थान है। 


आर्थिक विकास को स्थान 

हमारे धर्म में पग-पग पर इहलोक और परलोक बनाने की बात कही गई है। 
इसलिए हमने लक्ष्मी को देवी स्वरूपा माना है, उसमें देवत्व की स्थापना की है। इसलिए. 
हम उसे काम्य और भोग्य भाव से न देखकर पूज्य और श्रद्धा भाव से देखते हैं। 
“वंदेमातरम्‌' में भी जब हम भारतमाता की वंदना करते हैं, सबसे पहले उसका ' सुजलां, 
सुफलां, मलयज शीतलाम्‌' वाला रूप ही हमारे सामने आता है, अर्थात्‌ प्रथम हम 
उसकी भौतिक श्रीसमृद्धि का ही विचार करते हैं, उसके अन्य रूपों की कल्पना तो बाद 
में ही की जाती है । अतः भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' को बात 
कहकर हम यह तो कह ही नहीं सकते कि इस संस्कृति में केवल अध्यात्म और ब्रह्म 
पर ही विचार किया जाता है तथा मौलिक विकास को पूर्ण रूप से उपेक्षित किया जाता 
है। अब जब भौतिक विकास की बात को हमारी संस्कृति प्रतिपादित करती है तो उसके 
लिए उसकी समुचित व्यवस्था भी की गई है। हमारा अपना एक आर्थिक दर्शन है, 
उसके आधार पर हमारे मनीषियों ने आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन 
व्यवस्थाओं में भिन्नता मिल सकती है, क्योंकि मनु महाराज ने यदि अभिनवीकरण का 
बहिष्कार किया है तो कौटिल्य ने उसका प्रतिपादन, परंतु दोनों का दर्शन फिर भी एक 
है। अतः हम उसके व्यावहारिक पहलू पर विचार न कर दार्शनिक पहलू पर ही विचार 
करें। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि पूर्व भी कहा जा चुका है, हमारे यहाँ 
युगधर्म और राष्ट्रधर्म दोनों को अलग-अलग बात कही गई है, अर्थात्‌ युग और देश 
की परिस्थिति के अनुसार ही हम अपनी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करें। 


संपत्ति का अधिकार 

अब हमारे सामने दूसरा प्रश्‍न यह उठता है कि समाज में संपत्ति पर किसका 
अधिकार हो। कुछ लोग यह नारा लगाते हैं कि ' कमाने वाला खाएगा'। एक दृष्टि से 
यह ठीक भी है, क्योंकि यह मनुष्य की प्रकृति है। अर्थशास्त्र इसी का प्रतिपादन करता 
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है। परंतु मानव और समाज कल्याण के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके 
लिए स्वयं कर्म कर के, उसके फल को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक दूसरे को अर्पण कर 
देने के भाव का आदर्श भी आवश्यक है । यही संस्कृति है । परंतु इस प्रकार की संस्कृति 
आज व्यवहार में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती और प्रकृति का केवल नारा भर लगाया 
जाता है। व्यवहार में आज इन दोनों से भिन्न एक तीसरी चीज ही सामने है--विकृति 
अर्थात्‌ कर्म तो कोई करे, कमाए कोई, और खाए कोई अन्य । यह जबरदस्ती ही आज 
चारों ओर दिखाई देती है। यही विकृति है । परंतु भारतीय संस्कृति प्रकृति से भी ऊपर 
उस परम आदर्श पर बल देती है, जिसको गीता के कर्म के सिद्धांत में व्यक्त किया गया 
है--अर्थात्‌ फल की भावना से रहित होकर कर्म करो और उससे अर्जित फल को 
भगवतार्पण कर दो। भगवान्‌ अर्थात्‌ समाज | ईश्वर का प्रत्यक्ष और विराट्‌ स्वरूप आज 


समाज ही है। वही विराट्‌ पुरुष है--यही मानकर हम चलें और अपने समस्त कर्मों के 
'फल हम समाज को अर्पण कर दें। 


हमारी समाज कल्पना 


अब जब समाज को बात उठती है तो उसके विषय में भी हमारी कल्पना स्पष्ट 
हो जानी आवश्यक है । भारतीय संस्कृति के अनुसार समाज के बहुत से रूप हैं । रूस 
के अनुसार उसका 'स्टेट' रूप में कभी प्रयोग नहीं होता और न उसमें रूस की 
विचारधारा के अनुसार राष्ट्रीयकरण को ही महत्त्व दिया जाता है। भारतीय समाज रचना 
में व्यक्ति अर्थात्‌ व्यष्टि को प्रमुख स्थान दिया गया है । व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण 
होता है। हम समाज में व्यक्ति और परिवार से लेकर ग्राम, राष्ट्र और अखिल विश्व 
तक को कल्पना करते हैं। इसलिए जो कुछ हम उत्पन्न करें, उसे संपूर्ण राष्ट्र के हित 
में व्यय कर दें। राष्ट्र ही हमारे कर्म की प्रेरणा का स्रोत रहे। यही भावना भारतीय 
संस्कृति के आर्थिक रूप का मूल आधार है। इसी आधार पर हम समाज को सुख, श्री 
और समृद्धि से संपन्न बना सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम भारतवर्ष को 
कर्मभूमि मानकर चलें, भोगभूमि नहीं । जहाँ भोग की भावना आ जाती है, वहाँ परिश्रम 
और कर्म चाहे स्वयं ही क्यों न किया जाए, एक पूँजीवादी व्यवस्था का निर्माण हो जाता 
है, वह हमें मान्य नहीं, क्योंकि ' प्रकृति' होते हुए भी वहाँ “जंगल का क़ानून' होता है, 
जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रधान होता है तथा समाज और राष्ट्र का सामूहिक हित गौण 
पड जाता है। वहाँ फिर ठीक वितरण नहीं हो पाता और समाज के सामूहिक विकास 
का मार्ग सिमटकर कुछ लोगों की पकड़ में चला जाता है। अत: राष्ट्र की चिंता को 
प्रधान मानकर हम अपनी ' प्रकृत' अवस्था से भी ऊपर उठकर ' संस्कृत' अवस्था को 
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प्राप्त हों, जहाँ त्याग ही सबकुछ है और उसी में परम आनंद है। व्यावहारिक रूप में 
यदि हम इस प्रकार न्यूनतम वेतन कल्पना लेकर चलें तो फिर हमें इस बात की चिंता 
नहीं करनी पड़ेगी कि कर्म का परिश्रम यदि हम समाज को अर्पण कर देंगे तो हमारी 
चिंता कौन करेगा। तब समाज हमारी चिंता करेगा, क्योंकि हम समाज के अंग हैं और 
समाज का जब सामूहिक विकास होगा तो कोई कारण नहीं कि हमारा विकास न हो। 
--पाज्चजन्य, अक्तूबर 27, 7957 

[] 
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76 
जुआरी की मनोदशा-अर्थशास्त्र में शब्दाडंबर 


भाः रत में परंपरा है कि हम अपने वार्षिक खाते दीपावली को बंद करते हैं। हम 

व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और तुलनीपत्र तैयार करते हैं। 
अपनी स्थिति को समझकर भविष्य को योजना बनाते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा करते हुए 
तथा उत्साह और विनम्रता के भाव से नया उद्यम शुरू करते हैं। यदि भारत सरकार नए 
वित्त वर्ष की शुरुआत वर्ष के पहले दिन, यानी दीपावली के अगले दिन से करे तो यह 
हमारी परंपरा की संगति में होगा। लेकिन हमने ब्रिटिश परंपरा को ही चालू बनाए रखने 
को प्राथमिकता दी है। पता नहीं, कांग्रेस सरकार को एक अप्रैल पर पड़ने वाले ' मूर्ख 
दिवस' में ऐसा कौन सा ख़ास आकर्षण दिखाई देता है। 

हम अपने बही-खातों का चाहे जो कुछ करें, इस वर्ष दीपावली ने इस बात की 
आवश्यकता अनुभव कराई है कि हम अपनी स्थिति पर विचार करें । हमें द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना को समीक्षा करनी चाहिए और उसे सुधारकर नया आकार देना चाहिए। कुछ 
दिनों के भीतर वित्त मंत्री वापस देश लौट आएँगे। पश्चिमी देशों से की गई बड़ी वित्तीय 
मदद की आशाएँ पूरी नहीं हो सकी । जितनी विदेशी मुद्रा देने का प्रस्ताव किया गया है, 
वह हमारी आवश्यकता के एक छोटे से भाग की पूर्ति कठिनाई से कर पाएगी । लेकिन 
जापान से लौटकर पं. नेहरू ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 
जो वक्तव्य दिया, उससे नहीं लगता कि वे स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए 
तैयार हैं और यथार्थपरक दृष्टि अपनाएँगे। 

दीवाली पर सामान्यतया लोग जुआ खेलते हैं और पं. नेहरू ने भी जुआरी की ही 
मनोदशा का परिचय दिया, जब उन्होंने यह कहा, “ अगर पूरा विश्व भारत के ख़िलाफ़ 
है तो भी भारत आगे बढ़ेगा। यह मामला यहीं ख़त्म हो जाता है।यह सोच कि अगर कुछ 
देशों ने मदद नहीं की तो भारत पीछे छूट जाएगा, हम छटपटा रहे हैं और अगर हमें मदद 
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नहीं मिली तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे, पूरी तरह ग़लत है। स्वाभाविक रूप से हमें अपने 
तरीक़े बदलने होंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हमें भूखे रहना होगा, आवश्यक हुआ तो 
हमें प्राण भी देने होंगे; लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। हमने बुरे दिन देखे हैं। हो सकता है कि 
हमें बुरे दिन फिर देखने पड़ें, पर उसके बाद हमारे अच्छे दिन भी आएंँगे।'' 

यह सब अच्छा शब्दाडंबर है, लेकिन अर्थशास्त्र में शब्दाडंबर के लिए कोई स्थान 
नहीं है। भारत के स्टील संयंत्र और यातायात व्यवस्था से योजनाएँ आगे बढ़ेंगी। इसका 
निर्माण मरने वालों के कंकालों से नहीं हो पाएगा। इससे भुखमरी और मृत्यु का संबंध 
है। हम इसके लिए अब और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकते। इससे मर रहे लोगों की 
देश में संख्या और बढ़ेगी। यह सामने ही है, सिर्फ़ प्रधानमंत्री ही इसे नहीं देख पा रहे हैं। 
इस पर गंभीरता से विचार करें । योजना के लिए धन की आवश्यकता है, नारों की नहीं । 
यदि कुआँ प्यासे के पास नहीं आ रहा है तो प्यासे को ही कुएँ के पास जाना होगा। यदि 
योजना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो उपलब्ध संसाधनों के अनुसार 
योजना में सुधार लाया जाना चाहिए । इसमें प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न ही नहीं आता। 


वेज बोर्ड का निर्णय 

समाचार-पत्रों के स्वामी वेज बोर्ड अवॉर्ड के क्रियान्वयन में देरी कर रहे हैं, 
जिससे श्रमजीवी पत्रकारों की बेचैनी बढ़ रही है। आम हड़ताल को धमकियाँ दी जा 
चुकी हैं। और कुछ प्रतिष्ठानों में संपादकीय विभाग पहले से हड़ताल पर जा चुका है। 
ऐसा लगता है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कि शांतिपूर्ण तरीक़ों और विश्व 
में शांति पर अडिग विश्वास रखता है, अपने ही क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थितियाँ बनाए रखने 
में सक्षम नहीं है। यह स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है और इसे बदतर बनाने में 
पत्रकारों, कर्मचारियों अथवा स्वामियों से अधिक सरकार उत्तरदायी है। 

जैसा कि संवाददाता सम्मेलन में पं. नेहरू के वक्तव्य से स्पष्ट है, सरकार हस्तक्षेप 
करने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में पं. नेहरू ने कहा, ' यदि उच्चतम 
न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो कैसे कहा जा सकता है कि सरकार 
के निर्देशों का पालन होगा।'' यदि पं. नेहरू नहीं जानते कि सरकार के निर्देशों का 
पालन कैसे करवाया जाए तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों 
का पालन करवाना सरकार का कार्य है। पं. नेहरू को यह याद दिलाने की आवश्यकता 
नहीं है कि राष्ट्रपति आइजनहॉवर' ने संघीय न्यायालय के निर्णय को लिटिल रॉक में 


` ,. 4957 में अमरीका के अर्कांसस राज्य ने लिटिल रॉक केंद्रीय उच्च विद्यालय में 9 काले बच्चों को प्रवेश देने से 
मना कर दिया, जो कि संघीय अदालत के पब्लिक स्कूल प्रणाली एकीकृत निर्णय की सरासर अवमानना थी । इस 
घटना पर तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति डाइट डेविड 'आइक' आइज़नहावर (।890-969) ने अर्कांसस 
गवर्नर को तुरंत न्यायालय आदेश पालन करने की नसीहत दी, जिसके इनकार करने पर कठोर कार्रवाई करते हुए 


गोरों के फ्लू में काले बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराया था । 
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कैसे लागू करवाया था। सरकार अपनी बेचारगी की दलील दे, यह बात कतई स्वीकार 
करने लायक नहीं है। यहाँ सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ही नहीं करना चाहती। 
वे न तो मालिकों को नाराज़ करना चाहते हैं और न ही कर्मचारियों को। 
इसके अतिरिक्त, यह सारी समस्या मूल्य-पृष्ठ अनुसूची (P०९-P१४९ $०॥७०- 
७०) को लागू न करने के कारण है। होना तो यह चाहिए कि वेज बोर्ड के निर्णय से 
पहले ही यह अनुसूची लागू करा दी जाए। प्रेस आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ देते हुए इन 
पर विस्तारपूर्वक विचार किया था। जब आप कुछ मामलों में संस्तुतियों को लागू करते 
हैं और कुछ में छोड़ देते हैं, तो इससे हमेशा कठिनाई पैदा होती है। इससे पहले से चला 
आ रहा संतुलन बिगड़ जाता है और नए सिरे से संतुलन के लिए आवश्यक तत्त्व निर्मित 
ही नहीं हो पाते। प्राइस-पेज शेड्यूल के लागू होने से लघु आकार के समाचार-पत्रों, 
विशेषकर भाषाई के पत्रों की आय बढ़ जाएगी और वे बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने 
को स्थिति में आ सकेंगे। जो सरकार देर करने की तरकोबें अपनाती है, वह लोगों से 
जल्दी करने के बारे में नहीं कह सकती। 
हम देख रहे हैं कि सरकार लघु आकार के समाचार-पत्रों पर दबाव बढ़ाकर 
उनको समाप्त करना चाहती है। यह भाषाई समाचार-पत्र ही हैं, जो सदैव सरकार की 
नीतियों को सर्वाधिक मुखर आलोचना करते रहे हैं। आधिकारिक भाषा आयोग द्वारा 
उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार देश में अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों की संख्या 
मुश्किल से ॥.06 प्रतिशत है। अंग्रेजी समाचार-पत्रों के पाठकों की संख्या अब भी कम 
है। लेकिन भाषाई समाचार-पत्रों की पाठक संख्या ही व्यापक नहीं है, बल्कि वे देश के 
सबसे पिछड़े स्थानों तक पहुँचते भी हैं। यद्यपि ये समाचार इकाइयाँ विकेंद्रीकृत हैं, 
इसलिए वे अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं कर पाती हैं। इसमें से अधिकांश तो 
अपने अंग्रेजी प्रकाशन के भाषाई अनुवाद भर होते हैं। यदि इन पत्रों का प्रकाशन बंद 
होता है तो यह भारत में स्वतंत्र प्रेस के विकास की भारी क्षति होगी। 
अंग्रेजी शासन के समय भी भाषाई प्रेस को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता था। उन दिनों उन्हें भेदभावपूर्ण कानूनों का सामना करना पड़ता था और प्राय: 
उनके साथ आर्थिक मदद और विज्ञापन आदि के संबंध में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया 
जाता था। वे संपादकीय साथियों की बलिदानी भावना के कारण इन उतार-चढ़ावों में 
भी बचे रहे। इन्हीं के कारण कांग्रेस के महान्‌ नेताओं के संदेश जनता तक पहुँच सके । 
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत में भी सरकार इन समाचार-पत्रो के प्रति अपने 
पूर्ववर्तियों जैसा ही रुख अपनाए। संभवत: समाचार-पत्रो ने सरकार को एक कठिन 
स्थिति में पहुँचा दिया है और साथ ही वे उसकी जनविरोधी नीतियों को चुनौती देकर 
उसके लिए ख़तरा पैदा करते हैं। वे जनता के मुखपत्र हैं। यदि वे जिएँगे, तो भारत में 
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लोकतंत्र जिएगा। यदि वे मरेंगे तो लोकतंत्र मरेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि श्रमजीवी 

पत्रकार दोनों ही को लागू करने के लिए ही दबाव बनाएँ--एक तो वेज बोर्ड अवॉर्ड? 

और दूसरा प्राइस-पेज शेड्यूल) के लिए भी। पहले के बिना दूसरे को लागू करने का 

तात्पर्य कई मुद्दे को समाप्त कर देने जैसा होगा और इसका परिणाम कई श्रमजीवी 
पत्रकारों की बेरोज़गारी के रूप में सामने आ सकता है। 

--ऑर्गनाइज़र, अक्तूबर 28, 7957 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 


2. श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम (955), 
श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमन प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 
9 और 3 'सी' के तहत केंद्र सरकार ने 2 मई, 956 को वेतन बोर्ड का गठन किया। बोर्ड ने 957 में भारत 
सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ब ही 
3. अख़बार (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम 956, केंद्र सरकार को समाचार-पत्रो में पृष्ठ और आकार के अनुसार 
मूल्य को विनियमित करने का अधिकार देती है, साथ ही विज्ञापन आवंटन का भी अधिकार देती है। 
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वीकली डायरी 


ET 
बीस लाख टन खाद्यान्न का आयात 


श्रो अशोक मेहता की अध्यक्षता वाली खाद्यान्न जाँच समिति' खाद्यान्न की स्थिति 
पर रिपोर्ट लिखने में ही व्यस्त है और देश में खाद्यान्न की स्थिति बद से बदतर 
होती जा रही है। यह स्थिति तो ऐसी हो गई, जैसे मरीज मृत्यु के निकट पहुँच चुका हो 
और डॉक्टर उसकी जाँच में ही लगा रह जाए। हम समिति द्वारा अंतरिम रिपोर्ट चाहते हैं। 
सरकार को भी आगे आकर जनता को यह आश्वासन देना चाहिए कि स्थिति नियंत्रण में 
है। प्रेस में मात्र यह विज्ञप्ति दे देने से कि जनता घबराए नहीं, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। 

फ़सलें ख़राब होने से यह स्पष्ट ही है कि हम अपनी खाद्य आवश्यकताएँ तब तक 
पूरी नहीं कर सकते, जब तक कि सरकार द्वारा अनुमानित मात्रा से बीस लाख टन 
अधिक खाद्यान्न का आयात न करें। अब तक हमें मुख्य रूप से अमरीका ही गेहूँ 
उपलब्ध करवा रहा है और हमें और अधिक आयात के लिए पीएल-480? के तहत इसी 
देश पर निर्भर रहना है। हमें स्वयं अपने संसाधनों को खोज को प्राथमिकता देनी चाहिए। 
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा संभवतः हमें उधार गेहूँ देने की इच्छा रखते हैं। भारत को गेहूँ 


१. 957 में अशोक मेहता के नेतृत्व में बनी अनाज जाँच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विस्तारित पैसे की आपूर्ति, 
बढ़ते औद्योगीकरण और नगरीकरण से क्रयशक्ति में बृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से 
सार्वजनिक निवेश की प्रत्याशा में वृद्धि और व्यापारियों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं द्वारा सट्टा गतिविधियों और 
जमाखोरी से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि क़ीमतों में 7955 में गिरावट 
की अनुमति दी गई तथा ॥956 में शुरू हई मुद्रास्फोति का मुकाबला करने को लेकर कोई समन्वित नीति नहीं 

थी। 

2. अमरीकी कांग्रेस ने दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए “फूड फॉर पीस” कार्यक्रम की शुरुआत 
'की। अमरीकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी ने 0 जुलाई, 954 को कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम 
“पब्लिक लॉ 480' पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यतः अमरीकी कृषि की आर्थिक स्थिरता और कृषि वस्तुओं के 
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से ही अमरीकी कांग्रेस ने 954 में सार्वजनिक क़ानून पारित किया 

था। 
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और अन्य खाद्य पदार्थ देने वालों में अर्जेटीना भी एक हो सकता है । यद्यपि हमारी मुख्य 
समस्या विदेशी मुद्रा बनेगी । उस समय जब हमारे भुगतान संतुलन का बहुत बड़ा हिस्सा 
आयात पर खर्च हो रहा हो, हमें ऐसी अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पडे तो यह 
अत्यंत घातक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए विदेशी सहायता या 
ऋण प्राप्त करने के वित्त मंत्री के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। हमारी अति 
आशावादिता की बात छोड़ दी जाए तो भविष्य के लिए कोई उम्मीद बनाए रहना 
मुश्किल हो गया है। सरकार मुद्रा भंडार को और भी कम करने पर गंभीरता से विचार 
कर रही है, यहाँ तक कि दो बार घटाए जा चुके 300 करोड़ रुपए के निम्नतम स्तर से 
भी कम करना चाहती है। इस क़दम से पड़ने वाले वित्तीय दुष्परिणामों के अलावा 
यक्षप्रश्न तो यह है कि तब हम क्या करेंगे, जब हमारा 32.46 करोड़ का स्टर्लिंग भंडार 
भी ख़त्म हो जाएगा। यदि सरकार बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात कर खाद्य मूल्यों को 
नियंत्रित करना चाहती है, और यदि हमें अपने सभी आयातों के लिए नकद भुगतान 
करना पड़ा, या हमें अपने संचित मुद्रा भंडार से देना पड़ा, तो वह समय बहुत दूर नहीं, 
जब हमारे पास अपनी आकस्मिक ज़रूरतों के लिए भी संचित धन नहीं रह जाएगा। 
स्टील संयंत्र हमारे लिए मुद्राभंडार बढ़ाने. का जरिया तो हो सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न न 
तो वे लोगों के लिए उपजा सकते हैं और न ख़रीद सकते हैं। 
खाद्यान्न का आयात करना एक बात है और सामान्य लोगों, विशेषकर अभावग्रस्त 
क्षेत्रं में उसे पहुँचाना दूसरी बात है। इन क्षेत्रों में आर्थिक सहायता देकर खाद्यान्न बेचा 
जाए। इस तरह की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में 25 करोड़ रुपए 
तय किए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह आवंटन और ज्यादा होना चाहिए। इससे 
अर्थव्यवस्था को ही अन्य क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। सरकार को कई अन्य योजनाएँ भी 
रोकनी होंगी, ताकि लाखों लोगों तक अन्न के दाने पहुँचाए जा सकें । क्या सरकार इसके 
लिए तैयार है? 
प्रधानमंत्री अथवा वित्त मंत्री दूसरी योजना के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लेकर 
कुछ भी कहें, सामान्य बुद्धि वाले लोग भौ यह समझ सकते हैं कि इस योजना को नया 
आकार देना अनिवार्य है। श्री सी.डी. देशमुख ने सरकार से लोगों को भरोसे में लेने को 
कहा है। अपने निश्चय पर अड़े रहने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करने और 
बदली परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बिठाने की सलाह दी है। योजना आयोग के 
पास अपनी गलती स्वीकार करने भर का पर्याप्त साहस नहीं है। उनमें न तो उत्कृष्ट 
नेतृत्व की क्षमता है और न मुश्किल हालात को अपनी जीत में बदलने की कला ही। वे 
चाहे जो कहें, पर योजना में बदलाव तो उन्हें करना ही चाहिए। हमारी एकमात्र सलाह 
उन्हें यह है कि हमारा पूरा प्रयास खाद्य और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने 
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का होना चाहिए। इस प्रश्न पर आज सभी अर्थशास्त्री एकमत हैं। हमारी बड़ी सिंचाई 

परियोजनाएँ जब तक पूरी हों, इससे पहले ही हमें जल्दी हो जाने वाले कुछ उपाय करने 

चाहिए। कुछ छोटी परियोजनाएँ, ट्यूबवेल और कुओं जैसे उपाय हमारे छोटी पूँजी वाले 
सीमित संसाधनों में ही पूरे हो जाएँगे और समय से हम उनका लाभ उठा सकेंगे। 

-- ऑर्गनाइज़र, अक्तूबर 28, 7957 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 
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पत्र : रामेश्‍वर दयालजी को 


भारतीय जनसंघ केंद्रीय कार्यालय 
अजमेरी द्वार, दिल्ली 
दूरभाष : 26806 
दिनांक : 09--957 
परम मित्र रामेशवर दयालजी', 
सप्रेम नमस्कार, 
आपका पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। पढ़कर अत्यंत आनंद हुआ। मोहमती बहुत 
दिनों से आना नहीं हुआ। चुनावों में भी नहीं आ पाया। 
आपका पत्र पाकर पुरानी स्मृतियाँ जाग्रत्‌ हो गई । माताजी ने मुझे स्मरण किया, 
यह उनका स्नेह है। मेरा उनसे सादर प्रणाम कहिएगा। तत्रस्थ सभी बंधुओं को मेरा 
नमस्कार कहिएगा। मोहमती में अब तो म्युनिसिपैलिटी बन रही है। वहाँ चुनावों का 
कया विचार है? 
शेष शुभ। 
भवदीय 
दीनदयाल उपाध्याय 
ED 


Pt Sn ME i 2 कट 
१. रामेश्वर दयाल दंत्रे, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, 972 से 80 तक मेहगांव 


विधानसभा सीट से विधायक रहे। 
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मद्रास सरकार की नीति 


म सरकार की दुर्बल नीति से प्रोत्साहित होकर श्री ई.वी. रामास्वामी नायकर ने 
एक और आंदोलन आरंभ कर दिया है, जिससे देश और नागरिकों की एकता और 
अखंडता कमजोर होती है। तय किया गया है कि वे कझगम की माँग के समर्थन में 
भारतीय गणतंत्र के संविधान की प्रतियाँ जलाएँगे। कझगम की माँग है कि जाति प्रथा का 
उन्मूलन किया जाए और द्रविड़ों को जाति के चलते सदियों से चले आ रहे निरंकुश 
शोषण से 75 दिनों में राहत दिलाने का वादा किया जाए। सरकार ने अब तक कझगम 
नेता के बयानों और धमकियों को अनदेखा किया और इसे एक बूढ़े और क्षुब्ध आदमी 
की उछल-कूद माना। लेकिन इस बार केवल नेता ही नहीं, उसके समर्थक भी तंजौर में 
एक विशेष समारोह में जुटे और उन्होंने एक संकल्प पारित करके यह निर्णय लिया। इन 
उन्मादी अनुयायियों के उत्साह और उनकी जिद को मद्रास के ' द हिंदू' में छपी रिपोर्ट के 
इस उद्धरण से समझा जा सकता है, “श्री रामास्वामी नायकर को भाषण के दौरान बड़ी 
संख्या में मौजूद अपने समर्थकों द्वारा किए जा रहे जयघोष और उनके उल्लास से और 
बल मिल रहा था, जो बार-बार अपने नेता की शपथ लेकर यह कह रहे थे कि अगर 
आवश्यकता पड़ी और उनके नेता ने उन्हें आदेश दिया तो वे अग्रहारों को जलाने और 
ब्राह्मणों को मार डालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री रामास्वामी नायकर ने कहा कि 
यदि सरकार की संवेदनशून्यता और उदासीनता के कारण ऐसा लगा कि देश से जाति 
अत्याचार का सफ़ाए के लिए उनके समर्थकों के लिए ऐसा आत्यंतिक क़दम उठाना 
आवश्यक हो गया है, तो वे उस सीमा तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।'' 

अब तक कझगम के प्रति सरकार को नरमी को उलटे उसकी संवेदनशून्यता और 
उदासीनता समझा गया। यह समय है कि सरकार अपना उत्तरदायित्व समझे, स्थितियों 
का संज्ञान ले तथा असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्त्वों के विरुद्ध कदम उठाए । रामनाथपुरम 
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में जो कुछ हुआ, उससे सीख लेते हुए सरकार को, इसके पहले कि हालात उलझें, किसी 
दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति को रोक देना चाहिए। यहाँ यह धारणा पहले से ही बनी 
हुई है कि कामराज सरकार, जिसे पिछले आम चुनावों में द्रविड़ कझगम वालों का 
समर्थन प्राप्त हुआ था, उसके समर्थकों के प्रति कड़ा रुख अपनाने में हिचक रही है। 
हिंदी कहावत है, सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का? इसी सोच के नाते कझगम 
के लोग कुछ भी कहने और करने से हिचकिचाते नहीं हैं। यह याद दिलाना अप्रासंगिक 
और अनुपयुक्त न होगा कि केंद्र इस मामले में अपने विशेष उत्तरदायित्वों को समझे। 
केंद्र मद्रास मंत्रालय को विशेष निर्देश दे और अगर वह ऐसा करने में असफल रहे तो 
दक्षिण के शांतिप्रिय नागरिकों के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए वह स्वयं उपयुक्त 
संवैधानिक एवं अन्य तरीक़े अपनाए। 


निर्यात प्रोत्साहन समिति 

निर्यात प्रोत्साहन समिति ने भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक संस्तुतिया 
की हैं, जिससे व्यापार 537 करोड़ रुपए से बढ़कर 700-750 करोड़ रुपए हो सके | यहाँ 
तक कि वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट के अलावा हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की भी 
यह आवश्यकता है कि हम अपने विदेशी बाज़ार का विस्तार करें । निर्यात पर ही दृष्टि बनाए 
रखते हुए समिति की संस्तुतियों के पक्ष में कहने को बहुत कुछ है । उन्होंने न केवल निर्यात 
कर को कम करने, वरन्‌ निर्यात वस्तुओं को उत्पाद-कर और बिक्री-कर से पूरी छूट देने 
की माँग भी की है। निर्यात को बढ़ाने के लिए आय कर में छूट और निर्यात में बढ़त के 
एक निश्चित प्रतिशत तक आयात के लिए सुविधाओं की भी संस्तुति की गई है। हो सकता 
है कि हमारे विदेश व्यापार के इस नाजुक मोड़ पर सरकार ने इन संस्तुतियों में से अनेक 
को स्वीकार करने का मन बना लिया हो । लेकिन केंद्रीय राजस्व और आंतरिक मूल्य ढाँचे 
पर उसके प्रभाव का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यद्यपि पिछले वर्षो के दौरान हमारे निर्यात 
के मूल्यों में तो कुछ बढ़त दिखाई दी, लेकिन मात्रा में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई। हमारे 
निर्यात व्यापार लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व जूट, टेक्सटाइल और चाय के उत्पादक 
करते हैं । चाय का निर्यात पहले से ही गिर रहा हे और हमारे टेक्सटाइल उत्पादों के लिए 
बड़ी प्रतिस्पर्धा है और उसके निर्यात की मात्रा में भी गिरावट देखी गई है। अभी आवश्यकता 
इस बात की है कि हम अपने निर्यात व्यापार में विविधता लाएँ। हमें नए बाजार भी खोजने 
होंगे। इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना के कारण कुछ नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं, लेकिन वे 
अभी भी अपर्याप्त हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल भी इसके लिए 
आवश्यक है। यह भी मालूम हुआ है कि कानपुर, जहाँ कपड़े का स्टॉक संचित पड़ा है और 
उद्योग-व्यापार के लिए क्षतिकारक हो रहा है, के कोई उद्योगपति पश्चिम एशियाई देशों 
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में अपने अतिरिक्त कपड़े को बेचने के लिए संभावनाएँ तलाशना चाहते थे लेकिन सरकार 
ने इसके लिए उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा देने से ही मना कर दिया। इस दिशा में या तो 
विदेशों में मौजूद हमारे दूतावासों को कार्य करना चाहिए या फिर निर्यातकों को ही विदेश 
दौरे के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। बेचने की कला विदेश व्यापार के 
लिए भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि घरेलू व्यापार के लिए। 
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चाहे जो भी क्रदम उठाएँ, हमें यह समझना होगा 
कि जब तब अपने देश की योजनाओं में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम भुगतान 
संतुलन को अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए यह 
उद्धरण उपयोगी हो सकता है, “वास्तविक विश्लेषण करें तो किसी अर्थव्यवस्था का 
बाहरी संतुलन उसके भीतरी संतुलन पर निर्भर होता है। किसी देश के भुगतान संतुलन में 
चालू खाते के शेष का घनिष्ठ और सीधा संबंध उसके घरेलू व्यय तथा उपभोग व निवेश 
के बीच उसके वितरण के स्तर से होता है।'' 
इसे निम्न समीकरण से स्पष्ट किया जा सकता है-- 
y=c+i+(x-—-m) 
साथही ५२3५८ 
अथवा s=i+(x-—m) 
अथवा s—-i=x—m 
यदि i>ऽतोm> ४ 
(इसमें _ = आय, ‰ = निर्यात, ० = उपभोग, ¡ = निवेश, „7 = आयात, तथा, ऽ = 
बचत) । 
इसे सरल शब्दों में ऐसे भी समझा जा सकता है-- 
आय = उपभोग + निवेश + (निर्यात-आयात) 
साथही आय = बचत + उपभोग या 
अथवा बचत = निवेश + (निर्यात-आयात) 
अथवा बचत-निवेश = निर्यात-आयात 
यदि निवेश > बचत तो आयात > निर्यात 
यदि हम अपने निर्यात को आयात से अधिक रखना चाहते हैं तो हमारा निवेश 
हमारी बचत से अधिक नहीं होना चाहिए। बजट की स्थिति इस बात का विश्वास नहीं 
दिलाती। सरकार को चाहिए कि स्थितियों पर समग्रता में विचार करे। 
¬ ऑर्यनाइज़र, नवंबर 77, 7957 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
|| 
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सरकारी कर-नीति नितांत आमक 


दिल्‍ली प्रदेश जनसंघ के कार्यकर्ताओं के समक्ष दीनदयालजी 
का भाषण। 


सकर की नए करों से लगभग ॥00 करोड़ की अधिक आय प्राप्त करने को योजना 

है। परंतु दुःख है कि जिस प्रकार भारत सरकार और कांग्रेस के नेतागण जनता को 
यह विश्वास दिला रहे हैं कि इसका बोझ अमीर आदमियों पर पड़ेगा, वैसा नहीं है । यह 
विशाल राशि पैसे वाले की जेब से नहीं प्राप्त होगी, अपितु मध्यम और ग़रीब दरजे के 
लोगों के ऊपर ही इसका बोझ पड़ेगा। 

00 रुपए अथवा उससे कम की आय के लोगों के ऊपर किसी प्रकार भी प्रत्यक्ष 
कर नहीं लगाए जाने चाहिए। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल दृष्टिकोण ही 
गलत है। हमारी योजनाएँ ऐसी हैं, जिनमें पूँजी की अधिक खपत और वृद्धि होती है 
(Capital intensi४९) वास्तव में आज आवश्यकता ऐसी योजनाओं की है, जिनमें 
मजदूर की अधिक खपत हो। इससे यदि हमारा उत्पादन बढ़ भी जाए, तो भी बेकारी 
की मूल समस्या हल होने के बजाय बढ़ती जाएगी। आज उत्पादन वृद्धि के पश्चात्‌ भी 
प्रभावोत्पादक माँग वास्तव में गिरी है। गत और मौजूदा दोनों योजनाओं में छोटे उद्योगों 
की अवहेलना की गई है और मुख्यतः धनराशि बड़ी-बड़ी योजनाओं पर व्यय को 
गई है। 

जनसंघ का आर्थिक दृष्टिकोण किसी “वाद' विशेष से नहीं बँधा है। किसी वाद 


के ढाँचे में रखकर समस्याओं का ठीक रूप समझा नहीं जा सकता। 
केवल किसी चीज की प्राचीनता उसके भारतीय और आज के युग में भी अपनाए 
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जाने की उपयुक्त का लक्षण नहीं हो सकता। वास्तव में भारत के मूल सांस्कृतिक भाव 

और आज के समय में व्यावहारिकता दोनों बातों का समन्वय आवश्यक है। आज का 

वह सिद्धांत कि संपूर्ण संपत्ति राज्य की है तथा प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, जिसके 
अनुसार संपत्ति को समाज समर्पित माना गया है, के अंतर को समझना चाहिए। 

यह आवश्यक है कि हम आधुनिक आर्थिक समस्याओं को समझें और उनको 

सुलझाने में जितना संभव हो हाथ बढ़ाएँ। 
--पाउचजन्य, नवंबर 78, 7957 
[] 
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8 


योजना आयोग ने स्वीकारा कि 
दूसरी योजना का निरूपण राजनीति को 
ध्यान में रखकर हुआ 


लोन परंपरा पर अमल करते हुए हम लोग लोक नीतियों और कार्यक्रमों को 
लेकर समय-समय पर संसद्‌ में होने वाली बहसों में शामिल होते हैं। इसी क्रम 
में यह बहस दूसरी पंचवर्षीय योजना पर है, जो कि पिछले सत्र के उस विमर्श की 
निरंतरता में है, जिसके विषय पर हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सके थे। इस योजना 
के निरूपण और क्रियान्वयन की आलोचना करने वालों में केवल विपक्ष के सदस्य ही 
शामिल नहीं हैं। लगभग सभी ऐसा महसूस करते हैं और कहते हैं कि थ्योजना को लेकर 
किए गए अनुमान ग़लत साबित हुए और इसीलिए देश को वर्तमान संकट से उबारने 
तथा आगे आने वाले दुष्परिणामों से बचाने के लिए कुछ क्रांतिकारी क़दम उठाने होंगे। 
इस विषय पर व्यक्त किए गए मत दलों और सदस्यों के कहने के अपने-अपने अंदाजा 
के अनुसार कुछ सौम्य या कठोर हो सकते हैं, लेकिन उनकी अंतर्वस्तु शायद ही इससे 
भिन्न हो। 

दूसरी योजना के कार्यकरण के आर्थिक दुष्परिणामों के अलावा कुछ राजनीतिक 
निहितार्थ भी हैं। पता चला है कि प्रधानमंत्री ने योजना आयोग से वर्तमान संकट के 
कारणों और दोषपूर्ण अनुमानों के बारे में पूछताछ की है। योजना आयोग ने जवाब दिया 
है कि देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वे दूसरी योजना को तैयार 
नहीं कर सके | स्पष्ट रूप से योजना आयोग को राजनीतिक निहितार्थों से निर्देशित किया 


गया और उन पर विषयेतर प्रभाव पड़े। 
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क्रानूनी रूप से प्रधानमंत्री को वर्तमान परिस्थिति के लिए योजना आयोग के 
विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पंडित 
जवाहरलाल नेहरू इस योजना के लिए स्वयं भी बराबर के उत्तरदायी हैं। पं. नेहरू 
अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों हैं। वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं। वास्तव में, 
लोकतंत्र में किसी भी कार्य को पूरा न कर पाने का अकेला उत्तरदायित्व कार्यपालिका 
का नहीं होता। सभी इसके भागीदार होते हैं। वर्तमान मामले में योजना का निर्माण 
केवल योजना आयोग ने ही नहीं किया था। जो योजना बनकर तैयारी हुई, वह कई 
स्तरों से अग्रसारित होती हुई पहुँची थी। सबसे पहले राज्य सरकारों को योजना बनाने 
के लिए कहा गया था। हालाँकि उनकी योजनाएँ बहुत बड़ी थीं, जिनकी कुल लागत 
लगभग 75000 करोड़ आ रही थी। आयोग को इसे बड़ी मात्रा में घटाना था। लेकिन 
ये वर्तमान योजना पर आधारित नहीं है। वास्तव में संस्तुति योजना पर आधारित थी, 
जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिल ने बनाया था। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के निरूपण की संस्तुति का प्रारूप था। वित्त मंत्रालय और योजना 
आयोग के आर्थिक विभागों द्वारा तैयार दूसरी पंचवर्षीय योजना की संभावित रूपरेखा 
पर आधारित थी। 
इन दोनों दस्तावेजों पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने विचार किया था। संसद्‌ सदस्यों 
को विचार विमर्श समिति ने भी ज्ञापन के प्रारूप पर विचार किया था | जो बाद में तैयार 
हुआ। फिर प्रारूप के बिंदु बने जिन पर भी इन संस्थाओं ने विचार किया। इसके बाद 
जाकर आधिकारिक रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हुई। 
स्वाभाविक रूप से किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि जो योजना इतने सारे 
विचारों के उपरांत निर्मित हुई गलत कैसे हो सकती है! प्रत्येक चरण के बाद योजना 
के जो प्रपत्र सामने आए हैं, उनका गंभीर अध्ययन करने के उपरांत यह प्रकट होता है 
कि उसके बुनियादी चरित्र और महत्त्वपूर्ण तत्त्वों से कोई परिवर्तन अभी तक नहीं किया 
गया। अनेक संस्थाओं द्वारा विचार करना मात्र औपचारिकता थी न कि अध्ययन | हर 
चरण पर विभिन्न संस्थाओं ने पहले से तैयार योजना पर अपनी सहमति का ठप्पा भर 
लगाया। किसी ने भी दस्तावेजों की गहन जाँच नहीं की | सिवाय अर्थशास्त्रयों के दल 
में श्री शिनोय और योजना आयोग के सदस्य श्री के.सी. नियोगी के, किसी ने भी 
असहमति का स्वर नहीं उठाया। इसका बहुत कम श्रेय लोकतंत्र को जाता है, व्यापकतर 
सत्य जो कम संख्या में विचार हैं, उनमें अंतर्निहित है। दूसरी योजना के अंतिम रूप में 
प्रकाशित हो जाने के उपरांत भी इस पर संप्रभु-संसद्‌ में चर्चा हुई। उसने भी इसे 
अनुमोदित कर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति, एआईसीसी और कांग्रेस सत्र ने भी दूसरी 


योजना और उसको प्रविधि में अपना विश्वास जताया। अब जब यह संकट आ गया है 
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तो सभी को इसका सामना होगा। 

यदि हम स्थिति को गंभीरता से देखें तो पाएँगे कि देश शीघ्र 'सत्यापनवाद' का 
शिकार हो रहा है। योजना का केंद्रीय भाव 'समाजवाद' है। “समाजवाद” ने भारतीय 
राजनीतिक और आर्थिक विचारों के बड़े महत्त्वपूर्ण स्थान को कैसे हथिया लिया? 
इतिहास या राजनीति विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि एक सुबह पं. जवाहरलाल 
नेहरू ने घोषणा की थी कि उनका आदर्श एक 'समाजवादी ढंग का समाज" बनाना है 
और एक रात में शब्दशः पूरा देश समाजवादी हो जाएगा। कांग्रेस ने उसका उद्देश्य 
परिवर्तित कर दिया और सरकार ने उनकी राजनीति। जनोत्तेजकों ने समाजवादी शब्द 
विन्यास सीख लिया है और अर्थशास्त्रियों ने समाजवादी तर्को को सीख लिया है। जो 
विपक्ष में हैं वे 'समाजवाद' का विरोध करने के स्थान पर कांग्रेस के सच्चे समाजवादी 
होने के दावे पर प्रश्न कर रहे हैं। वे समाजवाद के अधिक महान्‌ समर्थक बनकर सामने 
आए हैं। और लोगों को इसके लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। आधुनिकतावादियों 
ने समाजवाद को नवीनतम प्रचलन के तौर पर ग्रहण किया है और पुरातनपंथियों ने 
*बेदों' में गहरे जाकर 'समाजवाद' खोजा है। पं. नेहरू ने इसे प्रचलित किया और हर 
कोई शोभाचारी समाजवादी हो गया। ठीक यही योजना के साथ हुआ। समाजवादी युग 
को आरंभ करने के प्रखर प्रयत्न के रूप में यह प्रकाशित हुआ था और जो कोई इसका 
विरोध करेगा, वह बड़ा दुर्लभ ही होगा? 

मंत्रिमंडल हो या योजना आयोग, कांग्रेस सत्र, ए.आई.सी.सी. या राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ पं. नेहरू ही हैं, जो सब पर शासन करते है। उनका व्यक्तित्व सर्वत्र व्याप्त रहता 
है। वे उपस्थित रहकर ही प्रभावित नहीं करते, वरन्‌ वे निरीक्षण करते हैं, निर्देश देते हैं 
और प्रायः स्वीकृत होने वाला प्रस्ताव बोलकर लिखवाते हैं। सहभागी या तो प्रस्ताव की 
गुणवत्ता के आधार पर उनकी वाक्पटुता की प्रशंसा करते हैं या अपने बेखबर हाथ ताली 
बजाने और मत देने के काम में लाते हैं। वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने की परेशानी तक नहीं 
उठाते। कोई नहीं जानता कि कब अनुमोदन करना चापलूसी करने में बदल जाता है। 
इन दोनों के बीच की रेखा इतनी सूक्ष्म है, मानो अनुभवातीत हो। 

योजना आयोग को पुनर्गठित करने की माँग उठी है। यह विशेषज्ञों की ऐसी संस्था 
हो और जिसमें मंत्रिमंडल का कोई मंत्री शामिल न हो। तब ऐसी स्थिति में बिना किसी 
राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित हुए इसके वस्तुनिष्ठ दृष्टि से चीजों पर विचार करना 


व ce vy MRP 
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन (793) में भारत के विकास के लिए समाजवादी प्रणाली को 


लक्षित किया गया था। कांग्रेस के 955 में हुए आवडी सत्र में संकल्प पारित कर विकास के लिए समाजवादी 


लक्ष्य के प्रारूप को पेश किया गया।एक साल बाद भारतीय संसद्‌ ने भूमि सुधार और उद्योग नियमों के सरकारी 


नीतियों में “विकास की समाजवादी विचारधारा' को अपनाया। 
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संभव होगा। लेकिन वस्तुनिष्ठता इन दिनों दुर्लभ बन गयी है। इससे हमें एक सीख 

मिलती है। और अधिक लोकतंत्र को अपनाया जाए, लोकतंत्र रूप में भी और अर्थ में 

भी। हमें अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने की और स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही 

अपने बनाए देवताओं को वे अरुचिकर लगें। असहमति के स्वरों को अधिक ध्यान से 

सुना जाए। क्योंकि इसके लिए सत्यापन, विद्वत्तापूर्ण मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, 

भले ही कोई वर्तमान क्रम में दोष ही खोजना चाहे। लोकतंत्र में हमें अपने हाथों का 
प्रयोग करने से पहले मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। 

--आर्गनाइज़र, नवंबर 25, 7956 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

[] 
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कश्मीर से पहले भारत विभाजन के 
प्रश्न पर मतसंग्रह हो* 


सुरक्षा परिषद्‌ में कश्मीर संबंधी प्रस्ताव पर दिल्‍ली में 
दीनदयालजी का प्रेस वक्‍तव्य। 


ता पाकिस्तान सभी प्रश्नों को छोड़कर मत संग्रह के द्वारा समस्या सुलझाना चाहता 
है तब हमें पहले भारत विभाजन के प्रश्न पर मतसंग्रह करना होगा। 

सुरक्षा परिषद्‌ में ऐंग्लो-अमरीकी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत कश्मीर प्रस्ताव भारत के 
प्रति अन्यायपूर्ण एवं अपमानजनक है। जनसंघ कौ सभी इकाइयाँ जनसभा करके शासन 
और विश्व की शक्तियों को जनभावना से परिचित करवाएँगी । 

इस षड्यंत्र में उन शक्तियों का हाथ है, जो पाकिस्तान को इस प्रश्न के सहारे 
अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं। अंग्रेजों की अनुदार नीति अपनी साम्राज्यवादी परंपरा 
को निभाने के लिए आज भी काम कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह 
सुरक्षा परिषद्‌ से अपना प्रतिनिधि वापस बुला ले। 

सुरक्षा परिषद्‌ का निर्णय जो भी हो, अब समय आ गया है कि हम वहाँ से अपने 
प्रतिनिधि को वापस बुला लें। भारत सरकार को यह असंदिग्ध रूप से बता देना चाहिए 
कि वे डॉक्टर ग्राहम' को भारत नहीं आने देंगे। भारत की जनता को भी शासन को बता 


* देखें परिशिष्ट ]], पृष्ठ 270 । 

4. डॉ. फ्रैक ग्राहम (886-972) कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ ने 
कश्मीर समस्या पर जनमत संग्रह की व्यवहार्यता कौ जाँच कर मध्यस्थता करने हेतु अपना प्रतिनिधि चुना था। 
इसी के मद्देनजर डॉ. ग्राहम ने जनवरी 2 से फरवरी 5, ॥958 तक भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। 
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देना चाहिए कि वह डॉक्टर ग्राहम को भारत की भूमि पर सहन नहीं करेगी । 

॥947 इंडिया इंडिपेंडेस एक्ट, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनाया गया और जिस 
के आधार पर कश्मीर के महाराजा ने अपना राज्य भारत के साथ मिलाया! उसकी 
अवहेलना करना कहाँ तक उचित है? 

यदि पाकिस्तान सभी प्रश्नों को छोड़कर मतसंग्रह के द्वारा समस्या सुलझाना चाहता 
है, तब हमें पहले भारत विभाजन प्रश्‍न पर मतसंग्रह करना होगा । 

पाञ्चजन्य, नवंबर 25, 7957 
[_] 


2. जम्मू-कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्तूबर, 7947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 
7947 के तहत विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 
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आंग्ल-अमरीकी गुट कश्मीर में अड्डे 
बनाने को प्रयत्नशील 


हैदराबाद की विशाल जनसभा में दीनदयालनी का भाषण। 


सु क्षा परिषद्‌ में आंग्ल-अमरीको गुर द्वारा प्रस्तुत कश्मीर संबंधी प्रस्ताव, पाक 
सु अधिकृत क्षेत्रों में पाकिस्तान की आड़ में अपनी सामरिक व्यूह-रचना की पूर्ति के 
हेतु कब्जा रखने का षड्यंत्र है। आज पाकिस्तान ने अपनी प्रभुसत्ता अमरीका के हाथों 
सौंप रखी है। यह आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव भारत और उसकी जनता का घोर अपमान है 
एवं कश्मीर विधानसभा द्वारा भारत-विलय के निर्णय पर पानी फेरने का प्रयास है। 
यदि पाकिस्तान प्रत्येक सवाल को जनमतगणना के द्वारा ही हल करना चाहता है, 
तो फिर जनमत गणना द्वारा यह भी तय होना चाहिए कि क्या देश ने 947 के विभाजन 
को मान्यता दी है? ब्रिटेन के अनुदार दल की नीति ख़राब है और वह अपने पुराने 
चट्टों-बट्टों का साथ देने पर क्रमर कसे हुए है। मुसलिम लीग इन्हीं में से एक है। 
वरना ब्रिटेन स्वाधीनता विधेयक के तथ्यों पर कैसे पानी फेरने को राजी हो जाता? 
कश्मीर और जम्मू के महाराजा ने कश्मीर के भारत-विलय को स्वीकार किया था। 
वक़्त आ गया है कि भारत सरकार सुरक्षा परिषद्‌ की चर्चाओं से अपने प्रतिनिधि 
को वापस बुला ले एवं डॉ. ग्राहम को भारत आने की अनुमति न दे। भारतीय जनता भारत 
सरकार को स्पष्ट रूप से बताए कि वह डॉ. ग्राहम को भारतभूमि पर क़दम नहीं रखने 
देगी। 
पाञ्चजन्य, दिसंबर 2, 7957 
[] 
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जनसंघ ग्राहम-मिशन के विरुद्ध प्रदर्शन करेगा 


नागपुर में दीनदयालजी का प्रेस वक्‍तव्य। 


प्र धानमंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए इस वक्तव्य से कि भारत डॉ. ग्राहम का स्वागत 
करेगा, भारतीय जनता को गहरा धक्का पहुँचा है। भारत सरकार का यह निर्णय राष्ट्रसंघ 
की सुरक्षा परिषद्‌ में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा ली गई भूमिका के विरुद्ध है। जब भारत ने 
सुरक्षा परिषद्‌ का हाल ही का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया है, वह प्रस्ताव के द्वारा उठाए 
जा रहे क़दमों की सफलता के लिए कतई कटिबद्ध नहीं है। 
विश्व की प्रमुख शक्तियाँ कश्मीर-प्रश्‍न को बनाए रखना चाहती हैं। ग्राहम को भारत 
आने की अनुमति देकर हम उन शक्तियों के इस उद्देश्य में सहायक ही होंगे। 
नेहरूजी यह मान्य कर चुके हैं कि कश्मीर दो शक्ति गुटों के बीच शीत-युद्ध का 
प्रश्‍न बनाया गया है । सुरक्षा परिषद्‌ का प्रस्ताव तथा डॉ. ग्राहम का मिशन इसी का अंग 
है। विरोध के बावजूद इसे सहयोग देने का अर्थ शीत युद्ध में भाग लेना ही होगा। 
इस प्रश्‍न पर भारतीय जनसंघ शासन को पूर्व ही चेतावनी दे चुका है कि भारत 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों को कश्मीर पर अपनाई जा रही षड्यंत्रपूर्ण नीति पर सतर्क रहे अतः ' 
_ डॉ. ग्राहम को जो कि इसी षड्यंत्र के एक रूप में ही भारत आ रहे हैं, निमंत्रित करना राष्ट्रहितों 
के लिए घातक होगा। 
राज्यसभा में की गई प्रधानमंत्री की घोषणा सरकार की अस्थिर, अशक्त नीति का 
ही संकेत करती है। इस प्रकार वे भारतीय जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का 
प्रतिनिधित्व करने में असफल सिद्ध हुए हैं। 
भारतीय जनसंघ का सपष्ट मत है कि डॉ. ग्राहम भारत न आएँ। यदि वे आएँगे तथा 
भारत सरकार उन्हें कोई भी सहायता करेगी तो जनसंघ ' डॉ. ग्राहम वापस जाओ ' की माँग 
करता हुआ प्रदर्शन करेगा। उक्त प्रदर्शन व्यक्ति के रूप में डॉ. ग्राहम के विरुद्ध नहीं, न 
इसका उद्देश्य राष्ट्रसंघ के प्रति अविश्वास या किसी राष्ट्र के प्रति बुरी भावना प्रदर्शित 
करना ही है। यह केवल मात्र भारतीय जनता की, सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा पारित कश्मीर प्रस्ताव 
के प्रति विरोधी असंतोष की भावना का ही प्रदर्शन होगा। 


— पाञ्चजन्य, दिसंबर 23, 7957 
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Me 


परिशिष्ट 


जनसंघ ने आर.टी.सी. से एस.आर.सी. रिपोर्ट 
पर निर्णय की माँग की 


भा जनसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 8-20 फरवरी तक 
दिल्ली में अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा की अध्यक्षता में हुई। महामंत्री श्री 
दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदू महासभा के नेताओं से हुई बातचीत कौ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत 
की। बंबई और पंजाब की स्थिति की रिपोर्ट क्रमश: श्री रामभाऊ गोडबोले और श्री 
कृष्णलाल ने प्रस्तुत की । गहन विचार विमर्श के उपरांत कार्यकारिणी ने प्रेस के लिए 
निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए हैं- 


राज्य पुनर्गठन 

एस.आर.सी. रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय की घोषणा से बंबई, कटक और अन्य 
जगहों पर जो कुछ हुआ, कार्यकारिणी के प्रस्ताव में उस पर गंभीर चिंता व्यक्त को गई। 
यह अनुभव किया गया है कि व्यापक रूप से प्रदर्शित इस जनोन्माद के मूल में संकुचित 
भाषावाद और प्रांतवाद है, लेकिन इसके लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी सरकार है। 

राज्यों के पुनर्गठन के महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने को 
आवश्यकता है। एस.आर.सी. रिपोर्ट पर कोई भी निर्णय या उसमें परिवर्तन सभी राजनीतिक 
दलों की राय के बाद आना चाहिए था। लेकिन सरकार न केवल कांग्रेस के अलावा 
अन्य दलों की राय लेने में पूरी तरह असफल रही है, बल्कि बदतर स्थिति तो यह है कि 
उसने मामले पर जो विचार किया और निर्णय लिया, वह भी पूरी तरह दलगत दृष्टि से 
लिया गया है। पाँच अंचलों का सुझाव, बंगाल व बिहार को एक करने का प्रस्ताव, 
द्विभाषिक अथवा बहुभाषिक राज्यों के बारे में बातचीत और एक ही राज्य में क्षेत्रीय 
परिंषदों के बारे में प्रस्तावों से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि देश के शासकों के 
पास भारत की एकता को लेकर न तो कोई सकारात्मक सोच है और न ही वे इस 
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उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साबित होने लायक प्रशासनिक ढाँचे की कोई 
योजना और नीति विकसित कर सके हैं। उनके विभिन्न निर्णय कुछ नहीं, बस समय- 
समय पर बनी विभिन्न स्थितियों में खींचतान के समय किए गए समझौतों के अपमानजनक 
प्रयास भर हैं। 
कार्यकारिणी ने जनसंघ की इस बुनियादी मान्यता पर फिर से जोर दिया है कि 
अपनी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की आशंका उत्पन्न करने वाली वर्तमान विघटनकारी 
प्रवृत्तियों का एकमात्र इलाज एकात्मक ढाँचे की सरकार ही है। यह जानकर संतोष हुआ 
है कि संभवत: पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं के कारण ही देश के प्रमुख राजनीतिक 
चिंतकों ने सरकार के एकात्मक ढाँचे की आवश्यकता और उसके औचित्य को पहचानना 
शुरू कर दिया है। 
यदि वर्तमान प्रशासनिक ढाँचा भी आगे कुछ समय तक के लिए चलता है तो 
जनसंघ मानता है कि संविधान में संशोधनों की आवश्यकता है इन अत्यावश्यक सुझावों 
के आधार पर ये किए जा सकते हैं 
7. केंद्र! और “राज्य” के स्थान पर “केंद्रीय सरकार” और 'प्रदेश शब्द प्रयोग 
किए जाने चाहिए। 
समवर्ती सूची को संविधान की संघ सूची में शामिलकर लिया जाए। 
स्थानीय निकायों की शक्तियाँ भी संविधान में बताई जाएँ। 
एस.आर.सी. के अध्याय चार के खंड चार में जो संस्तुतियाँ की गई हैं उन्हें 
पूरी तरह से लायू किया जाए। 
राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर समिति का मत है कि-- 
7. दिल्ली के अलावा देश के किसी और हिस्से को केंद्र के सीधे नियत्रण में न 
रखा जाए। 


2. विवादास्पद क्षेत्रों पर निर्णय लेने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन किया 
जाए। 


पंजाब < 

पंजाब समस्या पर एक प्रस्ताव के जरिए कार्यकारिणी ने राज्य पुनर्गठन आयोग 
कौ पंजाब संबंधी संस्तुतियों को विफल करने के लिए किसी सहमति तक पहुँचने हेतु 
सरकार तथा अकालियों के मध्य चल रही वार्ता पर गंभीर विचार-विमर्श किया। समिति 


ने सरकार को चेतावनी दी है कि अकाली सांप्रदायिकता के साथ कोई भी समझौता 
विभाजन के त्रासद इतिहास की पुनरावृत्ति की ओर ले जाएगा। 
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पूर्वी बंगाल से निष्क्रमण 

कार्यकारिणी ने पूर्वी बंगाल से हिंदुओं के लगातार और बढ़ते निष्क्रमण को लेकर 
गहरी चिंता जताई है। सभा ने कहा कि परिस्थिति इस हद तक विकृत हो गई लगती है, 
विशेषकर पाकिस्तान के संविधान का प्रारूप प्रकाशित हो जाने के बाद से तथा विधि 
और संविधान के सम्मुख मुसलिमों की तुलना में हिंदुओं को हेय मान लिए जाने से, कि 
पाकिस्तान के इसलामिक राज्य में कोई भी हिंदू लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। भारत 
के लोग और सरकार इस घटनाक्रम को क़तई अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 
सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान पर पड़ता है। 

कार्यकारिणी ने सरकार से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने और इसके 
समाधान के लिए प्रभावी क़दम उठाने के लिए आग्रह किया है। उनसे एक भूभाग की 
माँग की घोषणा की है, जो पूवी बंगाल से बिना किसी गलती के निकाले जा रहे हिंदुओं 
की मातृभूमि बन सके। इसमें उस बुनियादी समझ का उल्लंघन किया जा रहा है, जो 
विभाजन के समय कांग्रेस और मुसलिम लीग के बीच बनी थी और जिसके तहत कई 
समझौते हुए थे, वे सब अब अनिवार्य आवश्यकता बन गए, हैं। 


शोक संवेदना 
कार्यकारिणी ने डॉ. मेघनाद साहा और आचार्य नरेंद्र देव के आकस्मिक निधन पर 
अपनी गहरी शोक संवेदना और दुःख प्रकट किया है। 
-- ऑर्गनाइज़र, फरवरी 27, 79256 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
[] 
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जयपुर में जनसंघ की प्रतिनिधि सभा 


वि सप्ताह जनसंघ ने जयपुर में अपने प्रतिनिधियों का अविस्मरणीय सत्र आयोजित 

किया। डी.पी. घोष, पं. प्रेमनाथ डोगरा और श्री दीनदयाल उपाध्याय समेत 
अनेक अन्य नेता जब 9 अप्रैल की सुबह जयपुर पहुँचे तो वहाँ उनका उल्लासपूर्वक 
स्वागत किया गया। पूरी कार्यकारिणी एक ही स्थान पर ठहरी और 79 एवं 20 अप्रैल 
को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। 2] 
अप्रैल की सुबह जयपुर होटल में प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। होटल को सुरुचिपूर्ण 


ढंग से सजाया गया था। डॉ. मुखर्जी का चित्र मंच पर सजाया गया था। इसमें एक सौ 
पचास प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 


भारतीय मज़दूर संघ 

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने संगठन की अविरल प्रगति 
पर अपनी रिपोर्ट रखी । उन्होंने कहा कि सरकार पूँजीपतियों और साम्यवादियों के बहुविध 
हमलों से मजदूरों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्‍होंने यह स्वीकार किया कि काम के 
अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया 
कि विदेशी व्यापार का उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और लाभ की एक ऊपरी 
सीमा तय की जानी चाहिए। उन्होंने कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों का एक अंश रखने 


और संगठनों की ' मान्यता' के क़ानून में सुधार का आग्रह किया, ताकि पक्षपात का उन्मूलन 
किया जा सके। उन्होने राष्ट्रीयकरण और छंटनी का विरोध किया। 


लगान आधा करो 


प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ 
पाया गया कि जनसंघ हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और 
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मध्य भारत में वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुँच बना रहा है। निगम चुनावों के 
परिणाम संतोषजनक थे। इन चुनावों के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में जनसंघ दूसरा 
सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। 

मध्य भारत के नेमाड जिले में जनसंघ भीलों के मध्य सघन तरीक़्े से काम करते 
हुए सहकारी संस्थाएँ शुरू कर रहा है। भूस्वामी संघ के नेता श्री मदन सिंह दंता ने 
राजस्थान के छोटे जागीरदारों के मामले को विस्तारपूर्वक रखा और स्पष्ट किया कि 
निम्न मध्यवर्गीय लोग जागीरदारी उन्मूलन क़ानून के अंतर्गत दुर्व्यवहार झेल रहे हैं। श्री 
नाना देशमुख ने उत्तर प्रदेश में भू राजस्व मूल्यांकन को आधा करने के लिए जनसंघ 
द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जमींदार 
सरकार को जितना भूमि कर देता था, असामियों से उसका दुगुना या उससे भी ज्यादा 
उगाही करता था। अब जमींदारी का आधिकारिक रूप से उन्मूलन हो चुका है, लेकिन 
सरकार काश्तकार से उतना ही कर वसूल रही है, जितना जमींदार लेता था। इस तरह 
काश्तकार को जमींदारी उन्मूलन से कुछ प्राप्त नहीं हुआ और सरकार बड़ी जमींदार बन 
गई है। जनसंघ की माँग थी कि कृषि को भूमि कर का मूल्यांकन आधा कर राहत देनी 
चाहिए। किसानों को चाहिए कि वे सरकार को उससे अधिक कर न दें, जितना उसे 
जमींदार देते थे। 


आर्थिक नीति 

दूसरी योजना से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के क्रम में श्री दीनदयाल ने कहा कि 
सरकार की आर्थिक नीतियाँ राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना 
का निर्देशक सिद्धांत पूर्ण रोजगार होना चाहिए, इस योजना में यह बिंदु है ही नहीं। 
उन्होंने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र शीतयुद्ध में लिप्त हैं। आवश्यकता इस बात 
की थी कि एक लोकक्षेत्र होता, जहाँ विकेंद्रित और लघु उद्योग अपने विकास के लिए 
स्वतंत्र होते । उन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ और 


असुरक्षित है। 


आम चुनाव 
प्रतिनिधि सभा ने कुछ देर तक चुनावी रणनीति पर विचार किया। यह निर्णय 
लिया गया कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे जाएँ। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित 
किया जाए तथा केंद्र व विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में जनसंघ के सदस्य फिर चुना 
जाना सुनिश्चित किया जा सके । यह बात अब मानी जा चुकी है कि देश को विधायिका 
गतिविधियों पर जनसंघ की अलग छाप है। 2-22 अप्रैल को दोनों दिन रामलीला 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


272 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाडुःमय (खंड चार) 


मैदान में शाम 7.30 से रात ]7 बजे तक बड़ी जनसभाएँ आयोजित की गई । 

यह सत्र विधिवत्‌ हुआ और अध्यक्ष प्राचार्य घोष के ओजस्वी आह्वान के साथ 
संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि स्वराज पार्टी भी बहुत ही मामूली ढंग से शुरू हुई थी। 
लेकिन अपने दृढ विश्वास और कठिन परिश्रम के कारण वह विजय प्राप्त कर सकी। 
पूर्वी बंगाल और सीलोन इस बात के चमकते उदाहरण हैं कि नए, लेकिन दृढ निश्चयी 
दल क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघ को सार्वजनिक मुद्दों को 
प्रमुखता से उठाना चाहिए और जनता का ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित करना चाहिए। 
यह शक्तिशाली दिखने वाली कांग्रेस को पीछे ठेल सकता है। 

सत्र का समापन ताक़त बढ़ने के एहसास के साथ हुआ। 


यह तय किया गया कि जनसंघ का पूर्ण सत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं वर्ष के 
लगभग अंत में किया जाएगा। 


।3 मर्ड को “कश्मीर दिवस” 
23 अप्रैल को घोष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कश्मीर और पूर्वी बंगाल में 
निष्क्रमण की समस्याओं के संतोषपूर्ण समाधान के लिए जनमत को प्रेरित किया जाना 


चाहिए। कश्मीर अखंड रहेगा और इसका विभाजन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनसंघ 
१3 मई को “कश्मीर दिवस ' के रूप में मनाएगा। 


—ओऑर्गनाइजर, अप्रैल 30, 7956 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
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हिंदी रक्षा आंदोलन 24 

हिंदी रक्षा समिति 277 

हिंदी विश्वविद्यालय 70 

हिंदुओं का पुनर्वास 37 

हिंदुस्तान टाइम्स 05 

हिंदू 30, ।36, ॥68 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 76 

हिंदू क्रानूनों 9 

हिंदू कोड बिल 77, 37 

हिंदू महासभा 30-32, 76, 200, 209, 275, 
228 

हिंदू विरोधी आंदोलन 99 

हिंदेशिया 55 

हिब्रू भाषा 224 

हिमाचल प्रदेश 26, 56, 37 

हिमालय 745 

हिरण्यकशिपु 59 

हिरे 730 

हैदराबाद 50, 0, 72, 783, 263 

हैमलेट 80, 200 

होशियारपुर 04-06, 77, 776, 276 
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न्य 


परिचय 


भूमिका लेखक 

श्री अच्युतानंद मिश्र 

6 मार्च, 997 को गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के एक 
गाँव में जन्म | बी.एच:यू. से पढ़ाई। “पाञ्चजन्य? से 
पत्रकारिता प्रारंभ कर जनसत्ता”, “लोकमत समाचार” 
के संपादक रहे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता 
विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। 


वह काल लेखक 

श्री रंगा हरि 

5 दिसंबर, 930 को कोच्चि (केरल) में जन्म | 
छात्र-जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े | 983 
से प्रचारक | संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, हिंदी, मराठी, 
तमिल, अंग्रेजी में लेखन एवं अनुवाद कार्य। कई 
विशिष्ट ग्रंथों का अनुवाद | अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों 
का लेखन | 


समर्पण परिचय लेखक 

डॉ. निर्मल सिंह 

जम्मू-कश्मीर के करनवारा बसोहली में 22 
जनवरी, 956 को जन्म | भाजपा के जुझारू नेता के 
रूप में ख्यात। संप्रति बिल्लावर सीट से भाजपा के 
विधायक तथा जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं। 
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| अनुसंधान एवं संपादन सहायक 
श्री इष्ट देव सांकृत्यायन 


« श्री राजेश राजन « श्री देवेश खंडेलवाल 


° डॉ. विकास द्विवेदी ° श्री राम शिरोमणि शुक्ल 
« श्रीमती सुमेधा मिश्रा * डॉ. अरुण भारद्वाज 


टंकण एवं सज्जा 


° श्री प्रेम प्रकाश राय « श्री नरेंद्र कुमार 
« श्री राकेश शुक्ल « श्रीमती दीपा सूद 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


~ TC इ". 
` ५९9 १ sf का त्स ह £ ० ॐ 3) | 
el Nee SAS TE डॉट > ७००३५ 
न्नतेनारी ता, १७ पार भगश पाण शुटी ४ पते २०१२ -. पा 5 £ 
2, TUESDAY Ith JANUARY I956 
6 
AAD “ हि है, ५ AA 


घी -- ट “=> | | 
~ a * G हा 
(7८ A | 


डॉ. महेश चंद्र शर्मा 


सव्य के कस ऐन छट ६ \ भक त्मक च fo LT Hua ४ 
A LAA 4 2 | : राजस्थान वे कस्बे में 
ईत A च ११६ ANE त ,१जकत तकशजय कएणक) हे 0 ०.८» ) fe प्र रू | मिल के चुरू कस्बे में 7 
NT ८-५ ८ व ऑनर्स (हिंदी र 
ए पे “य तकर न A ९७५७ UE tn, YUNA EAA र शिक्षा : बी.ए. ऑनर्स (हिंदी), एम.ए. एवं 
क्र २. 2) 3 Cs 0.5 ं पी-एच.डी. (राजनीति शास्त्र) । 
AMA “कु SIA फी MEN, SA क “१ न ढे (२१५ क कि कृतित्व : 973 में प्राध्यापक की नौकरी 
; | म य च के Ne = डकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 
ERAT २९४ एक AIA ANNAN [ET GANA | re ब आपातकाल में अगस्त 975 से अप्रैल 977 
ANS RNA is तक जयपुर जेल में “मीसा ' बंदी रहे सन्‌ 977 


2 ५ // से ॥983 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 
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९ ८त्क ७ रूफ समज सकाल स्स स्र जात) 4 €) hot yt हिँ संपादन। ॥996 से 2002 तक राजस्थान से 

हज दपर स्मरे र सगले | ८202302 तभा सदस्य एवं सदन में भाजपा के मुख्य 
य / ४ शिँ सचेतक रहे । 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र 


, rr फे HA के उपाध्यक्ष 2006 से 2008 तक भाजपा राजस्थान 
के अध्यक्ष। 2008-2009 राजस्थान विकास 
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५ पं. दीनदयाल उपाध्याय का बचपन बहुत 
| ही विकट स्थितियों में बीता, तो भी वे सदैव एक 
मेधावी छात्र के रूप में रेखांकित हुए। 
द्वि-राष्ट्रवाद की छाया ने जब भारत की 
आजादी की लड़ाई को आवृत्त कर लिया था, 
तब ॥942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम 
॥ से उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ 
किया। वे उत्तम संगठक, साहित्यकार, पत्रकार 
एवं वक्ता के नाते संघ-कार्य को बल देते रहे। 

95] में जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की 
स्थापना हुई, तभी उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। देश की अखंडता के लिए 
कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन तथा बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के 
विरुद्ध आंदोलन चलाकर उन्होंने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम के 
मुद्दों को जीवित रखा। भारत की अखंडता के लिए उनका पूरा जीवन लगा। 

देश के लोकतंत्र को सबल विपक्ष की आवश्यकता थी; प्रथम तीन 
लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनसंघ एक ताकतवर विपक्षी दल के 
रूप में उभरा। वह विपक्ष कालांतर में विकल्प बन सके, इसकी उन्होंने संपूर्ण 
तैयारी की। 

केवल तंत्र ही नहीं, मंत्र का भी विकल्प आवश्यक था। विदेशी वादों के 
स्थान पर उन्होंने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीयकरण 
का आह्वान किया। 7957 से 967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे । 
4968 में उन्हें अध्यक्ष का दायित्व मिला। अचानक उनकी हत्या कर दी गई। 
उनके द्वारा विकसित किया गया दल ' भारतीय जनता पार्टी' ही देश में 
राजनेतिक विकल्प बना। 
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